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भीटिंग चुलाई जाने के नोटिस को पढ़ा हुआ समझा जाने के बाद 
चेस्वर के सभापत्ति श्रीयुक्त शिवकृष्ण जी भइड़ ने अपना भाषण पढ़ाः- 





सभापति का भाषण । 


सज्जनो ! 

इस चेस्बर के वार्षिक अधिवेशन पर आज फिर मुझे आपके 
स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गत चर्ष जब हम यहां 
एकन्ित हुए थे तब से लेकर अवतक खंखार के रंगमंच पर वड़ी- 
बड़ी घटनाये हो चुकी हैं. और शायद यह चर्ष विद्वव के इतिहास में 
सब से अशुभ वर्ष माना जायगा। आप इस बात को भलीभांति 
जानते हैं कि इस समय प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान वत्तमान युद्ध की 


( ५ ) 

तरफ आक्ृष्ट हो गया है। गत कुछ महीनों में और खास करके मई 
मास के आरम्म में जो घटनायें घटी हैं वे बिलकुल अप्रत्याशित 
थीं। एक देश के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार 
कई देश जर्मनी के आक्रमण के शिकार हो चुके हैं। पहला नस्बर 
पोलैण्ड का दूसरा नावें का--इसके पह्चात्‌ क्रमशः हालेंड, वेब्जियम, 
फ्रांस की वोरी आई। किसी को भी यह आशा नहीं थी कि 
फ्रांस का इस प्रकार अकस्मात्‌ पतन हो जञायगा | इस समय समस्त 
विद्व का आर्थिक ढांचा छिन्न-भिन्न हो चुका है तथा अकेला 
बटन अपने साम्नाज्य के साथ गणतन्त्र और स्वतन्त्रता की रक्षा 
के लिए दुच्मन से मोर्चा ले रहा है । 

हमारा देश भी क्रियात्मक रूप से युद्ध में बृठेन की सहायता 
कर रहा है, लेकिन तब भी कनाडा और आस्टुलिया की तरह' 
हमलोग पूरी सहायता नहीं दे रहे हैं । सज्ञनो ! मुझे दुःख के साथ 
कहना पड़ता है कि वैधानिक संकट के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार 
की ढुलूमुल नीति के कारण हमलोगों द्वारा दी जानेवाली सहायता 
पूर्णतया प्रभावशाली नहीं हो रही है। इसमें संशय नहीं कि इस 
समय युद्धोपकरण के उत्पादन में काफी बुद्धि हो रही है एवं दिल्ली 
में होनेवाली 777.779 00४8००7.७७४ (000/9/87०6 में सर अलछे- 
क्जेन्डर रोजर के नेतृत्व मे जो एक मिशन भेजने का प्रस्ताव है 
उससे भी परिस्थिति में काफी खुधार होगा। इतना होते हुए भी 
मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि उद्योग सस्वन्धी प्राकृतिक साधनों 
से परिपूर्ण होने के कारण हमारे देश को जो स्थान प्राप्त करना 
चाहिये वह स्थान अभी तक हमे नहीं प्राप्त हो सका है। एक बात 
यह भी है कि राजनीतिक चातावरण श्ान्त न होने तथा आपसी 
मतसेद्‌ होने के कारण भी उद्योग-धन्धों की प्रगति में चाधा पड़ती 
है। भारत के चायसराय महोदय की अन्तिम घोषणा पहले की 
घोषणाओं से अपेक्षाकृत बहुत अच्छी है, फिर भी भारत की प्रमुख 
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राजनीतिक संस्था कांग्रेस ने हाल में ही वर्धा में होनेवाली वर्किज्ष 
कमेटी की मीटिंग में इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया है। 
भारतीय राजनीतिज्ञों को सन्तुष्ट करने का महत्व इस बात से 
विलकुछ स्पष्ट दो जाता है कि पूर्वीय गोलाहू में युद्धू-क्रिया के 
लिये यही देश सर्वोपयुक्त है तथा मध्यपूर्व में सेनाओं को युद्धोप- 
करण तथा खाद्य-सामग्नी भेजने की समस्या केवल इसी देश के 
हारा सनन्‍्तोपप्र्वक सुरुझायी जा सकती है। गत कुछ सप्ताहों में इस 
समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है तथा शखस्ात्रों 
एवं अन्य युद्ध-सम्बन्धी सामश्रियों के उत्पादन में काफी बुद्धि 
होगी। गत भहायुद्ध में शास्त्रास्त्रों के उत्पादन की जो रफ्तार थी 
उससे कहीं अधिक तेजी से शस्त्रास्त्र निर्माण हो रहे हैं तथा युद्धो- 
पकरण के निर्माण की जो वर्तमान प्रगति है डसे आइचर्यजनक 
कहा जां सकता है । 

मुझे खेद है कि उद्योग-धन्धों के सस्बन्ध में मुझे सरकारी नीति 
की आलोचना करनी पड़ती है। युद्ध को प्रारम्भ हुए इतने दिन हो 
गए लेकिन अबतक सरकार ने नये उद्योग-धन्धों को चालू करने की 
समस्या पर विचार नहीं किया है। नये कारखाने स्थापित करने के 
प्रस्ताव को सरकार ने उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। श्री वाहूचन्द्‌ 
हीराचन्द्‌ ने कछकत्ते में जह्मज बनाने की फेक्टरी स्थापित करने 
का पूरा प्रयल्ल किया, किन्तु उन्‍हें इसमें सफलता नहीं मिली | बड़ी 
कठिनाइयों के वाद्‌ उनको विजगापटद्टम के बन्द्रगाह के पास उप- 
रोक्त फैक़टरी निर्माण करने के लिए स्थान मिला है। बड़े दुःख 
की वात है कि कलकत्ता पोर्ट के अधिकारीगण तथा यूरोपियन 
व्यापारियों ने इस सस्वन्ध में श्री वाहूचन्द हीराचन्द्‌ को किसी 
प्रकार का सहयोग नहीं दिया। हवाई जहाज बनाने के लिए 
फैक्टरी निर्माण करने का प्रइदनन अभीतक भारत-खरकार के चिचारा- 
धीन ही है। इस सम्बन्धमं सरकारएव इस योजना के पुरस्क- 


( ७) 
च्ाओं में एकमत हो जाने का जो सम्वाद था उसका खण्डन कर 
दिया गया है तथा कहा जाता है कि अभी तक इस सम्बन्ध में 
चार्तालाप जारी है। पश्चिमी प्रेसिडेन्सी में भी आटोमोबाइल 
डस्टी प्रारम्भ की जानेवाली है। 


भारतीय उद्योग-धन्धाँ के सम्बन्ध भे सरकार की यह अदुर- 
दर्शितापूर्ण नीति वर्तमान समय में बहुत ह्वनिकर सावित हो रंही 
है। जहाज बनाने की खुचिधा न होने के कारण यह देश साप्नाज्य 
के अन्य देशों के समान युद्ध में भाग नहीं ले सकता एवं जहाजों 
के आभाव में देश का व्यापार भी चौपट होता जा रहा है। विदेशी 
व्यापार की तो बात ही छोड़ दीजिये क्‍योंकि यह व्यापार तों 
पूर्णतया विदेशी शीपिंग कम्पनियों के हाथ में है। हमे तो अपने 
देशान्तर्गत व्यापार के लिये भी काफी जहाज नहीं मिल रहें हैं, 
देश की रक्षा सम्बन्धी समस्याओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखने के 
कारण हमारा देश आसानी से शबु का शिकार हो सकता है तंथा 
चर्तमान सैनिक परिस्थिति को देखते हुए यह कद्दा जा सकता है कि 
रक्षा की दृष्टि से भारतवर्ष बृटिश साम्राज्य के सभी देशों से 
कमजोर है। मुझे आशा है कि दिल्‍ली में होनेवाली कान्फरेन्स में 
इन सभी समस्याओं पर पूर्णतया विचार फरके सनन्‍्तोषजनक 
निर्णय किया जायगा | 


व्यापार ओर उद्योग पर युद्ध का प्रभाव 


प्रारम्भ काल में सुद्ध का सभी चीजों के भाव पर अनुकूल 
प्रभाव पड़ा तथा थोड़े ही समय में शेयरों तथा अन्य सभी चीजों 
के भाव में काफी तेजी आई । केवल गवनमेट सिक्‍योरिटी का भाव 
थोड़ा वहुत घट गया किन्तु समय पाकर इसकी स्थिति में भी 
मामूली खुधार हुआ। युद्ध सम्बन्धी सामश्रियों के लिये बड़े-बड़े 
आडेर मिले एवं इसी कारण बाजार में फाटकेबाजी का जोर रहा। 
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लोगों को आशायें होने रूगां कि गत महायुद्ध में जो परिस्थिति थी 
वही परिस्थिति इस बार भी हो जायगी। युद्ध के धारम्भ काल में 
जहाजों में काफी जगह मिलने के कारण निर्यात व्यवसाय भी खूब 
चमका, किन्तु यद्द तेजी अब्पकाल तक ही रही और इस वर्ष के 
प्रारम्भिक भहीनों में बाजार एकद्म बैठ गये । यद्यपि उस समय भी 
भाव काफी ऊंचे थे तव भी दाम तेज होने तथा मांग की कमी के 
कारण व्यापारियाँ के दिल दृहलू गये। फरवरी मास के बाद जो 
घटनाये हुईं, उनको यहां वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। 
केबल इतना ही कह देना काफी है कि बाजार की दालत सुघरने 
के बजाय गिरती ही चली गई। 

जर्मनी के प्रभाव की वजह से विदेशी ब्राजारों के हमारे हाथ 
से तिकल जाने तथा आर्थिक प्रतिबन्‍्ध के ( 7॥0070776 
7800906 ) कारण हमारे निर्यात-ब्यवस्ाय मे ३९ करोड़ रुपयों की' 
कमी हुई एवं युक्त साम्नाज्य ( 077॥890 ॥7778007 ) में माल भेजने 
के लिये जो कन्ट्राक्ट हुए थे उनके लिए अब जहाजों की कमी हो 
गई है। जो जहाज हैं उनपर बटिश सरकार का नियन्त्रण रूगा 
हुआ है। हैसियन और बोरों का बहुत बड़ा स्टाक पड़ा हुआ है, 
जिसको बाहर भेजने के लिए जहाज नहीं मिलते तथा बम्बई में 
खली और तेरहन का पूरा स्टाक हो गया है। इस प्रकार समस्त 
निर्यात-व्यवसाय अस्त-व्यस्त सा हो गया है तथा सभी बाजारों में 
एक प्रकार से काम काज बहुत कम हो गया है। अतः यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि निर्यात-व्यवलाय की स्थिति को खुधारने के 
सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय । श्रेगरी-मीक मिशन 
भारतीय माल के लिए बाजार ढूंढ़ने के लिये अमेरिका भेजा गया है 
और अब हमें देखना है कि यह प्रयल्ल कहां तक सफल होता है । 
उपरोक्त मिशन में भारतीय व्यवसायियों का एक भी प्रतिनिधि 
नहीं रखा गया है। अतः जिन छोगों को व्यापार का वास्तविक 
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अल्ुभव है उनके सहयोग के बिना पूर्ण सफलता मिलना बहुत कठिन 
है। इस सम्बन्ध में हमारे जो विचार हैं उनले जनता पूरी तौर से 
बाकिफ है। 

अब हम उद्योग-धन्धों की तरफ दृष्टिपात करते है। युद्ध के 
प्रारम्भिक काल में जूट इलन्डस्ट्री ने सबसे ज्यादां छाम उठाया है। 
बालू के बोरों ( 89700 ४७७९४ ) के बड़े-बड़े आडेर आने के कारण 
भाव अत्यधिक ऊंचे हो गये। जूट की चीजों की मांग इतनी ज्यादा 
बढ़ी कि मिलों को ६० घंटे प्रति सप्ताह काम करना पड़ा छेकिन 
दाम इतना अधिक ऊँचा होने के कारण खरीदार हिचकने लगे। 
बाल के बोरों ( 8५७04 ४७५४४ ) के आर्डार जब आने बन्द हो गये एवं 
विदेशों में मांग कम हुई तो भाव फिर गिर गये। फाटकेबाजी फा 
बाजार गर्म होने के कारण फाटकियों को खूब चुकसान देना पड़ा । 
मैं आप छोगों का ध्यान फाटकेबाजी से होनेवाली बुराइयों की 
तरफ आकर्षित करता हूं। “अति सर्वत्न वर्जयेत”--चाली कहावत 
बिलकुल सच्ची है। सझेबाजों को हाल में ही जो धक्का लगा है 
डसका घाव अभी तक ताजा होगा । यद्यपि भाव गिरते-गिरते युद्ध 
के पूर्वकालीन भावों के करीब करीब समान हो गये हैं, फिर भी 
बाजार की स्थिति अच्छी नहीं मालूम होती। युद्ध के प्रारम्भ काल 
में काफी मुनाफा उठाने के बाद्‌ इस समय जूट सिलों की स्थिति 
बहुत अच्छी नहीं है। इस अगस्त की १९ तारीख से मिल चलाने 
का समय घटा कर केवल ४५ घंटा प्रति सप्ताह कर दिया गया है 
तथा यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि तीन मास तक एक महीने में 
पक सप्ताह मिले बन्द रह । जूट मिले यह चाहती हैं कि सरकार 
और इन्डियन जूट मिल्‍्स एसोसिएशन में जूट की चीजों का जो 
भाव समझौते द्वारा स्थिर हुआ है डससे भी भाव कुछ ऊंचा उठे 
किन्तु जूट के सम्बन्ध में लोगों के निराशाजनक रुख तथा बाज़ार 


की चतेमान परिस्थिति के कारण बाजार मे सुधार नहीं हो रहा है। 
ख़ 
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जब जूट के उद्योग का यह हाल है तो काटन मिलतों की स्थिति 
सुधरने की आशा केले की जा सकती है। गत वर्ष के अगस्त मास 
तक पीखगशुड्सख का व्यवसाय काफी गिर चुका था। परिस्थिति 
यहाँ तक खराब हो गई थी कि छोग यह आवश्यक समझने लगे थे 
कि आपस में समझोता करके उत्पादन पर नियन्त्रण किया जाय । 
युद्ध के कारण बाजार में तेजी आई और मिलों में जो माल इकट्ठा 
हो गया था वह विक गया । युद्ध सम्बन्धी जो आर्डर आये उनके 
कारण भी स्थिति में सुधार हुआ किन्तु इस वर्ष के जनवरी मास में 
इस वात का पता चरका कि वास्तव में खपत में किसी प्रकार की 
वृद्धि नहीं हुई, केवल युद्ध के कारण व्यवसायियों ने अन्धाघुन्ध माल 
लेना शुरू किया ओर इसीसे बाजार में थोड़ी तेजी दिखाई दी 
और अन्त में भाव गिर जाने के कारण व्यापारियों को नुकसान 
उठाना पड़ा । रूई का भाव गिर जाने के कारण कपड़े का भाव भी 
काफी गिर गया और इस समय यह व्यवसाय गिरी हुईं हालत में 
ही है। जिन लोगों ने माल लेकर जमा कर रखा था उनको काफी 
जुकसान उठाना पड़ा । पीसशुड्स के वाजार की चत्तमान अवस्था 
के सम्वन्ध में मुझे यह कहना हे कि इस व्यवसाय के सम्बन्ध में जो 
नियम हैं वे व्यापारियों के हितों के विरुद्ध हैं तथा मिलों और 
व्यापारियों का, जो कि इस शहर के अधिकांश मारवाड़ी हैं, 
सम्बन्ध कभी प्रेमपूर्ण नहीं रहा । अब समय आ गया है कि ऐसी 
परिस्थिति का अन्त कर दिया जाय और कन्‍्ट्राक्ठ की जो वर्तमान 
शर्तें हैं उनमे संशोधन कर दिया जाय। 

कपड़े के व्यवसाय की मन्दी का यह भी एक कारण है कि 
जापानी की प्रतिदन्दिता अभी तक कम नहीं हुई है। जापान से 
और खास करके चीन के उस प्रदेश से जो जापान के अधिकार में 
है आनेवाले मार में इतनी अधिक घृद्धि हो गई है कि अब इस वात 
के लिये एक प्रकार का आंदोलन खड़ा हो गया है कि जापान द्वारा 
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अधिकृत चीन के उन प्रदेशों पर भी ड्यूटी छगा दी जाय। मैंने 
समय-समय पर सरकार को इस चेम्बर के विचारों से अवगत 
कराया है। दुर्माग्यवश भारत और जापान में होनेचाले व्यापारिक 
समझौते के सस्वन्ध में बातचीत चलते इंतने दिन हो गये लेकिन 
असी तक किसी प्रकार का सनन्‍्तोषजनक समझोता नहीं हो सका 
है। जापान भारत से और भी अधिक रियायत लेने के लिये चेष्टा 
' कर रहा है और मालूम हुआ है कि मांगें वहुत ज्यादा हैं । यह बात 
भारत के व्यापारिक हितों के बहुत प्रतिकूल हैं, अतः इस समस्या 
पर पूर्णतया विचार होना चाहिये। कुछ वर्ष पहले तक भारत और 
ज्ञापान का व्यवसाय भारत के ही पक्ष में रहता था और इस समय 
ऐसा बहुत कम होता है । अगर जापान को और भी अधिक रिया- 
यतें दी जायेंगी तो भारतीय कपड़े के व्यवसाय का बलिंदान हो 
जायगा। इस वात की तरफ भी खरकार का ध्यान आकुष्ट नहीं 
होता कि भारतीय व्यवसाय पर जापान का प्रभाव होने से भारत 

में बुटिश व्यवसाय को भी धक्का रंगेगा | 
इस प्रकार भारत के दो प्रधान उद्योगों ने युद्ध के कारण थोड़े 
समय तक ही छाभ डठाया किन्तु जूता, चपड़ा, कागज, रसायन, 
स्टील ओर ऊन के उद्योगों के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा 
सकती । चमड़े ओर स्टील के कारखाने अभीतक सरकारी कनन्‍्द्गा- 
क्टों को पूरा कर रहे हैं एवं जवतक युद्ध चछता रहेगा तबतक वे 
सनन्‍्तोषजनक ढंग से चलते रहेंगे। विदेशी प्रतिहृन्दिता के अभाव 
में काग़ज़ की मिलों की अवस्था सन्‍्तोषजनक है। आपलोग यह 
वात भलरीभांति जानते हैं कि भारतीयों ने कई नयी मिले खोली 
थीं और हमारे मारवाड़ी समाज ने, अन्य व्यचसायों की तरह इसमें 
भी द्रिचस्पी ली, किन्तु झुरूझुरू में अज्ुचित प्रतिदन्दिता तथा 
अधिक उत्पादन के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा। युद्ध के कारण कागज का आयात बन्द्‌ हो जाने ले भारतीय 
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मिलों का माल पूरी तरह से खपने ऊगा और अब हमारी यह अवब- 
स्था है कि यदि हम प्रयत्न कर तो कागज का निर्यात भी कर सकते 
हैं। आस्ट्रेलिया और मछाया से काफी मांग आई है किन्तु निर्यात 
पर प्रतिवन्ध रूगे रहने के कारण व्यापार में बाधा पड़ती है। 

युद्ध के कारण चानी के उद्योग ने किसी प्रकार का छाोम नहीं 
उठाया | चास्तव में यह दुर्भाग्य की बात है कि इस उद्योग को 
जिसमें अधिकांश भारतीय पूंजी रूगी है तथा जिसके मालिक ' 
भारतीय हैं, अपनी शेशवावस्था में ही कठिन परिस्थितियों का 
सामना करना पड़ा है। प्रान्तीय सरकारों के हस्तक्षेप के कुपरि- 
णाम के बारे में कई बार कहा जा चुका है। यू० पी० और बिहार 
की सरकार तथा इन्डियन सूगर सिन्डिकेट में मतभेद होने के 
कारण सरकार ने गत जून में अपनी स्वीकृति (88608 007 ) 
वापिस ले ली है। गन्ने के भाव में चुद्धि होने के कारण चीनी के 
मूल्य में भी बुद्धि हुई और इसके परिणाम स्वरूप खपत भी कम 
पड़ गयी। दूखरी बात यह हुई कि गन्‍ले का उत्पादन भी बहुत 
बढ़ा । इसका नतीजा यह हुआ कि मिलों के पास ऊँचे भाष के 
माल का पूरा स्टाक हो गया। भारत सरकार के हाथ बहुत ही 
कम दामों में चीनी बेचने की बात अभी समयालुकूल नहीं है। 
काफी वादालुवाद चलने के बाद खुगर सिन्डिकेट को सरकार की 
स्वीकृति ( :86००४7४४09 ) फिर मिल गयी है किन्तु इसका परि- 
णाम यह हुआ कि मिल्तों पर सरकार का नियस्त्रण और भी अधिक 
कठोर हो गया है। एक खुगर कमीशन की नियुक्ति होनेवाली है 
जिसमें सरकार द्वारा नामजद सदस्य रहेंगे और उनका सर्वाधिकार 
रहेगा । यह कहा जाता है कि यू० पी० और बिहार की सरकार 
चीनी के उद्योग की उन्नति के लिये प्रयत्न कर रही है, किन्तु अभी- 
तक अवस्था में खुधार नहीं हो सका है। उपरोक्त उदाहरण से यह 
शिक्षा मिलती है कि केचछ सरकारी हस्तक्षेप से ही उद्योग-घन्धों 
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की तरकी नहीं होती एवं अत्यधिक हस्तक्षेप का तो विरोध ही 
करना चाहिये। प्रान्तीय धारा सभाओं से उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध 
में क़ानून बनाते समय अन्य प्रान्तों के कारखानों और मिलों का 
भी ध्यान रखा जाना चाहिये। यदि इसके सम्बन्ध में पूर्णतया 
विचार नहीं किया जायगा तो बिहार और यू० पी० का चीनी के 
मिलों के कारण जो महत्व है, बह जाता रहेगा। 


भाव नियन्त्रण ( 72706 ०07070] ) 


डद्योगधन्धों में सरकारी हस्तक्षेप पर विचार करने के बाद हम 
भाव नियन्त्रण ( 7)08 ००77०! ) पर विचार करंगे। अत्यधिक 
मुनाफा प्रवृत्ति से जनता की रक्षा करने तथा रुपये की क्रय शक्ति 
को स्थिर रखने के लिये खाद्य सामझी एवं अन्य जीवन की आव- 
इयक वस्तुओं का भाव निश्चित कर दिया गया। सन्‌ १९३५९ अगस्त 
भास में बंगारू सरकार ने एक आर्डिनेन्स जारी करके जूट का कम 
से कम मुल्य निर्धारित कर दिया । किन्तु युद्ध के कारण भाव अपने 
आप अत्यधिक ऊँचा उठ गया तथा जूट आउ्डिनेन्स द्वारा कम से 
कम दर निमश्चित करने का महत्त्व जाता रहा। फरवरी मास मे 
एकाएक बाजारों के गिर जाने के कारण सरकार को कम से कम 
मूल्य निर्धारित करने के प्रश्ष पर पुनः विचार करना पड़ा। काइत- 
कारों की दशा खुधारने के लिये बह्लांठ सरकार ने ऊंचे से ऊंचा 
और नीचे से नीचा भाव निर्धारित करने का निश्चय किया । सह्ेे- 
वाछों के बेचने तथा मिलों द्वारा खरीदे जाने के कारण जूट का 
भाव गिर शंया और इस परिस्थिति का सामना करने के लिये 
सरकार ने पुराने जूट के स्टाक को खरीदना प्रारस्म कर दिया 
किन्तु यूरोप की घटनाओं से जनता भयभीत हो उठी और सरकार 
के द्वारा पूरा प्रयत्न किये जाने पर भी जूठ का भाव ऊंचा नहीं 
डंठा। इस नीति की असफलता का कारण यह नहीं है कि सरकार 
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अपने प्रयत्न में पूर्णतया तत्पर नहीं रही, वास्तविक बात तो यह है 
फि ऐसी परिस्थति उत्पन्न हो गई जिसपर नियन्त्रण करना अत्यन्त 
कठिन था । मिनिस्टरों ने जो कई घोषणाये इल सम्बन्ध में की हैं 
उनकी आलोचना कई व्यक्तियों ने की है तथा उन घोषणाओं द्वारा 
सहेवालों ने जो छाभ उठाया है उसकी भी चर्चा है किन्तु वास्त- 
चिक वात तो यह है कि अगर कम से कम भाव सिश्चित नहीं 
किया जाता तो सूल्य और भी अधिक गिर जाता। यदि अन्य 
प्रान्तीय सरकार भी इसी प्रकार करतीं तो आज बाजारों में ज्ञो 
मन्दी दिखाई दे रही है उसका असर कम होता। 

भारत सरकार ने एक आड््डिनेन्स जारी करके जो कमोडिटी 
रिस्क इन्स्योरेन्स ( (४/07777007॥9 छिाठर पश87/8709 800776 ) 
की घोषणा की है वह उत्साहवर्धक है। इस योजना के अज्लुसार 
भारत सरकार युद्ध के खतरे के लिये उन सभी स्टाकिस्टों के माल 
की बीमा करेगी जिनके पास २००००) या उससे ज्यादा का माल 
है। इस सम्बन्ध में हमारे चेम्बर ने यह खुझाव दिया था कि 
भुफ्फस्सिल केन्द्रों को इस प्रतिबन्ध से मुक्त कर दिया जाय | सरकार 
ने इस सुझाव को अमान्य घोषित करते हुए कहा कि ऐसा करना 
पक्षपात पूर्ण होगा तथा वस्तु के स्वतन्त्रता पूर्वक्ष इधर उधर आने 
जाने से बाधा पड़ेगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अश्नि के बीमा 
(४११6 ॥78प्रा&06 ) के सम्बन्ध में इस प्रतिबन्ध को आवद्यक 
नहीं रखा गया है। 


नये क्रानून 


अतिरिक्त-आय-कर बिरू ( ॥508688 77077 795 कं ) इस 
अर्ष के प्रारम्भ में ही पास कर दिया गया था। इस विरू का वहुत 
अधिक विरोध हुआ। व्यापार की मैंने आपको जो अवस्था बतलाई 
हो उसको देखते हुए यह बात विलकुर स्पष्ट हो जाती है कि इस 


कप 
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बिल को पास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि 
व्यापारियों को अतिरिक्त आय हुई दी नहीं । इसके कारण व्यापार 
मन्दा पड़ गया तथा नये उद्योग-धन्धे खोलने मे छोग हिचकने लगे। 
यद्यपि मैं टेक्‍्स गाने के खिद्धान्त का विरोधी नहीं हूं किन्तु मुझे 
यह कहता ही पड़ेगा कि उपरोक्त टैक्स असामयिक था तथा उद्योग 
भ्ौर व्यवसाय पर इसका बहुत ही घुरा असर पड़ा । 

वैड्डों के सम्बन्ध से क़ानून बनाने की आवश्यकता अभी तक 
ज्यों की त्यों है। रिज़र्व बेड ने जो प्रस्ताव इस सम्बन्ध में रखे हैं थे 
' बहुत ही कड़े हैं तथा उनसे छोटे बैड्डों पर बुरा असर पड़ेगा एवं 
भारत में इस व्यवसाय की प्रगति को ठेस लगेगी। युद्ध प्रारम्भ 
होने के कारण बेड़ों की जो दुरवस्था हो गई है उसको दृष्टिगत 
रखते हुए इस बिरू पर बिचार फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। 


मनी मार्केट ( ]४०४००७ए (०४१९७ ) 


इस समय मनी मार्केट की स्थिति अच्छी है। इस वर्ष के प्रारम्भ 
में रुपये की मांग ज्यादा थी एवं चीजों का भाव बढ़ जाने के कारण 
सिक्के की भांग भी वढ़ी । नोटों के व्यवहार में काफी वृद्धि हुई। 
केन्द्रीय सरकार को अव्पकाल के लिये बहुत ऊंचे व्याज़ पर रुपया 
लेना पड़ा | निर्यात बिल ( 95076 77] ) भी तेज रहे। एक्स- 
चेञ्ञ मार्केट शुरू से लेकर आखिर तक मजबूत रहा । 

चीजों के भाव गिर जाने; स्टाक एक्‍्सचेश् मे काम-काज कम 
होने तथा निर्यात कम हो जाने के कारण सिक्‍के की अधिकता 
मात्दूम पड़ने छगी। गत कुछ स्ताहों में नोटों के व्यवहार में कुछ 
फमी हुई है तथा मनी मार्केट की परिस्थिति ठीक हो जाने के 
फारण सरकार को” भी कुछ खझुविधाये मिल गई हैं। ३ प्रतिशत 
व्याज पर ६ वर्ष के लिए ज्ञो डिफेन्स बान्ड ( ॥)66०706 79070 ) 
निकले हैं उनकी काफी विक्री हुई है और इससे अबतक करीब १८ 
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करोड़ रुपया भाप्त हुआ है। सन्‌ १९४०-४३ में जो ५ प्रोतृशत ऋ 
चुकाया जानेवाला है वह आसानी से दे दिया जायगा। सरकार 
को ऋण और भी ज्यादा मिलता लेकिन रिज॒र्ब बेड की नीति तथा 
रुपये की अत्यधिक मांग के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। 

फ्रान्स का पतन हो जाने के बाद सरकारी सिक्‍्योरिदी का 
भाव चहुत गिरा। रुपया रूगानेवाली जनता को एक प्रकार का 
संशय-स्रा हो गया तथा नाना प्रकार की झूठी अफवाहों के कारण 
. रुपये की मांग वढ़ती चली गयी। शुरू-शुरू में जो भी व्यक्ति रुपया 
मांगता उसे मिल जाता था, किन्तु जब सरकार ने देखा कि जनता 
में ज्ञो खलबली मची है वह घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है 
तब लोगों को आवश्यकताजुसार रुपया दिया जाने रूमा। बस्बई 
की तरह कलकत्ते में भी चेश्न डिपो ( 0078० 700000 ) खोल 
दिये गये और जनता को मालूम हो गया कि सरकार की आर्थिक 
परिस्थिति अच्छी है। एक रुपये के नोट जारी होने के बाद जनता 
में खलबली कुछ कम हो गयी क्योंकि जून मास से ही १) के नोट 
जारी करने की मांग होने छगी थी। अब में यह कह सकता हूँ. कि 
परिस्थिति अच्छी तरह काबू में आ चुकी है एवं मुद्रा की स्थिति 
के वारे में चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है। शायद रुपया इस 
समय संसार के सबसे ज़्यादा मज़बूत सिक्कों में ग्रिना जाता है। 


धन्यवाद 


सज्ञनो ! मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय छे लिया है. तो भी 
विषय अधिक और समय कम होने के कारण सभी समस्यायों पर 
विचार नहीं हो सका है। इस सभा में आने की कृपा करने के 
लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे समाज ने युद्ध में जो 
सहयोग दिया है वह प्रशंसनीय है। हम अपने देश की सेवा करते 
रहेंगे पेसा करने से केचछ हमारी जाति का ही नहीं किन्तु हमारे 
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देश का भी गौरव वढ़ेगा। चेम्बर के उत्लाही अवेतनिक मन्‍ती श्री 
किशोरीलार जी ने अपने उत्साह ओर ऊगन से जो प्रशंसनीय कार्य 
किया है उससे चेम्बर की व्यापारिक समाज मे प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं 
डप-समापति बा० मंगतूराम जी जैपुरिया, बाबूछाछ जी राजगढ़िया, 

बैजननाथ जी भिवानीवाला और बाबू गदाधर जी बगड़िया तथा 
संयुक्त मनत्री श्री पीतास्बस्‍्छाल जी अग्रवार तथा सहायक मंत्री श्री 
मानिकलाल जी बिन्नानी को भी धन्यवाद देता हूँ; जिनकी विनमप्नता; 
उत्साह एवं कार्यद्क्षता सराहनीय है। आपलोगों ने मुझे जो खह- 
योग दिया है उसके लिये में आप छोगोंको ओर खास फर श्री मदन- 
लाल जी खेमका, ओ्री रूपनारायण जी गग्गड़ ओर भी आनन्‍्दीलाल- 
जी पोद्दार और राधाक्ृष्ण जी नेघटिया को धन्यवाद देता हूं, जिनके 
अदस्य उत्साह एवं जन-सेवा-त्रत के कारण यह जरेम्बर आपकी सेवा 
करके आपका प्रियपात्र बन सका है। 





चेस्बर की सन्‌ १६३६ की वार्षिक रिपोर्ट 


व्वम्य >(ट:9ण्णनमथ 


सभापति भहोद्य ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा +-- 
सजनो | आपके पास चेस्वर की सन्‌ १९३५० की रिपोर्ट पहले 
ही भेज दी जा चुकी है। आपने उसे पूर्ण रूप ले देखा होगा। अगर 
आप सज्ञनों में से किसी को रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ विचार 
प्रकट करना या कोई बात जाननी हो तो कृपया जान सकते हैं। 
पुनः आपने कहा कि इस रिपोर्ट में पेज नं० ३०३ में आडीटर्स 
रिमाक है, जिनका संशोधन कर दिया जाय । 

श्री बाबुलारजी सराफ --चेस्वर के आर्टिकल्स आफ एसो- 


सिणदान की धारा ६७ के अज्भुसार चेस्वर का वार्षिक अधिवेशन 
ग 
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वर्ष के तीसरे महीने के अन्दर ही हो जाना चाहिये। फिर इतनी देर 
क्यों हुईं ? क्या इसके लिये कमेटी ने स्वीकृति दे दी थी ! 

श्री किशोरीकाल जी ढांदनियां--हां, इसके लिये कमेटी ने 
स्वीकृति दे दी थी। हु 

श्री वावुलाऊ जी सराफ--इस ररपोर्ट में सन्‌ १५४० भें जो 
सदस्य बने हैं उनके नाम सी सम्मिलित किये गये हैँ। क्‍या यह 
'नियमालुकूल है ? 

समापति--हां, यह दस्तूर मुताबिक़ ही है। रिपोर्ट छपने तक 
जितने सदस्य बने हैं उनके नाम इसमे दिये गये हैं । 

श्री वावूछाल जी सराफ--इस तरह सन्‌ १५३५ इस्वी की 
रिपोर्ट में सन्‌ १९५४० ई० भे बने हुए सदस्यों का नाम नहीं आना 
चाहिये। मेरी समझ में यह अनियमित है। 

सभापति--यह अनियमित नहीं है। 

श्री बावुल्लाल जी सराफ--रिपोर्ट में आर्टिकल्ल आफ एसो- 
सिएशन में पेज न्नं० २३ में लिखा गया है कि चेम्वर के मेमोरेन्डम 
एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएडान में कुछ संशोधन हुए हैं। थे 
क्या क्या हैं ? 

श्री किशोरीछाल जी ढांढनियां--इस रिपोर्ट भे परिवर्तित 
व संशोधित मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्ल आफ एसोसिएशन छपे 
हुए हैं । 

श्री बावूलार जी सराफ--सार्वजनिक संस्थाओं में चेम्बर के 
प्रतिनिधि विषय के अन्तर्गत करूकत्ता पिंजरापोछू सोसाइटी के 
संबंध में एक जगह लिखा है कि मि० डी० सी० भन्‍्त्री चेस्वर के 
प्रतिनिधि हैं ओर दूसरी जगह लिखा है कि श्री मुरलीधर जी 
सोन्धलिया हैं सो इन दोनों मे से किस सज्जन ने उपरोक्त कमेटी में 
यथार्थ में चेस्वर का प्रतिनिधित्व किया है ? 


६ १९ ) 


श्री किशोरीकाछ जी ढांढनियां--यह छपाई की भूल है और 
कलकत्ता पिंजरापोछू सोखाइटी में श्रीयुक्त देवचन्दजी मनन्‍्ज्री ही 
चेम्बर के प्रतिनिधि थे । 

श्री बावुलाल जी सराफ +--इसी विषय के अन्तर्गत आगे छपा 
है. कि तारकेइचर स्थेठ मैनेजमेंट कमेटी से चेम्वर ने पूछा है कि 
कव इस कमेटी का पुर्वानर्माण होगा। यह वहुत ही आपत्तिजनक 
वात है। 

श्री गदाघर जी बगड़िया--तारकेइबर स्टेट मैनेजमेन्ट कमेटी 
में मैंने स्वयं मंत्री महोदय से कहा था कि मुझे इस कमेटी के कार्यों 
में बड़ी तकछीफ और अखुविधा होती है, अतः मेरी जगह वे दूसरा 
प्रतिनिधि चुन दे । 


श्री बावुल्लाछ जी सराफ--रिपोर्ट अंगरेज्ञी मे सदस्यों को वित- 
रण कराई गई है और हमारे अधिकांदा सदस्य हिन्दी जाननेवाले हैं । 


श्री किशोरीकालू जी ढांढनियां--रिपोर्ट हिन्दी में भी कमेटी 
के निम्नयाजुकूल छपी है तथा सदस्यों में बांद दी गयी है। 


श्री राधाकृष्ण जी नेवटिया--हिन्दी की रिपोर्ट जिस रूप में 
आनी चाहिये थी; उस रूप में नहीं आयी। 


सभापति--अगले वर्ष हिन्दी की विस्तृत रिपोर्ट छपाई जानी 
चाहिये एवं सदस्यों में कुछ दिन पहले ही वितरण करा देनी 
चाहिये। 


श्री किशोरीछकाल जी ढांढनियां--हमारे पास चेम्वर में हिन्दी 
में कार्य करने के पर्याप्र साधन नहीं होने के कारण इस वर्ष देरी 
हुई थी। लेकिन एक हिन्दी ठाईपराईटर मशीन अ्रीयुक्त बाबू 
आलनन्दीऊझारू जी पोद्ार ने प्रदान की है, और भविष्य में रिपोर्ट 
हिन्दी में छपने में तकलीफ न होगी । 


( २० ) 

श्री वावूछाल जी सराफ--आय के हिसाब में जो बाकी चन्दा 
सम्मिलित किया गया है, चह बिलकुल असुंचित ओर ग़ेर कानूनी है । 

समापति--थह आय-व्यय का हिसाब तारीख ३१ दिसम्बर 
सन्‌ १९३९ ईस्वी तक फा है ओर इसमें कई सदस्यों का चन्दा 
वाकी रहना साधारण-सी बात है ओर जो चन्दा बाकी रहा है, उसे 
आय में क्ानूनन शामिल किया गया है। 

श्री काशीनाथ जी ग्ुट्शुटिया--यह चेम्बर इस सम्बन्ध में 
एक लिमिटेड संस्था के सदुच्य है। अतः आय में आउट स्टेन्डिग 
चन्दा शामिल फरना न्याय संगत है और इस वर्ष चेम्बर का हिसाब 
मर्केन्टाइल बेसिस पर जांच किया गया है। इसमें जो आपत्ति 
डठायी गई है, वह बिलकुल असंगत है। 

श्री रामनाथ जी बगड़िया-इसमें आउट स्टेन्डिज्ञ सब्स- 
क्रीप्शन १०७३) दिखाया गया है। इसकी कौन गारन्टी छेता है 
कि रुपये चसूल हो जायेंगे ? 

श्री मंगत्राम जी जैपुरिया--इसमें १०७३) रक्‍्खा गया 
है वह बिलकुर ठीक हे 

श्री रामनाथ जी बगड़िया--मंत्री महोदय कृपया ये बताये 
कि पिछले वर्षों में जो चन्दा बाकी रहा वह क्‍यों नहीं चसूछू हुआ 
ओर जो चन्दा इस बार वाकी दिखाया गया हे वह वसूल हुआ 
कि नहीं १ 

श्री मंगतूराम जी जैपुरिया--मंत्री ने इस वर्ष से भकन्ठाइल 
बेसिस पर छहिसाव-किताब रखने का निरुचय किया है। 

श्रीकिशोरीकाल जी ढांढनियां--सन्‌ १९३९ ६० के बकाया 
चन्दे में से अधिकांश वसूल हो चुका है ओर बाकी है उसको भी 
प्रयत्न करके वसूल किया जा रहा है और जो चनन्‍्दा चसूछ न होगा; 
चह कमेटी के सम्मुख पेश कर दिया जायंगा | 


:(:#१ ,) 

श्री वाबूछाल जी सराफ--आड़ट स्टेन्डिक्न वेतने चुकानां बाकी 
दिखाया सो क्या बात है ? 

सभापति--यह बिलकुल ठीक है। तारीख ३१ द्सिम्बर सन्‌ 
१९३५ ई० के दिन चेम्बर की जो-जो देन थी थे सब इससे दिखाई 
गयी हैं । न्‍ 

श्री बाबूलाकलजी सराफ--फेडरेशन आफ इन्डियन चेस्बसे 
आफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री के नावें डेलीगेशन फी ६०) है, वह 
चेम्बर ने क्‍यों दी ? 

श्री किशोरीलूाल जी ढांढनियां--यह चेम्बर की तरफ से फीस दी 
गयी थी । परल्तु डेलीगेट्स नहीं जा सके इसलिये वह नावें रह गयी। 

श्री बाबूलाल जी सराफ--१०१) कलकत्ता-वस्ब-व्यवसायी संघ 
को जो दिया गया था; क्‍यों द््‌या गया था ! 

श्री किशोरीकाल जी ढांढनियां--कमेटी के निरुचयाउुसार। 

सभापति--किसी और सखज्न को कोई बात पूछनी या 
जाननी हो तो पूछ । 

किसी के कुछ न कहने पर सभापति ने प्रस्ताव किया कि सन्‌ 
२५३५ ईस्घी की रिपोर्ट और आय-व्यय का हिसाब मय संशोधन 
के साथ पास कर दिया जाय। 

प्रस्ताव मय संशोधनके सर्च सस्मतिसे पास हुआ। 


सन्‌ १६४० के लिये चेम्बर के पदाधिकारियाँ का चुनाव 


सभापति महोदय ने प्रस्ताव किया कि श्रीयुक्त मंगतूराम जी 
जैपुरिया सन्‌ १९४० ईस्वी के लिये चेम्बर के सभापति बनाये जाय॑। 
भ्रीयुक्त आनन्दीलाल जी पोद्दार ने समर्थन तथा श्रीयुक्त राधाकृष्ण 
जी नेबटिया ने अनुमोदन किया । प्रस्ताव सर्च सम्मति से पास हुआ । 
सभापति महोदय ने प्रस्ताव किया कि रायसाहेब चन्द्नमरू जी 
करनानी सन्‌ १९४० ईस्वी के लिये चेम्बर के उप-सभापति बनाये जाय॑। 


( १२ ) 

श्री आनन्दीलाल जी पोद्दार ने इसका समर्थन एवं श्री बाबूलाल 
जी राजगढ़िया ने इसका अनुमोदन किया तथा श्री वावूलाल जी 
सराफ ने विरोध किया। सभापति ने मियमाजुकूछ इस पर मत 
मांगे तदक्ष- [| में चार भोट विरोध में आने के कारण प्रस्ताव 
वहुमत से स्प।नुच हुआ। 

सभापति ने प्रस्ताव किया कि श्री वावूलारू जी राजगढ़िया सन्‌ 
१९४० ईस्वी के लिये उप-सभापति वनाये जाय॑। 

श्रीयुक्त आनन्दीकाल जी पोद्दार समर्थत्र किया । प्रस्ताव सर्व 
सम्मति से स्वीकृत हुआ | 

सभापति ने भ्रस्ताव किया कि श्री वैजनाथ जी भिवानीवाला 
सन्‌ १९.४० ईस्वी के लिये उप-सभापति चनाये जाय॑। 

श्री मिरजामरू जी सरावगणी ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 
प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ | 

सभापति ने प्रस्ताव किया कि भ्रीयुक्त मद्नलाल जी खेमका 
आगामी वर्ष के लिये चेस्वर के उप-सभापति बनाये जाय॑ । 

श्री आनन्दी छाल जी पोद्दार ने प्रस्ताव का समर्थन किया 
और प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ। 

समापति ने प्रस्ताव किया कि श्री किशोरीछाल जी ढांडनियां 
आगामी वर्ष के लिये चेम्वर के अवैतनिक मंत्री चुने ज्ञाय॑ । 

श्री आनन्दीकारू जी पोद्दार ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 
प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ। 

सभापति ने प्रस्ताव किया कि भ्री पीताम्बर छाल जी अग्नवाल 
आगामी वर्ष के लिये अवेतनिक संयुक्त-मंत्री चुने जाय॑। 

श्री आनन्दीकाल जी पोद्यर ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 
प्रस्ताव सर्वे सम्मति से पास हुआ। 

सभापति ने प्रस्ताव किया कि ओऔी भमानिकरछाल जी बिज्नानी 
भागामी वर्ष के लिये चेम्बर के अवैतनिक-सद्दायक-मंत्री चुने जाय॑। 


( २३ ) 


श्री आनन्दीलाल जी पोद्दार ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 
प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ । 

सभापति ने प्रस्ताव किया कि श्री काशीनाथ जी गुटशुटिया 
आगामी वर्ष सन्‌ १९४० ईस्वी के लिये चेम्बर के अवैतनिक 
हिसाब-परीक्षक चुने जाय॑। 

श्री आनन्दीलाल जी पोद्दार ने समर्थन किया और प्रस्ताव 
स्व सम्मति से पास हुआ । 

सभापति महोद्य ने कहा कि कार्यकारिणी कमेटी के सद्स्याँ 
के नामों का जो सुझाव रिटायरिंग कार्यकारिणी कमेटी से आये हैं, 
सो मैं आप छोगों को पढ़ खुनाता हूं. तथा ये सजह्ञन आगामी बर्ष 
सन्‌ १९४० इसस्‍्वी की कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य स्वीकार 
किये जाय॑। 

श्री इन्द्रचन्द जी भुवालका ने खुझाव दिया कि इनमें कतिपय 
नामों के बदले नये नाम सम्मिलित किये जाने चाहिये | 

तदन्‍्तर श्रीयुक्त बाबूलाल जी सराफ ने भी सभापति जी से 
अनुरोध किया कि कुछ और नये नामों का सुझाव पेश किया जाय। 
बहुत वाद-विवाद के बाद श्री इन्द्रचन्द जी भुवालका ओर श्री 
बाबूछाल जी सराफ ने अपने सुझाव वापिस ले लिये। 


सन्‌ १६४० ईस्वी के लिये चेम्बर को कार्यकारिणी 


कमेटी के सदस्यों का चुनाव 
तदल्तर सभापति महोदय ने प्रस्ताव किया कि निम्नलिखित 
सज्जन सन्‌ १९४० ईस्वी के लिये चेम्बर की कार्यकारिणी कमेटी के 
सदस्य चुने जाय॑ । 
१ श्रीयुक्त आनन्दीछाल जी पोद्दार मेसर्स जयनारायण जी रामचन्द्र 
सैरुदान जी कोठारी.._, रावतमल जी भेरूदान 


६ ४२8 ) 


इश्रीयुक्त द्वारकाप्रसाद जी मेससे विसेसरलालू जी इजलाल 
झुनझुनवाला 
४ ५» गोकुलदास जी मोहता. ,, छोडेलाछ जी लष्ष्मी- 
नारायण 
७ ,, गंगाधर जी नेवटिया » बंदशीधर जी सूरजञमलू 
६ » इन्द्रचन्द जी केजड़ीचालू ,, कनीराम जी हजारीमरू 
७ » जीवनराम जी पेरीवाल ,, जीवनराम जी पेरीवाल 
८< » झुमरमलू जी दफ्तरी._ » श्रीचन्द्‌ जी गणेद्दास 
९. , खेतसीदास जी # सुखदेव जी शिवनाथ 
हरलारूका 
१० » किसनचन्द जी कोठारी  ,, किसनचन्द्‌ जी कोठारी 
११५ , रूणकरण जी मीमाणी_ 9 जीवनराम जी गंगाराम 
१५ ,, मोतीकाल जी तापड़िया ,, गोपीराम जी गोविन्द्राम 
१३ » मुरलीधर जी सोन्‍न्थलिया ,, एम० डी० खोन्थलिया 
एुन्ड कम्पनी 
१४ ५ भोहनछाल जी जालान ,, सुरजमल जी नागरमरू 
१५ ,, मानिकचन्द जी जेन. 9 रामबछमभ जी रामेश्वर 
१६ , मिरजामलर जी सराबगी ,, मिरजामरू जी सरावगी 
१७ » मद्नकाल जी झुनझुनवाला,, रामदेव जी लष्मीनारायण 
१८ > नेमीचन्द्‌ जी जेस » मद्नचन्द्‌ जी नेमीचन्द 
१९ » नाथूराम जी गोयल. 5 नाथूराम गोयर्ल एस्टब्छिस्मेंटस 
२० » पुरुषोत्तमदास जी मोहता ५ रामकिसन जी जेकिसन 
२१ , रुूपनारायण जी गग्गड़ >% रुपनारायण जी गग्गड़ 
२२ » राधाकृप्ण जी नेवटिया ,, उमाशंकर एन्ड कम्पनी लि० 
२३ ,/रामनारायणजाभोजनगरवाला,, गिरधारीराल जी रूए््मी- 
नारायण 
२४ , रामकुमार जी सरावगी ,, महादेव जी रामकुमार 


( ४५ ) 
४५ श्रीयुक्त रामनाथ जी बगड़िया मेससे रामनाथ जी बगड़िया: 
२६ » रणछोड़दास जी अजमेरा ,, एच०डी० अजमेरा एन्ड कं० 
२७ , रामनारायण जी डागा ,, जैसिंहदास जी डागा 
२८ , शिवक्षष्ण जी भमइड़ ५» एस*० के० भटटड़ एल्ड कंपनी 
२९ ७» इदयामाप्रसाद जी जैपुरिया » छवारकाप्रसादज्ञीकाशीप्रसाद 
३० » सोहनलाल जी मुरारका ,, इन्डियन कामस एन्डइन्ड 


स्ट्रीज़ लिमिटेड 
३१ » सुन्द्रलालजी डागा एम०एुलू०ए०,,सुन्द्रलारूजी डागा 
8 उम्मसेन जी गोयल ५» आर०के० पूनमचन्द्‌ एन्ड कँ० 


श्री बद्रीमसाद जी पोद्दार ने प्रस्ताव का समर्थन किया। भ्री- 
पुरुषोत्तमदास जी केजड़ीवाल ने इसका अज्ुमोदन किया। प्रस्ताव 
सर्व सम्मति से पास हुआ। 


सन्‌ १६४० ईंस्वी के लिये चेम्बर के पंचायत 
बोर्ड का चुनाव 


सभापति महोदय ने प्रस्ताव किया कि चेम्बर के सन्‌, १९४० 
ई० के पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी कमेटी के जो सदस्य-चुने 
गये हैं वे-ही सन्‌ १५४० ई० के लिये चेम्बर के पंचायत बोर्ड के 
'सदस्य चुने जञायं॑ तथा कमेटी को यह अधिकार रहे कि यह और 
१० आदमी आवद्यकतानुसार निर्वाचित कर ले एवं सन्‌ १९४० 
ई० के लिये श्री काशीनाथ जी गुटगुटिया बी० काम०, आर० एु० 
एफ० आर० ईं० एस०, ए० एस० ए० ए० पंचायत बोर्ड के रजिस्ट्रर 
चुने जाय॑। 

श्री आनन्दीलाल जी पोद्दार ने इसका समर्थन किया। अ्रस्ताव 
"सर्व सस्मति से स्वीकृत हुआ। 

घ 


( #६ ) 
सभापति भ्रीयुक्त मंगत्राम जी जेपुरिया का भाषण 
: सभापति महोद्य और महनुभावो ! | 


आज के कार्य की समाधि के पहले हमारा यह कत्तेव्य हो जाता 

है कि हम अपने गत वर्ष के सभापति श्री शिवकृष्ण जी भइड़ को 
धन्यवाद दें । आपने मुझे चेम्बर का सभापति बनाकर जिन जिस्मे- 
बारियों का भार मेरे निर्बल कंधों पर डाल दिया है, उनसे में पूर्ण 
अवगत हूं। इस देश के व्यापार ओर उद्योग-घंधों के संरक्षण के 
लिये चेम्बर का उद्योग आगे की ओर बढ़े यह प्रयास मैं अवश्य 
करूँगा, और मुझे आशा है कि समस्त कार्यों में आपका सहयोग 

अवश्य ही मिलेगा। 
हमारे सभापति महोदय ने गत तीन वर्षो की प्रगति और 
घत॑मान परिस्थिति की विशेषताओं पर काफी प्रकाश डाला है। 
उद्योग-धन्धों और वाणिज्य पर जिन समस्याओं का प्रभाव पड़ता 
है, उसके सिंहावलोकन से उनसे संबंध रखनेवाले कितने ही विषयों 
में सरकार की नीति का परिवततन और सहयोग की आवश्यकता 
महसूस होती है। 

भारतवर्ष में इस समय एक नया युग आता दिखाई पड़ रहा 

है। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ने नयी समस्याओं का जन्म दिया है 
ओर उसमे दिन प्रतिदिन जो प्रगति हो रही है उसका हमारे देश 
पर क्या असर पड़ेगा, इस बात को पूर्णरुप से निर्धारित करने के 
लियें उन प्रगतियों पर खूब मनन करना चाहिये। इस समय यूरोप 
'मैं जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके पूर्व की ओर फेलने के आसार 
दिखाई पड़ने छगे हैं और उनसे यह भी मारूम हो गया है कि 
हमारा देश इस युद्ध में कितना बड़ा भाग के सकता है । इस बात 
को अब सभी महसूस करने लगे हैं कि भारतीय उद्योग-धन्धों को 
पूर्णछप से पतपाने का अभी उपयोग ही नहीं किया गया है, और 


:(:३७' ) 

विशेषतया देश की रक्षा मे काम आनेवाले उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में 
तो बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अस्म-शत्त्र 
निर्माण करनेवाली फेक्टरियों की घृद्धि और मशीनगन, टेक, हवाई 
जहाज आदि वनानेवाली कम्पनियों का ईंस दिशा में बड़ा हाथ 
होगा। विदेशों ले आनेवाली बहुत सी आवद्ययक वस्तुओं पर जो 
नियन्त्रण कर दिया गया है उसके कारण भी इस देश में अन्य 
कितने ही उद्योग-घन्धों की उन्नति का निर्देश हो रहा है। में आशा 
करता हूं कि हमछोग इन अनुभवों से छाम्र उठावंगे, और हमारा 
देश विदेशी चस्तुओं के संबन्ध में स्वाचकम्बी बन जायेगा। 





रिटायरिक्न सभापति तथा अन्य कार्यकर्ताओं 
को धन्यवाद 





श्रीयुक्त रूपनारायण जी गग्गड़ एम० एु० बी० काम, बी० एुरू०, 
ने चेम्बर के रिटायरिज्न सभापति श्रीयुक्त शिवकृष्ण जी भटड़ को 
घन्यवाद्‌ देते हुण कहा कि--“आपने सदा चेम्बर को सहयोग 
दिया है, और इसका पथ-प्रदर्शन जिस योग्यता के साथ किया है, 
उससे चेम्बर के समस्त सदस्य अवगत हैं। इसलिये में कुछ विशेष 
न कहकर श्रीयुक्त भटड़ जी को पुनः धन्यवाद देते हुए आशा 
करता हूं कि वह चेम्बर के सभापति के पद से पृथक होने पर भी 
कमेटी के सदस्य की हैसियत से चेम्वर को पूर्ण सहयोग देंगे।” 

पुनः गग्गड़ जी ने चेम्बर के नये सभापति श्रीयुक्त मंगतूराम- 
जी जपुरिया को धन्यवाद दिया। गग्गड़ जी ने चेम्वर के अवैतनिक 
मंत्री श्रीयुक्त किशोरीलाल जी ढांढनियां की सेवाओं की वहुत 
प्रशंसा की और इसके लिये उन्हें धन्यवाद दिया। 


(०२८ *) 


अन्त में गग्गड़ जी ने रिटायरिक्ध कमेटी के सदस्यों और अन्य 
उपस्थित भमहाजुभावों को घन्यवाद दिया। 
धन्यवाद के पश्चात्‌ सभा चिसर्जित हुई । 


|कसनल्‍अललनसनननझवक. 


मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स की 
सब कमेटियां 


९ इन्डस्ट्रीज़ सब कमेटी :--- 
१ श्रीयुक्त सेठ मंगतूराम जी जेपुरिया--चेयरमैन 
२ रायसाहेब चन्द्सछ जी करनानी 
३ श्रीयुक्त बाबूलाल जी राजगढ़िया, एफ० आर० एस० एु० 
४ »५ भोहनकारू जी जाछान 
५ » गंगाकिण्णु जी खाइका 
६ » माणिकलाल जी विज्ञानी (अबे० सहायक मंत्री) 
--संयोजफ 
“९ जट एवं गनी सब कमेटी : 
१ भ्रीयुक्त बाबूलालजी राजगढ़िया, एफ०आर०एस०ए०-चेयरमैन 
». भोहनलाल जी जालान 
:६३ » दरखलाल जी लोढ़ा 
४ » केवारनाथ जी बाजोरिया 
७५» बाबूलाल जी सेठिया 
“दै. »  मुसछीधर जी सोन्थलिया 
७ » माणिकलाल जी बिन्ञानी (अवैत्तनिक सहायक मंत्री) 
“-संयोजक 


( २८ ) 


३ पएम्रिकल्चर एण्ड प्रोड्यूस सब कमेटी :-- 
१ श्रीयुक्त इन्द्रचन्द्र जी केजड़ीवाल--चेयरमैन 
४५ » राधाकृष्णजी नेवटिया, “विशारद' 


३ » अउदश्नसेन जी गोयल, बी० ए०, बी० एल० 
४ » बनवारीरारू जी रछाठट 
५ ,,  पीताम्बरलाल जी अपम्नवाल (अवैतनिक संयुक्त मंत्री) 


--संयोज॑क 

४ सूगर सब कमेटी :-- 

१ भ्रीयुक्त मंगत्राम जी जैपुरिया--चेयरमैन 

२ » भोहनलाल जी जाछान 
»  इौन्‍्द्रचन्द्र ञ्ञी केजड़ीवाल 
»  आनन्दीरार जी पोद्यार 
गंगाविष्णु जी खाइका 
»  माणिकलछाल जी बिन्नानी (अवेतनिक सहायक मंत्री) 

--संयोजक 

५. माइनिंग:सब कमेटी :-- 

१ रायसाहैब चन्दूनमर जी करनानी--चेयरमैन 

४२ रायबहादुर रामप्रसाद जी राजगढ़िया 

३ श्रीयुक्त रणछोड़दास जी अजमेरा 

४  » रुपनारायण जी गग्गड़ 


७५» नथमल् जी भ्रुवाऊका 
६ » किशोरीलाल जी ढॉढनियां (अबे० मंत्री) 


--संयोजक 
६ इम्पोर्टस सब कसेटी +--- 
१ श्रीयुक्त जीवनराम जी पेरीवालू--चेयरमैन 
२ » लूणकरन जी मीमाणी 


#0. ७ 4० 


( ३० ) 


३ श्रीयुक्त रामनाथ जी वगड़िया 

४ , शान्तिलारू जी खरवार 

५, वनारसीछारू जी सराफ 

६ » पीतास्वरऊकाल जी अग्रवाल (अवैतनिक संयुक्त मंत्री) 


७ होशियारी मर्चेन्ट्स सब कमेटी :-- 


१ खान शेख मुहम्मद्जान बहादुर; एम० एल० सी०-चेयरमैन 
२ श्रीयुक्त झावरमर जी मोदी 


डे 


4) 


कस्तूरचन्द्‌ जी जेन 


४ भास्टर ए० रहमान 
५ श्रीयुक्त श्रीचन्द जी मोदी 
६ शेख नूर इलाही 


८ छा एन्ड लेजिस्लेशन सब कमेटी :-.- 
१ भ्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका एटरनी एट रा--चेयरमैन 


२ 


डरे 
है 


५ 


9 


2 


| 


काशीनाथ जी शुट्गुटिया, बी० काम०, आर० ८०, 
ए्‌० एस० ए०, ए्‌० एफ० आर० ई० एस० (लन्द्न) 
रूपनारायणज्ञी गग्गड़, एम०ए०,बी०काम०; बी०एल०, 
गंगाविष्णु जी स्वाइका 

किशोरीलाल जी ढांडनियां (अबे० मंत्री)--संयोजक 


६ ट्रांसपोर्ट एन्ड कम्यूनिकेशन सब कमेटी: 
१ श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका, एटनीं-एट-ला--चेयरमैन 


( ३१ ) 


२ श्रीयुक्त सोहनलाल जी मुरारका 

३ ?” रूपनारायण जी गग्गड़, एम०ए० बी० काम, बी० एरू० 

४ गंगाविष्णु जी स्वाइका 

५ ” इयामाप्रसाद जी जैपुरिया 

६ ” पीताम्बरकाल जी अग्नवाल (अवैतनिक संयुक्त मंत्री) 
“संयोजक 


१० स्थुनिसिपल सब कमेटी :--- 
१ श्रीयुक्त राधाकृष्ण जी नेवटिया, विशारद्‌--चरेयरमैन 
२ ” आनन्दीछाल जी पोद्दार, कौंसिकर, का्पोरेशन आफ 


न कलकत्ता 
३ ” गोकुलदास जी मोहता; कौंखिकर कार्पोरेशन आफ 
कलकत्ता 
४ ” रुपनारायणजी गर्गड़, एम०ए० बी० काम०, बी० एल 
५?” समाणिकलाल जी बिन्नानी (अवैतनिक सहायक मंत्री) 
“संयोजक 


११ करटस्स, टेरिफ एन्ड पोर्ट कमिश्नर्स सब कमेटीः-..- 
१ श्रीयुक्त जीवनराम जी पेरीवाल--चेयरमैन 
२ ” छलूणकरन जी मीमाणी 
३ ” रामनाथजी बगड़िया 
४ ?” उअउश्नसेन जी गोयछ, बी० ए०, बी० एल० 
५” पीताम्बरकार ज्ञी अग्रवाल (अवैतनिक संयुक्त मंत्री) 
५् “संयोजक 
१५ जैनरलू परपसेज सब कमेटी :--- 
१ श्रीयुक्त सेठ मंगतूराम जी जयपुरिया--चेयरमैन 


( ३२. ) 


२ श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका, एटनीं एट छा 


डे 


डे 
५ 
६ 


5 । 
2 । 
99 


बाबूलाल जी राजगढ़िया, एफ० आर० एस० एु० 

रूपनारायण जी गग्गड़, एम० ए०, बी० काम०) बी ०एल 

गंगाविष्णु जी स्वाइका 

पीताम्बरछाल जी अग्नवाल (अवैतनिक संयुक्त मंत्री) 
--संयोजक 


5 आस शत 
सारबाड़ा चंम्बर आक काखंस 
१४३, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता । 


(१ ह में 
सार्वजनिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व 
बी० एन० रेलवे की छोकल एडमाइज़्री कमेटी 
बी० एन० रेलवे ने २ द्सिम्बर १९३० को चेस्बर के पास लिखा 
था कि कलकत्ते की वर्तमान एडभाइज़री कमेटी की अवधि का 
कार व्सिम्बर १०३० के शेष होते समाप्त हो ज्ञायगा। इसलिये 
डसने चेम्बर की तरफ से नई कमेटी में प्रतिनिधित्व करने के 
लिये एक नया प्रतिनिधि भेजने के लिये लिखा था। चेम्बर ने 


श्रीयुक्त मदनलाऊूजी खेमका, एटर्नी-एट-छा, को कमेटी में चेम्वर का 
प्रतिनिधित्व करने के लिये चुना ! 


कमसियल म्युजियम ओर कलकत्ता कार्पोरेशन के 


स्वास्थ्य-प्रचार-विभाग की एडभाइज़री कमेटी 

चेम्बर ने कलकत्ता कार्पोरेशन के सेक्रेट्टी के पास २० द्सिम्बर 
१०३० को कमर्सियरू स्युज्ियम और स्वास्थ्य-प्रचार-विभाग में 
चेम्बर का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक नया उस्मेद्वार भेजने के 
'लिये लिखा था। इसको उन्होंने मंजूर कर लिया तो चेम्वर ने उक्त 
संस्था की कमेटी में प्रतिनिधित्व करने के लिये श्रीयुक्त राधाकृप्णजी 
नेवटिया (मेससे उमाशंकर कम्पनी लिमिटेड) को नियुक्त किया । 


ट्राफिक एडभाइज़री बोर्ड 


ट्राफिक एडभाइजुरी बोर्ड में चेम्बर का प्रतिनिधित्व करने वाले 
खद॒स्प श्रीयुक्त किशोरीलालजी ढांढनियां (मेसर्स रामेश्वराल डेड- 





(२) 

राज) का २४ मई १०४० का लिखा हुआ पत्र चेम्वर को प्राप्त हुआ, 
जिसमे उन्होंने लिखा था कि वह बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा 
देंगे। इसका कारण ढांडनियांजी ने यह वतलाया था कि वह ढाई 
वर्ष से वो्ड में चेम्वर का प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं, और 
विशेष कार्यवश भ्रविष्य के लिये अवकाश लेना पसन्द करेंगे। 
ढांडनियांजी का पत्र पाकर चेम्बर मे २३ जून १९४० को एक सभा 
की, और उनके वदले में एक साल के लिये वोर्ड में चेम्बर का प्रति- 
निधित्व करने के लिये कलकत्ता का्पोरेशन के कोंसिलर श्रीयुक्त 
आनन्दीछाऊरूजी पोदार (मेसर्स जयनारायण रामचन्द्र) को नियुक्त 
फिया । - 


टेरिफ कान्‍्फरेन्स 


कमसियरू इन्टेलिजेन्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स के डायरेक्टर जेनररू 
ने अपने ६ मार्च १९४० के पत्र-द्वारा चेम्बर को सूचित किया था कि 
वह टेरिफ क्लासिफिकेशन्स एन्ड वेल्यूज (आयात-निर्यात-कर-सूची 
का वर्गीकरण और उसकी दर) के सम्बन्ध मे जो आवश्यक परिवर्तन 
करने होंगे, उसके लिये चेम्वर की सलाह रंगे। इसके लिये उन्होंने 
इस सस्वन्ध में प्रत्येक साल नवम्बर या द्सिस्वर में होनेवाली टेरिफ 
कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये चेम्बर को आमन्त्रित किया था और 
कान्फरेन्स में ५ प्रतिनिधियों को भेजने का अज्ञुरोध किया था। टेरिफ 
वेल्यूज़ में आवश्यक संशोधन करने के लिये एक अद्ध -वार्षिक कान्फ- 
रेन्स करने की आवश्यकता आ पड़ी। इस कान्फरेन्स में भाग लेने के 
'लिये डायरेक्टर जेनरल ने चेम्व॒र को प्रतिनिश्चि भेजने के लिये लिखा 
था। चेम्वर का ओर से श्रीयुक्त किशोरीछालजी ढांढनियां (सेसर्स 
रामेश्वरलाल डेडराज), भ्रीयुक्त मानिकछारू जी विज्नानी (मेससो 
'शिवदास गिरधरदास) और श्रीयुक्त एन० एम० भ्रुवालका (मेसर्स 
बिसेसरकाल चिम्मनलछार) ने कान्फरेन्स में भाग छिया। 


( हे) 


मेडिकल कालेज के अस्पताल-विभाग की 
भिज़िटिंग कमेटी 


...वंगारू गवर्नमेन्ट ने ८ अप्रेछ १९४० को चेम्चर के पास लिखा 
था कि भेडिकल कालेज के अस्पताल-विभाग की भिज्ञलिटिंग कमेटी 
का १९४०-४१ के छिये पुन्रनिर्माण होगा, और उसने नई कमेटी में 
प्रतिनिधित्व करने के लिये चेम्बर से एक उम्मेदवार भेजने का अनुरोध 
किया था। चेस्वर ने उक्त कमेटी में भाग लेने के लिये श्रीयुक्त 
मानिकलाकजी विन्नानी (मेस्स शिवदास गिरधरदास) को अपना 
प्रतिनिधि चुना । * 
बोर्ड आफ इन्डस्ट्रीज़ 

चेम्बर ने १० अग्रैठ १९४० को वंगारू गधतमेन्टके कृषि और 
औद्योगिक विभाग में एक पत्र भेजा । इसमें वोर्ड आफ इन्डस्ट्रीज मे 
त्रेस्‍्वर का एक प्रतिनिधि लेने के सम्बन्ध में जो पत्र-व्यवह्ार हुआ 
था, उसका जिक्र किया गया था। वंगाल गवर्नमेन्ट ने अपने २३ अप्रेल 
१९४० के पत्र में चेम्वर का अशुरोध स्वीकार करने की असमर्थता 
प्रकट की थी। चूकि बोर्ड में मारवाड़ी-समाज का प्रतिनिधित्व 
था; इसलिये चेम्बर का प्रतिनिधित्व नहीं स्वीकार किया गया। 

बंगाल टेकक्‍्सटाइल इन्ह्टीच्यूट श्रीरामपुर की 
प्रबंधकारिणी कमेटी 

चेस्व॒र ने वंगाल गव्नमेन्द को १ दिसम्वर १५३५ को वगाल 
टेक्सटाइल इन्स्टीच्यूट श्रीरामपुर की प्रवंधकारिणी कमेटी में चेस्वर 
की ओर से एक सद्रुय लेने के लिये पत्र लिखा था। इसमें चेम्चर 
मे अपने विभिन्न हितों के सम्बन्ध में, जिनका यह प्रतिनिधित्व करता 


है, लिखा था; और इसलिये इस वात पर जोर दिया गया था कि 
चेम्घर से एक प्रतिनिधि जुरूए लिया जाय। गवन्नमेन्ट ने चेस्वर 


( ४) 
का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए लिखा कि चेम्वबर से एक प्रति- 
विधि ज़रूर लिया जायगा वहर्ते कि चेम्वर के सदस्यों के पास जब 
नौकरियां खाली हों, तो पहले उक्त संस्था के विद्यार्थियों को सुयोग 
दिया जाय। कमेटी में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये चेम्बर 
मे श्रीयुक्त नाथूरामजी गोयछ को छुना | 


रेलबे की इनफार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग 


रेछवे की इनफार्मछ कार्टर्ली मीटिंग में चेम्बर का प्रतिनिधित्व 
है। तीन मीटिंगों में जो क्रशः ता० २६ जून, २५ सितस्वर, 
और २० द्खिस्बर १९.४० को हुई, चेम्बर का प्रतिनिधित्व श्रीयुक्त 
रूपनारायणजी गग्गड़, एम० ए०, वी० काम०, बी० एल०, ने किया। 


रेलवे रेट्स एडभाइज़री कमेटी 


उक्त कमेटी में चेम्बर की ओर से सर्च श्री एस० के० भद्दड़, जी० 
वगड़िया, एट्नी-एट-छा, एम० आर० जैपुरिया (मेसर्स आनंद्राम 
गजाधर), बी० एन० भिवानीवाला (मेसस रूखमीचन्द वैजनाथ) और 
एतच० आर/० कछोढा (मेससे छगनमल तोलाराम) प्रतिनिधित्व करते रहे । 


कलकत्ता पिंजरापोर सोसाइटी 


कलकत्ता-कार्पोरेशन के कोन्सिलर श्रीयुक्त गोकुलदासजी मोहता 
ने कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी में चेम्बर का प्रतिनिधित्व किया [ 


 सियाल्दह केम्बेल अस्पताल की भिज़िटिंग कमेटी 


चेम्बर ने बंगाल गवर्नमेन्ट के सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय- 
स्वायत्त-शासन-विभाग में केम्बेल अस्पताल की भिज्ञिटिंग कमेटी 
में चेम्बर का एक प्रतिनिधि लेने के छिये छिखा था। पत्र में चेम्बर 
के सखद॒स्यों की देश-लेवाओं का जिक्र करते हुए उक्त संस्था में चेम्बर 
का एक प्रतिनिधि रखना आवश्यक वतरहाया गया था। इस पर 


न (० .) 
'गव्नमेन्ट ने चेस्वर को खूचित किया कि चूकि इस साल के लिये 
कमेटी का निर्माण हो चुका है, इसलिये चेम्बर अपना अजुरोध पुनः 
मार्च १९४१ के प्रारम्भ में रख सकता है । 


मेयो अस्पताल की प्रबन्धकारिणी कमेटी 
१६ अगस्त १९४० को मेयो अस्पताल के अधिकारियों के पास 
चेस्वर ने अपना एक प्रतिनिधि अस्पताल की भप्रवन्धकारिणी कमेटी 
में रखने का आञ्भद किया। इसमें यह वतझाया गया था कि मारवाड़ी- 
समाज अस्पताल के कार्यों म॑ं केवल दि्रूचस्पी ही नहीं लेता, बढ्कि 
इसने अस्पताल की उन्नति के लिये पर्यात सहायता भी की है। 
अधिकारियों ने अपने ३० नवम्बर १९४० के जवाब में खेद प्रकट 
करते हुए लिखा था कि उक्त प्रतिनिधित्व अस्पतारू की नियमावली 
. फे अजुसार मंजूर नहीं किया जा सकता । 


कलकत्ता-वार-कमे टी 

हिज एक्सिलेन्सी गवर्नर वंगालू ने २० जून को बंगारू-लेजि- 
स्लेटिव चेम्बर में कलकत्तावासियों की प्रतिनिधि सभा का सभा- 
पतित्व किया। युद्ध की परिस्थिति पर वादविवाद करने तथा एक 
युद्ध-कमेटी वनाने के लिये सभा चुलायी गयी थी। गवनेर महोदय 
ने चेस्वर से सभा में ५ प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया था। 
इसपर चेम्वर ने निम्नलिखित सज्ञनों को चुना +--- 

सर्वेश्री (१) एस० के० भद्टड़, (२) बावबूलालजी राजगढ़िया, एफ० 
आर० एस० ए० (मेसर्स बावूलाल एण्ड कम्पनी लि०), (३) मंगतूरामजी 
जैपुरिया, (मेसर्स आनन्द्राम गंगाधर), (४) झुन्द्रलालजी डागा; 
'एम० एल० ए० (सेन्टूछ), (०) किशोरीलालजी ढांडनियां (मेसर्स 
रामेश्वरलाल डेडराज) । 

चेस्वर के सभापति श्रीयुक्त एस० के० भट्डड़ कलकत्ता-युद्ध- 
कमेटी के एक सदस्य चुने गये । 


( ६) 
दार्जिलिंग जूट कान्फरेन्स 


बहुल गवर्नमेंटने ४ मई १९४० को जूट का भाव निश्चित करने 
के लिये दार्जिलिंग में एक कान्फरेन्स बुदायी। इंसमें प्रतिनिधि 
भेजने के लिये चेम्बर को भी आमन्त्रित किया गया था। चेम्बर की 
तरफ से श्रीयुक्त मदूनलालजी खेमका, एटर्नी-एट-छा, और श्रीयुक्त 
आर० एन० गग्गड़, एम० ए०, बी० काम०, बी० एल०, ने कान्फरेन्स 
में भाग लिया। चेम्बर के इन प्रतिनिधियों के सुझाव अन्य डेलि* 
गेटों को बहुत पसन्द आये और गवर्नमेन्ट ने भी इनका महत्व दिया । 


१६४० के णक्सेस प्रोफिट-टेक्स-एक्ट-सम्बन्धी 
बोडे आफ रेफरीज़ 


भारत सरकार ने १९४० के एकक्‍्लेस प्रोफिट-टैकक्‍्स-एक्ट की 
धारा ३ की उपधारा (५) तथा घारा ६ की उपधारा (३) के अनुसार 
द्रज़्वास्तों की सुनवाई तथा धारा २ की उपधारा (०) के अनुसार 
अपील की खुनवाई के लिये बोर्ड आफ रेफरीज् स्थापित करने का 
'बिचार किया। भारत सरकार ने फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बस 
आफ कामर्स एन्‍्ड इन्डस्ट्रीज के पास ५ ऐसे सभी बड़े प्रान्तों के 
नन-आफिसियल सदस्यों के नाम,' जिन्हें व्यापारिक अनुभव प्राप्त 
हाँ, तथा सभी छोटे प्रान्तों के ३ ऐसे न आफिसियल सदस्यों के 
नाम, जिन्हें व्यापारिक अनुभव प्राप्त हों, और जा उक्त बोर्ड मे काम 
कर सकी, पेश करने के लिये लछिखा। फेडरेशन ने सभी प्रान्तों की 
सदस्य संस्थाओं को उक्त सदस्यों की संख्यो चुनने के लिये निमन्त्रित 
किया । वोट होने पर बोर्ड में कार्य करने के लिये मारवाड़ी चेम्वर 
आफ कामर्स से श्रीयुक्त आनन्दीलारूजी पोह्ार (मेसर्स जयनारायण 
शामचन्द्र) ५ में से एक सदस्य चुने गये। 


( ७) 
पान्तीय ट्रांसपोर्ट बोर्ड 

चूकि बह्लाल गवर्नमेट ने प्रान्तीय द्धांसपो्ट बोर्ड में चेम्बर को 
प्रतिनिधित्व नहीं दिया, इसलिये छेम्बरने इस सम्बन्ध मे आवश्यक 
काररवाई की | वज्ञाल लेजिस्लेटिव कौंसिल में मोटर वेहिकिल्स 
क़ानून के विषय के वादविवाद के सिलसिले में श्रीयुक्त भूपेन्द्रनारायण 
खिनहा वहादुर ने चेस्बर को शामिल करने के लिये एक संशोधन 
पेश किया। यद्यपि अद्नरगण्य सदस्यों-छारा इसका बड़ा जबरदस्त 
समर्थन हुआ, फिर भी गबनेमेन्ट इस खुझाव से सहसत नहीं हुई। 
इस सम्वन्ध के बहस-मुबाहिसे के सिलसिले भें उत्तर देते हुए 
आनरेबुल खज़्वाजा सर नाजीमुद्दीन ने अपनी अनभिज्ञता के कारण 
चेम्वर के सम्बन्ध भें कुछ अरुचिकर टिप्पणी की। इसलिये चेम्बर 
की कमेटी ने आनरेवुल मिनिस्टर के पास बड़ा ही जोरदार 
प्रतिनिधित्व किया और उन्हें चेम्बर के सम्बन्ध में वास्तविक बातें 
बतलायीं। कमेटी ने इस सम्बन्ध की काररवाई जारी रखी । 

तारकेइ्वर स्टेट की प्रबन्धकारिणी कमेटी 

श्रीयुक्त जी० बगड़िया, एटर्नी-एट-छा ने, जो उक्त संस्था में चेम्बर 
की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस साल इस्तीफा दे दिया। 
डनकी जगह पर कमेटी मे प्रतिनिधित्व करने के लिये चेम्बर ने श्रीयुक्त 
आर० एन० गग्गड़, एम० एु० बी० एल०, को नया प्रतिनिधि चुना | 

फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामसे 

एन्ड इन्डस्ट्रीज़ का तेरहवां अधिवेशन 

चेम्बर ने सर्वश्री मंगतूरामजी जैपुरिया, ख़ुन्दरलालूजी डागा, 
एम० एलढू० ०० (सेन्टूछ), मद्सकाऊजी खेमका, एटर्नी-एट-छा, ओर 
आर० एन० गग्गड़, एम० ए० बी० काम० ची० एलढू०, का फेडरेशन 
के तेरहरवं अधिवेशन में, जो दिल्ली में ३० और ३१ मार्चको हुआ था, 
भाग लेने के लिये प्रतिनिधि छुना । 


( < ) 
एक्सपोर्ट एडभाइज़री कॉंसिल की 
कलकत्ता-पोर्ट-कमेटी 

एुक प्रेस-सूचना-छारा मालूम हुआ कि भारत-सरका रने व्यापार- 
विभाग में एक एक्सपोर्ट एडभाइजरी कौन्सिल स्थापित करने का 
प्रस्ताव रखा है। उक्त संस्था में चेम्बर का प्रतिनिधित्व स्वीकार 
करने के लिये चेम्वर ने भारत-सरकार के पास तार-दारा अनुरोध 
किया। फरूतश सरकार ने चेम्वर के सभापति का उपरोक्त कॉासल 
की कलकत्ता-पोर्ट-कमेटी में प्रतिनिधित्व स्वीकार किया । 

सभायें और घुलाकातें 
अपने द्स्क नह चर ुनूतद+-+-+- 
रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड के सदस्य 
मि० जै० एच० एफ० रेपर 

१९, अप्रैल १९४० को चेम्वर की कमेटी ने रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन 
चोर्ड के सदस्य मि० जे० एच० एफ० रेपर से चेम्वर के कार्यालय में 
भंठ की | मि० रैपर के साथ माल तथा मुसाफिरां का किराया, 
हबड़ा और कानपुर के द्रम्यान पीसगुड्स के भाड़े की दर, हों 
तथा बर्षा के कारण पीसगुड्स की लुक़लानी, नाजायज़ घूसखोरी 
और रेलवे-दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में वाद॒विवाद हुआ । रेलवे के माल 
के भाड़े की दर में क्रमशः १२॥ तथा ६ प्रतिशत व्ृर्धि होने के 
सम्बन्ध में कमेटी ने यह वतलाया कि भाड़े की दर वढ़ाने की वजह 
चाणिज्य-ब्यवसाय को, जो वड़ी संकटापन्न परिस्थिति से शुज़र 
रहा है, अत्यधिक क्षति पहुंचेगी। इसके पश्चात्‌ कमेटी ने यह कहा 
कि माल के भाड़े की द्र वढ़ जाने के ही कारण रूई तथा अन्‍य 
वस्तुओं का भाव फौरन गिर गया । इस सम्बन्ध में कमेटी ने अपनी 
शाय दी कि उद्योग-धर्न्चां के ऊपर वोझ डालर कर रेलवे का कोष 
वढ़ाना अच्छी नीति नहीं | पुनः कमेटी ने कहा ॥क उम्मीद थी कि 


(५९% ) 
चाणिज्य-व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिये रेलवे १ जून १९४० 
से भाड़े की दर कम कर शुरू की दर निर्धारित करेगी। पर कार्य 
इसके विपरीत हुआ | कमेटी ने इस सस्वन्ध में जो बेपरता भाड़ा 
निश्चित किया गया था, उसपर प्रकाश डाला । कमेटी ने यह कहा 
कि कानपुर से हवड़े तक का पीसखगुड्स का भाड़ा, जिसमें 
ज़िम्मेदारी माल के मालिक की रहती है, प्रति मन एक रुपया एक 
आना रूगता है, ओर इसके वावजूद उसी शर्ते पर हवड़ा से कानपुर 
का भाड़ा दो रुपया, एक आला पांच पाई प्रति मन रूगता है। इसके 
पश्चात्‌ कमेटी ने यह भी चतलाया कि बंगाल के कपड़े की मिलों 
तथा करघथे से तैयारी बस्मों के लिये ज़्यादा भाड़ा का परिणाम 
वड़ा घातक खिद्ध हुआ, क्योंकि इन वस्तुओं को वाज्जार में 
विकट प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में 
वर्षा के कारण पीखग्रुड्स की क्षति का जिक्र करते हुएए कमेटी 
ने यद खुझाव पेश किया कि वर्षा में पीसगुड्स भेजने के लिये 
खास तरीके के डवब्चों का प्रयोग किया जाय, या यदि इस 
कार्य के लिये रुपये खर्च करना रेलवे की नियमावली के अज्णलुसार 
जायज्ञ न हो तो पीसग्ुड्स की वोझाई के पहले डब्चों को अच्छी 
तरह जांच लेना चाहिये ओर मार वोझाई हो जाने पर दरवाजों 
को तिरपाछ से विकछकुछ ढक देना चाहिये। कमेटी ने यह खुझाव 
भी पेश किया कि यदि आवश्यक समझा जाय तो पीसगुड्स की 
पैकिंग के नियमों मे भी संशोधन किया जाय, ताकि क्षति कम हो । 
कमेटी ने आगे चल कर वताया कि मार चढ़ाने-डतारने के समय 
रेलवे कुली विछकुल कापरावही से काम करते हैं। खास कर हकों 
का प्रयोग वड़ी असावधानी के साथ किया जाता है, जिसके कारण 
पीसगुड्स को क्षति पहुंचती है | कमेटी ने यह सम्मति भी दी कि 
सभी रेलवे को कुलियों-छारा हकों का प्रयोग वन्‍्द कराना चाहिये, 
ओर इसके छिये कड़ी काररवाई करनी चाहिये। व्यापारी-वर्ग को 
२ 


( १० ) 
जो प्रायः नाजायज़ रिश्वत देनी पड़ती है, इसकी जांच करने के 
'लछिये कमेटी ने एक खास इन्कायरी कमेटी नियुक्त करने की सम्मति 
दी, जो इस मामले की पूरी जाँच-पड़ताल कर, इस हानिकर प्रथा को 
रेलवे से दूर करने के लिये आवश्यक सुझाव पेश कर सके। रेलवे- 
दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए कमेटी ने वतकाया कि जनता का आतंक 
दूर करने के लिये दुर्घटनाओं का वन्द्‌ करना आवच्चययक है । इसके लिए 
शेलवे बोर्ड के अन्तर्गत खास सी० आई० डी० विभाग स्थापित करना 
तथा योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर अपराधियों का पता लगाना 
कमेटी-द्वारा अत्यन्त आवच्यक वतछाया गया। कमेटी ने राय दी कि 
इस विषय की काररवाई के लिये गवर्नमेट पर ही निर्मर रहना टीक 
नहीं । इसके पश्चात्‌ कमेटी ने कहा कि ई० आई० आर० और ई० वी० 
आर० के कलछकत्ता के छोकल एडभाइजुरी बोर्ड में चेम्चर का प्रति- 
निधित्व आवश्यक है। इसकी वावत वादविवाद भी हुआ, जिसमे 
कमेटी ने युक्तिपूर्ण तकॉ-द्वारा सिद्ध कर दिया कि उक्त वोडों में 
चेस्वर का प्रतिनिधि रखना जायज और ज़रूरी है। कमेटी ने कहा 
कि वी०एन०आर० ने अपने कछकत्ता की छोकल एडभाइजूरी कमेटी में 
चेस्वर के प्रतिनिधित्व की ज़रूरत महसूस की, लेकिन है० आई० आर० 
ओर ई० ची० आर० ने यह वतछाते हुए कि ओर प्रतिनिधि शामिल 
करने से उनके सदस्यों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा हो जायगी, 
चेम्बर के अनुरोध को ठुकरा दिया। कमेटी ने यह भी वतलाया कि 
पीखसगुड्स के वाज़ार में चेम्वर का आधिपत्य है और इसके रेचेन्यू से 
रेलवे को अत्यधिक छाम है; फिर भी यह खेद की वात है कि उत्त 
दोनों रेलवे की छोकछ एडभाइजरी कमेटी मे चेम्बर का प्रतिनिधित्व 
क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? मि० रेपर ने उत्तर मे यह विश्वास 
दिलाया कि वह चेम्वर के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार करेंगे। 
उन्होंने अन्य आपत्तियों के ऊपर ध्यान देने का भी वचन दिया। मि० 
शैपर ने नाजायज़ घूसखोरी के सम्बन्ध में यह कहा कि इस सस्वन्धके 


( ११ ) 


सच्चे मामले की सूचना सम्बन्धित रेलवे को देना चाहिये ओर साथ 
ही इस प्रथा के विरुद्ध सावेजनिक मत संग्नह करना भी आवश्यक है। 


नार्थ डिवीजन के डिप्टी पुलिस कमिइनर मि० 
के० एफ० सुभान, आईं० पी०, जै० पी० 


बड़े वाज़ारमे होनेचाले अपराधों तथा अन्य छृणित बुराइयों फो 
रोकने के लिये और उनका पता लगाने के लिये आवश्यक मार्ग और 
डपाय निर्धारित करने के निमित्त मारवाड़ी चेस्बर आफ कामर्स के 
सदस्य तथा अन्य कई प्रमुख नागरिकों ने २० अप्रैल १५९४० को 
चेस्वर के कार्याठय में डिप्टी पुलिस कमिश्नर मि० खुभान से 
मुलाक़ात की। कई अन्य पुलिस अफसर भी उपस्थित थे। चोरी 
ओर संध आदि अपराधों के विरुद्ध सम्मिलित काररचाई करने की 
आवश्यकता पर विचार-विनिमय हुआ। उपस्थित महाज्ञुभावों मे 
मि० के० एफ० खुभाव के अतिरित्ठ डिप्टी पुलिस कमिश्नर 
(साउथ कलकत्ता), रायबहादुर बनबिहारी सुकर्जी, असिस्झेंट पुलिस 
कमिश्नर खां साहेब इस्माइल, मि० अवनी गुप्त, (अफसर इन्चाजे 
जोड़ासांकू थाना) मि० डी० भट्टाचार्य, (पोर्ट पुलिस के डिप्टी 
कमिश्नर) मि० आर० एन० गुप्ता, (इन्चार्ज बड़ाबाजार थाना) श्रीयुक्त 
बंशीधर जाछात, श्रीयुक्त एस० आर० ढड्ढा, रायबहादुर भ्रीयुक्त 
रामदेव चोखानी, श्रीयुक्त के० पी० खेतान, वार-एट-ला, श्रीयुक्त आर० 
एन० सूर, श्रीयुक्त एम० एलू० खेमका; श्रीयुक्त आर० एनच० गग्गड़, 
श्रीयुक्त जी० बसु; श्रीयुक्त एस० आर० विद्वास, प्रमुख व्यक्ति थे। 
चेम्बर के सभापति श्रीयुक्त एस० के० भइड़ ने अपने भाषण में बड़े 
बाज़ार की चोरी बन्द करने पर ज्ञोर दिया था। उनकी अजुपस्थिति 
के कारण उनके भाषण को श्रीयुक्त सद्नलालजी खेसका ले पढ़कर 
खुनाया। उक्त भाषण में पुलिस अधिकारियों का ध्यान क्लाइच स्ट्रीट) 
क्रास स्ट्रीट तथा बड़े बाजार के अन्य व्यापारिक केन्द्रों में सशस्त्र 


( १२ ) 


पुलिस रखने के लिये आकर्पित किया गया था। भाषण मे बड़े वाज़ार 
के लिये रात को स्पेशल कान्स्टेवलों की नियुक्ति की सलाह दी गयी 
थी। गंगा-स्मानाथी स्त्रियों की रक्षा के लिये खासकर ४ वजे रात से 
लेकर ८ वजे दिनतक सड़कों पर स्पेसरू कान्स्टेव्ों की तैनाती 
आवश्यक वतायी गयी थी । मि० सुभान ने इस सम्बन्ध में जनता के 
सहयोग की आवश्यकता वतरायी और उन्‍्हाँने उक्त रचनात्मक 
सुझाव के लिये चेम्बर को धन्यवाद दिया। चोरी और संघ के 
अभियोगों के सम्बन्ध में मि० सुभान ने वतछाया कि इस तरह के 
काम प्रायः नौकरों की सहायता से ही होते हैँ और इसलिये नोकर 
वहारू करने के पहले मारिकों को चाहिये कि वे उनकी चाढल-चरन 
का पता जरूर लगा छे। मि० खुसान ने कहा कि लोगों की सहू- 
लियत के छिये उन्होंने स्थानीय अफसरों को हुक्म दिया है कि 
यदि कोई आदमी नौकर वहारू करना चाहे और उसकी वावत 
आचद्यक पूछताछ करे, तो वे उस हालत में उसकी मदद करें। 
इस आक्षेप के सम्बन्ध में कि गंगा स्मान के लिये रास्ते में आते-जाते 
समय ख्त्रियों के गहने लूटे गये हैं, मि० खुभान ने कहा कि 
लगभग चार हज़ार स्व्रियां प्रतिदिन सवेरे गंगा समान के लिये जाती 
हैं, जिनके साथ रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रहती और पुलिस के 
लिए. यह सम्भव नहीं कि प्रत्येक स्त्री की रक्षा का समुचित प्रवन्ध 
कर सके | मि० झखुभान ने इस सस्वन्ध में सम्मति दी कि चेम्वर 
खय॑सेवकों का एक दूर संगठित करे जो पुलिस के सहयोग से 
काम करे। पुलिस की गछती लगाने के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि 
रात के ४ वजे से लेकर ८ वजे सबेरे तक के लिए उन्होंने इसकी 
व्यवस्था कर दी है। पुनः मि० सुभान ने एक और दिक्कत पेश की 
कि जिन स्त्रियों के जेचर छूटे जाते हैं, वे अदालत में गवाही देने के 
लिए जाना खीकार नहीं करतीं, जिसकी वजह अभियुक्तों के नाम 
पुलिस की रिकार्ड में छाने में कठिनाई होती है। उन्होंने विश्वास 


( रई ) 


दिलाया कि फरियादी स्थियां यदि अपनी गवाही अदाछत में देना 
खीकार करें, तो उनके छिए परदे की व्यवस्था की जा सकती है। 
मिक्षुक-समस्या के सस्वन्ध में मि० खुभान ने यह कहा कि यह मसला 
तभी हल हो सकता है जब गवर्नमेंझ और कार्पोरेशन कलकत्ते में 
एक भिक्षुक-ग्रृह की स्थापना करें और उसका खर्च वहन करें। बड़े 
बाजार की खड़कों मे घूमनेवाले सांडों के सस्वन्ध में जो प्रायः 
चलने-फिरने का मार्ग रोक रखते हैं, जिसकी चजह से आद- 
मियों को आने-जाने में कठिनाई पड़ती है, मि० खुभान ने यह राय 
दी कि यह तक़ल्लीफ तभी दूर हो सकती है जब शहर के वाहर 
सांडों के रहने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाय, जहां उत्तकी 
देख-रेख हो सके। सभा के अन्त म॑ चेम्बर के अवेतलिक मंत्री 
श्रीयुक्त किशोरीकालजी ढांढनियां (मेस् रामेश्वरलालू डेडराज) 
ने अतिथियों को नाइता-पानी कराया। 


डाक्टर हुसेन, पी० एच० डी० (हेडेलबर्ग) सेक्रेटरी 
इम्प्लायमेंट ब्यूरो, ढाका युनिवर्सिटी 


ढाका युनिवससिटी के इस्प्छायमेन्ट व्यूरो के सेक्रेडरी डाक्टर 
हुसेन पी० एच० डी० (हेडेलवर्ग) मे अपने १० मई १०४० ,के पत्र 
में चेस्चर को सूचित किया कि ढाका युनिवर्सिटी की कार्यकारिणी 
समिति की अलुमति से वह युनिवर्सिदी के भ्रेजुएट ओर अन्डर- 
भ्रेज़ुणट विद्यार्थियों के लिए विभिन्न चाणिज्य-ब्यवसाय तथा शिव्प 
की शिक्षा के विषय म॑ चेस्वर से विचार-विमर्श करना चाहते हें। 
चेस्वर के कार्यालय भे चेम्वर के अवैतनिक मंत्री श्रीयुक्त किशोरी- 
लालजी ढांढनियां (मेससे रामेश्वरलाल डेडराज) ने ७ जून १९४० 
को सि० हुसेन से भेंट की और डनके साथ उक्त विषय पर क्राफी 
देश्तक वातचीत की। डाक्टर हुसेन ने चेम्वर से इसके खास- 
खास खद॒स्यों की सूची भेजने के लिए अनुरोध किया, जिससे वह 


( १४ ) 
ओजुणटों को काम देने के लिप्ण उनसे व्यक्तिगत रूप में मिर 
सके । उन्होंने यह उत्सुकता प्रकट की कि वह चाहते हैं कि विद्यार्थियों 
को ब्यचसायी फर्मा म॑ अपरेन्टिस के वतौर काम मिल जाय, ताकि 
उन्हें व्यापार-सम्बन्धी व्यावह्रिक जान प्राप्त हो सके। डाक्टर 
हुसेन ने यह सम्मति भी दी कि जब-कभी चेस्वर के सदस्यों के 
यहां नये आदमियों की दरकार हो तो चेम्वर को सूचित करें, 
और जब चेम्वर के पास इस तरह की ख़बर मिले, तो वह ढाका 
युनिवर्सिटी के इस्प्छायमेन्ट व्यूरो को खूचना दे, जिसले योग्य 
डम्मेदवारों के नाम पेश किये जा सक। चेस्वर के मन्‍्त्री महोदय ने 
डाक्टर हुसेन को विश्वास दिलाया कि उन्हें इस सम्बन्ध में चेम्बर 
का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त होगा । 
सर जैम्स बी० टेलर के० सी ० आईं० ई०, 
गवनंर, रिज़र्व बेंक 

चेस्वर की तरफ से एक डेपुटेशन रिज़र्व बैंक के गवर्नर सर जेम्स 
वी० टेलर के० सी० आई० ई० से रुपये तथा छोटे सिक्कों की कमी 
के कारण उत्पन्न वाज़ार की परिस्थिति पर वातचीत करने के लिये 
मिलता | डेपुस्शन में सर्वश्री आर० एन० गग्गड़, एम० ए०, ची० काम० 
ची० एलू०, मदनलछाछूजी खेमका, एटर्नी-एट-छा, कलकत्ता कापोरि- 
आन के कौबन्सिकर आनन्दीछारूजी पोद्दार तथा चेस्वर के अवैतनिक 
मन्त्री श्रीयुक्त किशोरीछालजी ढांडनियां मौजूद थे। वाज़ार में 
सिक्कों की कमी के कारण व्यचसाइयों को जो अखुविधाय हो रही 
थीं, उस पर चेम्बर ने भकाश डाला, और रिजर्व चैंक को इसे दूर 
करने के लिये आवक्ष्यक काररवाई करने की सम्मति दी | सर जेम्स 
ने कहा कि रिज़र्व वेंक के पास रुपये तथा छोटे सिक्के क़ाफी हैं, 
जिन्हें आवश्यकताजहुसार दिया जा सकता है। उन्होंने सिक्कों की 
कमी का कारण यह वतलाया कि कुछ छोगों ने सिक्का दवा रखने 


( १० ) 

का अव्यावसायिक तरीक़ा अस्रतियार कर रखा है, जिससे व्यापार 
की प्रगति अवरुद्ध होती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सिक्कों 
को रोक रखने की वजह केवल वाणिज्य-व्यवसाय को ही नहीं धक्का 
पहुंचेगा, बल्कि देश के हित की दृष्टि से यह पचृत्ति घातक सिद्ध 
होगी। डेपुटेशन ने कहा कि यद्यपि चेम्वर ने जनता को आवदय- 
कता से अधिक सिक्के जमा करने की मनाही की है, फिर भी परि- 
स्थितिवश ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है, जिससे चेम्वर के 
सदस्यों को क्षति उठानी पड़ रही है । तव सर जेम्स ने यह राय दी 
कि चेम्वर प्रतिदिन बीस हजार रुपये तथा दस हजार छोटे सिक्‍के 
अनाने की व्यवस्था कर सकता है। चेम्बरने यह राय मंजूर की और 
थादा किया कि इस सम्बन्ध आवश्यक काररवाई की जायगी। 


मि० एम० एम० स्टुअर्ट, आई० सी० एस०, 


डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रे ट, हबड़ा 

१७ जुलाई १९४० को चेस्बर का डेपुटेशन, जिसमे सर्वश्री एम० 
आर जैपुरिया, मद्बछालजी खेमका, एटर्नी-ऐट-छा, आर० एन० 
गग्गड़, एम० ए० बी० काम० बी० एलू०, आननन्‍्दीरालजी पोद्दार तथा 
चेम्बर के अवेतनिक मंत्री किशोरीकालूजी ढांढनियां सम्मिलित थे, 
हबड़ा के जिला मजिस्टू 5 मि० एम० एमस० स्डुअट से मि्ता। भारतीय- 
रक्षा-कानून के अन्तर्गत हवड़ा स्टेशन में, रुपया तथा छोटे सिक्‍के 
जमा कर कलकत्ते के बाहर ले जाने के अभियोग में जितनी तला- 
शियां ओर गिरफ्तारियां हुईं थीं, डसके सम्बन्ध में बातचीत हुई। 
“जिला मजिस्दूँ ८ डेपुटेशन से बड़ी विनम्नता से मिले। उन्होंने कहा 
कि रुपये तथा छोटे सिक्के एकत्र कर कलकत्ते से वाहर ले जाने- 
वाली घातक भव्ृति समस्त देशके लिये और विद्येषतः वाणिज्य- 
व्यवसाय के लिये कितनी हानिकारक है, चेम्वर को इसे महसूस 
करना चाहिये | डेपुदेशन ने यह वतलाया कि चेस्वर इस काम 
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के लिये छांगों को मना करता आ रहा है, फिर भी इस विषय में 
जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं वे बड़ी अनुचित और आपत्तिजनक हैं। 
डेपुटेशन ने यह सुझाव भी दिया कि चेस्बर मुसाफिरों के बक्स 
अच्छी तरह जांच कर आवश्यकता से अधिक सिक्‍के नहीं पाने पर 
सील कर सकता है, ताकि उन्हें स्लेशन पर दिक्कत न उठानी पड़े। 
डेपुस्ेशन ने यह सलाह भी दी कि चेस्बर के स्वयंसेवक आनरेरी 
भजिस्टूठ के सहयोग में सुसाफिरों के माल-असबाब की तलाशी 
ले सकते हैं। महिरा-यात्रियों के माल-असबाब की तलाशी लेने 
के लिये चेम्बर ने स्त्री-टिकट-कलक्टरों की सहायता लेने की राय 
दी। अन्त में डिस्ट्रिक्ट मजिस्टू ८ से डेपुटेशन ने सकूंछर निकाल 
कर जनता को आवश्यकता से अधिक सिक्‍के कलकत्ते के बाहर ले 
जाने की मनाही करने का वचन दिया । डिस्ट्िक्ट मजिस्ट ८ ने भी 
चेस्व॒र के सुझावों को मंजूर कर लिया। 

कलकत्ते के मेयर मि० ए० आर० सिदीकी 
- २१ जुलाई १९४० को चेम्बर के संयुक्त मन्त्री श्रीयुक्त पीताम्बरलाल, 
जी अग्नवालू-द्वारा चेम्बर के हालमे कलकत्ते के मेयर मि० ए० आर० 
'सिद्दीकीसे मुलाक़ात करने के लिये एक चाय-पार्टी दी गई। कमेटी 
के कतिपय सदस्यों के अतिरिक्त कई अफसर तथा अन्य छोग एकत्र 
थे। चेस्बर का निमन्‍्रण स्वीकार करने की उदारता के ढछिये चेम्बर 
के सभापति श्रीयुक्त एस० के० भइड़ ने मेयर को धन्यवाद दिया । 
इसके पद्चात्‌ सभापति ने कई नागरिक विषयों की चर्चा की 
और अखेसमेन्ट के नियमों में संशोधन करने की राय दी | कछकत्ता 
के नार्थ डिचीजन के डिप्टी पुलिस कमिश्नर मि० खुसान ने, ए० 
आर० पी० के संगठन की चर्चा की। उत्तर मे मेयर ने कहा कि इस 
सम्बन्ध में खुधार करने के लिये वह अपनी शक्ति भर कार्य करेंगे । 
पर इस योजना को सफल वनाने के लिये मेयर ने चेम्बर तथा 
जनता के सहयोग की अपीछरू की। 


[ १७ | 
मि० जै० एंफ० शीही, सी० एछसं० आई०, 
आईं० सी० एस० 

२९ जुलाई १९४० को चेस्वर का एक डेपुटेशन सेन्ट्ल वोड्ड 
आफ रेवेन्यू के सद्स्‍्य मि० जे० एफ० शीही, सी० एस० आई०, 
आई० सी० एस० से मिला, जिसमें सर्वेश्री वावूल्लाऊ राजगढ़िया, 
(चेस्वर के उप-समापति), नाथूराम गोयल रघुपति घटक और चेम्बर 
के अवैतनिक मन्त्री के० एक० ढांढनियां सम्मिलित थे। डेपुटेशन ने 
यह सुझाव पेश किया कि जब कभी अधिक तथा आपत्तिजनक 
डैक्‍्स की मांग की जाय और उसके विरुद्ध अपील की जाय, तो अपील 
देखने वाले अखिस्टेल्ट कमिशक्षर को यह अधिकार दिया जाय कि 
जब तक अपील का फैसला न हो जाय, तबतक वह टेक्‍स की 
चसूली मुझ्तवी रखने की वाबत दिये गये अर्जीदाये पर विचार 
करे। सदस्य महोदय ने उत्तर में कहा कि इण्डियन इनकमटेक्स 
एक्ट की धारा ४५० के अनुसार इस तरह के अजीदाबे के विचार का' 
अधिकार क़ानूनन इनकमटेक्स आफिसर को है, असिस्टेन्ट कमि- 
क्षर को नहीं | इस विषय पर सदस्य महोदय ने चेस्वर का ध्यान 
इनकमटेक्स मैनुअछ (७ वां संस्करण) के नोटिस एण्ड इन्सट्क्शन्स 
के पेराआ्ञफ ११५ में दी गई इनकमणेक्‍्स विभाग की हिदायत की 
ओर आकर्षित किया, जो निम्नलिखित है $-- 

“जब इनकमटेक्स आफिसर देखे कि अजींदावा जायज है, तो 
डसे राय देते समय टैक्स के विवाद्अस्त हिस्ले की वसूली, धारा 
४५ के अनुसार मुलतवी कर देनी चाहिये, और करदाता को सिर्फ 
उस्री हिस्से की वसूली का हुक्म देना चाहिये, जो विवादअस्त न 
हो; क्योंकि उसकी वसूली में देर नहीं की जा सकती |” इसके 
वाद सदस्य महोदय ने डेपुटेशन को विद्वास द्काया कि इसके 


अछावा यदि कोई कठिनाई आवचे. तो उसे करदाता इचकमणेक्स 
रे 
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आफिसर की सूचित कर, उनकी मदद ले सकता है। डेपुटेशन ने 
इस पर भी प्रकाश डाछा कि इनकमणेक्स के अधिकारी नये कर- 
दाताओंका अल्लुसन्धान करने के लिये एक्ट की धारा ३ के अनुसार 
वही-खाते मंगा छेते हैं । अतः डेपुझेशन की ओर से कद्दा गया कि 
अधिक दिन तक वही-खाते रोक रखने के कारण व्यवसायियों के 
कामकाज में कठिनाई होती है, और उन्हें अनावश्यक झंझट उठाना 
पड़ती है। उत्तर में सदस्य महोदय ने कहा कि इनकमटेक्स एक्ट के 
चतुर्थ परिच्छेद की आवश्यकताओं के अनुसार इनकमटैक्स अधि- 
कारी कोई भी जरूरी वही धारा ३९ के मुताविक़ नहीं, वल्कि धारा 
३७ के मुताबिक़, पेश करने के लिये कद सकते हैं। बही देखते 
समय यदि इनकमरैक्स आफिसर, किसी और जुरूरत से, उसमें 
का कोई हिसाब उतारना चाहे, तो उसे ऐसा करने से रोका नहीं 
जा सकता | सदस्य महोदय ने कहा कि अफसरों को इनकमणेक्स 
महकमे से हिदायत दी जा चुकी है कि वे अपनी इन्क्रायरी के समय 
करदाताओं को अनावश्यक झंझट-बखेड़े मे न डाल । जिस करदाता 
के हिसाव के वही-खाते की संख्या चहुत अधिक हो, उसे बहियों 
के निरीक्षण के लिये अपने आफिसमें आनेके लिये वाध्य न कर, 
करदाता के अनुरोध करने पर स्वयं इनकमटेक्स-आफिसर, करदाता 
के आफिस में जाकर उसकी वहियोंका निरीक्षण कर सकता है। 

चेस्व॒र के डेपुटेशन ने राय दी कि अपील खुननेवाले न्‍्यायारूय 
के सदस्य वोर्ड आफ रेवेन्यू के वदले स्व॒तन्त्र न्यायालयों के, जैसे 
फेडरल कोर्ट आफ इन्डिया तथा भ्रान्तीय हाईकोर्ट के, होने चाहिये । 
इसके उत्तर में सदस्य महोदयने कहा कि न्यायालय का निर्माण 
अदालती तथा एकाउन्द-विभाग के खद्स्थों को ही छेकर किया 
जायगा; जिसके लिये वोर्ड ने हाईकोर्ट को चहांके योग्य सदस्यों के 
नाम पेश करने के लिये लिखा है। एकाउन्टेन्ट सदस्यों के सम्बन्ध 
में सदस्य महोद्यने कहा कि शीघ्र ही आवेदनपत्र लिये जायेंगे और 
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उसम्मेदवारों का चुनाव पब्छिक सर्विस कमीशन-द्वारा किया जायभा 
और चुने हुए उस्मेदवारों में से सेन्टूछ गवर्नमेठ सदस्य चुनेगी। 


कलकत्ता-कार्पोरेशन के कमसिंयल म्युज़ियम में 
व्यापारियों की कान्फरेन्स 


२२ सितम्बर १९७४० को कलकत्ता-कार्पोरेशन के कमर्सियल 
स्युज्ञियम में व्यवसायियों की एक कान्फरेन्स हुईं । कान्फरेन्स का 
डह्शय था विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों मे काम करनेवाले व्यवसायियों 
के अन्द्र पारस्परिक सद्भाव और ऐक्य स्थापित करना। कान्फ- 
रेन्स में भाग लेनेवाले व्यापारियों की संख्या पर्याप्त थी। चेस्बर ने 
कान्फरेन्स में प्रमुख भाग लिया और इसके आयोजकों को हर 
तरह की मदद दी । 


मिनिस्ट्री आफ सप्लाई मिशन के लीडर 
सर अलेकजैन्डर रोजर 


कलरकतते के व्यापारी-समाज से सम्बन्ध स्थापित करने के 
उद्देश्य से मिनिस्ट्री आफ सप्लाई मिशन के नेता सर अलेकजेन्डर 
रोजर से १ खितस्वर १५४० को भ्रेट इस्टन होटल में कई व्यापारिक 
संस्थाओं के धतिनिधियों से सुछाक़ात की | इस अवसर पर चेम्बर 
का प्रतिनिधित्व श्रीयुक्त सुन्दरकाकजी डागा। एम० एल० ए० 
(सेन्ट्ल) ने किया । भारतीय व्यापारिक संस्थाओं के सदस्यों ने 
अपनी कई असुविधाओं का डल्लेख किया ओर सम्मति दी कि 
गवनमेट आफ इन्डिया के सप्लाई डिपार्टमेन्ट और व्यापारी-समाज' 
के बीच सहयोग स्थापित करने की जरूरत है। डन छोगों ने भारत 
में हवाई जहाज) जहाज तथा रसायनिक पदार्थ के कारखाने स्थापित 
करने की भी राय दी । 
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मि० ड्ें० छस० कृष्णमूर्ति, छस० छ्०, एल० एछठ० बी०, 
इन्डियन गवर्नमेन्ट ट्रेंड कमिश्नर, 


१० खितम्बर १९४० को चेम्बर की कमेटी ने चेम्बर के कमेटी रूम 
में जापानी विभाग का कार्य देखने के लिये नियुक्त इन्डियन गवर्न- 
मेंसके एड कमिश्नर मि० कृष्णमूर्ति एम० ए०, ची० एल०, से मुलाक़ात 
की। इन्डो-जापानी व्यापार-सम्बन्धी कई भहत्वपूर्ण प्रदनों पर 
विचार-विनिमय हुआ। (१) ज्ञापान में भारत की निर्यात-ब्ृद्धि की 
सम्भावनाय । (२) ज्ञापानी शीपरों-दारा शीपमेन्ट मे 'वचिलम्ब होने 
पर क्षतिपूर्ति न करना | (३) भारतीय और जापानी शीपरों के साथ 
व्यवहार में पक्षपात । (४) जापान से भारत के छिये भेजे जानेवाले 
पीसगुड्स के शीपमेन्ट के दोप तथा (०) इम्पोर्टरों की जरूरत के 
स्टेटिस्टिक्स ( आंकड़े ) और अन्य जानने योग्य विपयों पर चाद- 
विवाद हुआ | 


बंगाल गवन्नमेन्ट के इम्प्छायमेन्ट एडवाइजर, 
मि० कीथ काटन राय, आई० सी० एस० 


'बंगाल गवर्नमेट के इम्छायमेन्ट एडभाइजुर मि० कीथ काटन 
राय) आई० सी० एस० ने १४ खितम्बर १९४० को चेम्बर के कमेटी 
रूम में चेम्बर की कमेटी ले म्रुल्ाक्नात की। मुख्यतः, इन्डियन आर्मी 
के आ्डनेन्स डिपार्टमेन्ट के छिये टेकनिसियनों की आचद्यकता 
के सम्बन्ध में तथा कारखानों में वंगाली युवकों को नोकरी देने के 
सम्बन्ध में वातचीत हुई । वातचीत के खिलूसिले में मि० राय ने 
कहा कि चेम्बर के सदस्यों के फर्मा मे यदि कछ-कारखाने-सम्बन्धी 
ब्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी हों और वे आरमी के आड्डनेन्स 
डिपार्टमेन्ट में नौकरी करना चाहें, तो उन्चके नाम गवर्नमेंठ के पास 
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भेजे जा सकते हैं। मि० राय ने वंगाली युवकों की नोकरी की 
समस्या पर बोछते हुए कहा कि चेम्वर के सदस्यों का कारबार 
प्रायः सभी तरह के व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्रों में फैला हुआ है) 
इसलिये वे तीन-चार बंगाली युवर्कों को चर्कशाप और फेक्टरी में 
बहाल कर उन्हें काम सिखलावें। चेम्बर की कमेटी ने मि० राय 
को पूर्ण सहायता देने का चचन दिया और चेम्बर के कई सदस्यों के 
पास सूचना-पत्र भेजकर उक्त कार्य में बंगाल गवर्नमेट को सहयोग 
देने का अनुरोध किया। सदस्यों ने सन्‍्तोषप्रद उत्तर दिया। 


भारत-सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग के 


सदस्य माननीय सर ए० रामाखामी मुदालियर 


२५ खितम्वर १९४० को चेम्बर की कमेटी ने भारत- सरकार के 
व्यापार और भ्रम-विभाग के सद्स्‍्य माननीय सर ए० रामास्वामी मुदा- 
लियरसे मुछाकात की। कई विषयोंपर वाद-विवाद हुआ | मुख्यतः 
एक्सपोर्ट एडभाइज़री कौन्सिक, खनिज्ञ-शिव्प की समस्या, अवरक- 
व्यवसाय और शिव्प, देश के प्रमुख उद्योग-धन्धाँ का संगठन, अमेरिका 
से डालर देकर रसायनिक पदार्थ खरीदने, शत्रु फर्म और उनकी 
सम्पत्ति, भारतीय उत्पादन की खपत के लिये नया बाज़ार दुंढ़ना, 
टूंड कन्ट्रो्रों और इन्सपेक्टरों का हुक्म मानना, तथा रुई-सम्बन्धी 
इल्डो-जापानी समझौते पर वाद-विचाद्‌ हुआ । वाद-विवाद में जितने 
प्रश्ष उठाये गये, कमेटी के खद्स्याँ ने उनके हर पहल्ट की पूरी 
व्याख्या की, और उक्त विषयों के सम्बन्ध में,.गवर्नमेट की स्थिति 
स्पष्ट की। सर रामास्वामी ने चेस्बर को विद्वास दिलाया कि 
चेम्वर ने जिन अखुविधाओं का उल्लेख किया है, उनकेहृसस्बन्ध में 
आवश्यक काररवाई की जायगी, और उन्हों कम करने की कोशिश 
की जायगी। 
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नियम-कानून 
दि बंगाल शोप्स एण्ड इस्टेब्लिशमेन्ट्स बिल 

वंगारू गवर्नमेंट के व्यापार और श्रम विभाग ने १९द्सिम्बर 
१९३९ को चेस्बर के पास एक पत्र लिखा था। इस पत्र मे 
गवर्नमेट ने शोप्स एन्ड इस्टेव्लिशमेन्ट्स बिल पर चेस्बर 
की सम्मति मांगी थी। डुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा जनता 
के आमोद-प्रमोद के स्थानों में काम करनेवाले कर्मचारियों की 
छुट्टियां, काम के घन्टे, वेतत चुकाना आदि निश्चित करने के लिये 
गवनमेट-द्वारा उक्त बिल पेश किया गया था। बिल पर जनता 
की सम्मति लेने के लिये गवर्नमेट ने इसे ६ दि्सिम्बर १०३५० के 
कलकत्ता गज़ट के असाधारण संस्करण में प्रकाशित कराया था। 
बिल पेश करने का उद्दे्य और कारण यह बतलाया गया था कि 
दुकानदारों की स्वेच्छापूर्ण प्रतियोगिता ( खास कर म्युनिसिपेलिटी 
के भीतर ) की वजह डुकानं अनुचित समय तक खुली रखी 
जाती हैं, ओर कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य को खतरे में रख कर 
अनिश्चित घन्टों तक काम करना पड़ता है। इसलिये गवन्नमेट 
ने यह महसूस किया कि कर्मचारियों की तकलीफ दूर करने के लिये 
दुकानदारों ओर विक्रेताओं के कार्य के समय पर नियन्त्रण रखना 
जरूरी है। इसलिये बिल में रात के ८ बजे दुकान बन्द करने तथा 
कर्मचारियों के सप्ताह भर के काम के निश्चित घन्टे निर्धारित 
करने का नियम बनाया गया था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दुकान 
' मं सप्ताह में एक दिन की पूरी और एक दिन की आधी बन्दी रखने का 
भी नियम रखा गया था। बिछ में व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, 
और मनोविनोद के स्थानों के लिये खास नियम बनाया गया था। 
बिल में आकस्मिक छुट्टी, वेतन छुकाने तथा अतिरिक्त काम की 

मजूदूरी के लिये भी नियम थे। 
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उक्त बिरू वैगाल लेजिस्लेटिव कौन्सिल में पेश किया गया 
था, और ३१ जनवरी १५४० के अन्दर जन-मत लेने के लिये 
सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया था। विल चेम्बर के सदस्यों 
के विभिन्न हितों से सम्बन्धित था, इसलिये चेम्बर ने इस विषय 
में प्रमुख भाग छिया। चेम्बर ने विरू पर अन्य प्रान्तों के मत संग्रह 
करने का आयोजन किया। चेम्बर ने बिल के सम्बन्ध में देश की 
विभिन्न वाणिज्य-व्यवसाय-विषयक संस्थाओं की राय संग्रह की 
और इस सस्वन्ध की सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त की। फलतः, 
२५ जनवरी १९४० को इस चेम्बर के अन्तर्गत वाणिज्य-व्यवसाय- 
विषयक विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक कान्फरेन्स हुई। 
कान्फरेन्स ने यह प्रस्ताव पास किया कि विरः पर जन-मत लेने के 
लिये गवर्नमेट ने जो ३१ जनवरी १९४० तक समय दिया है, वह 
२९ फरवरी १५४० तक बढ़ा दिया जाय। पुनः कान्फरेन्स ने 
निरचय किया कि समय बढ़ाने के लिये गवरनमेट से अनुरोध 
किया जाय। चूंकि बिल व्यवसायियों के सम्बन्ध में था, और चह 
अंगरेज्ञी भाषा में प्रकाशित हुआ था, जो व्यापारी-समाज का 
बहुमत नहीं समझ सकता था। इसलिये जनमत लेने के लिये 
कास्फरेन्स ने उसका वंगछा, उर्दू तथा हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित 
कराने के लिये गवर्नमेट से अनुरोध करना निश्चित किया। 

उक्त प्रस्तावों की नकल बंगार गवनमेठ के पास भेज दी 
गई। बंगारू गवनमेट ने बिछ पर जन-मत लेने के लिये २५ 
फरवरी १५४० तक समय बढ़ा द्िया। इस बीच चेम्बर की कमेटी 
ने बिल के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिये करकत्ते तथा 
बाहर की प्रायः सभी व्यापारिक संस्थाओं से सम्पक रखा। 
चेम्बर ने बिल का संक्षिप्त संस्करण हिन्दी में प्रकाशित करवाया, 
और उसे कलकत्ते तथा बाहर के व्यवसायी-समुदाय में वितरण 
किया गया 
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सर्व प्रथम चेम्बर की कमेटी ने ही चेम्बर की ओर से ३१ जनवरी 
१०४० को वंगाल गवर्नभेठ के पास विर-सम्बन्धी मेमोरेन्डम पेश 
किया। मेमोरेल्डम मे कमेटी मे पहले इस वात पर प्रकाश डाला 
था कि गव्मेंट ने कर्मचारियों के छाभार्थ जो बिल-रूपी उुस्खा 
पैश किया है, वह रोग का इलाज करने की अपेक्षा हानिकारक 
अधिक खिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त कमेटी ने यह युक्ति 
पेश की थी कि कारखानों और दुकानों के कर्मचारियों की तुलना 
एक समान करना उचित नहीं। स्थानीय सरकार को जो यह 
अधिकार दिया गया था कि कुछ अवसरों पर वह सूचना निकाल कर 
एक्ट के एक या सभी नियमों के कार्यक्रम स्थगित कर सकती है, 
इस सस्बन्ध में कमेटी ने ऐसे अबसरों की सूची तैयार कर लेने की 
राय दी थी। कमेटी ने यह सुझाव भी पेश किया था कि एक्ट के 
नियमों से मुक्त दुकानों की सूची में; मिठाई, पंसारी, जअरूपान, 
लकड़ी, पेटोछ तथा मोटर के कल-पुर्जे बिक्री करने वाली उुकानें 
तथा फल की डुकान भी शामिल होनी चाहिये। 
आगे चक्कर कमेटी ने गोदाम के द्रवानों, पिउनों, मोटर 
डाइवरों, नौकरों, रसोइयाँ को भी एक्ट के नियमों से वंचित कर 
देने की राय दी थी, क्योंकि इनकी सेवाओं की ज़रूरत हमेशा ही 
रहा करती है। कमेटी ने दुकान एकद्म बन्द किये जाने का भी 
विरोध किया था, क्योंकि बहुत सी ढुकानों के मालिक तथा कर्म- 
चारी दुकान में ही रहा करते हैं। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी 
कमेटी को मंजूर थी, लेकिन कमेटी आधे दिन की अतिरिक्त छुट्टी 
के पक्ष में नहीं थी। कमेटी भे यह संशोधन भी पेश किया था कि 
डुकान की “वन्दी' शब्द की व्याख्या ग्राहकों को माल न विक्री 
करने के लिये वन्दी' के अर्थ में करनी चाहिये। कमेटी ने डुकान 
बन्द करने के लिये निर्धारित समय को वहुत ही असुविधाजनक 
बतलाया था और ८ वजे रात के बदले ९५ बजे रात को बन्द करने 


[ २५ | 


की व्यवस्था करने की सम्मति दी थी। बिल के इस नियम के 
सम्बन्ध में कि किसी दुकान में काम करनेवाले कर्मचारी से एक 
दिन में १० घन्टे से अधिक तथा एक सप्ताह में ५६ घल्दे से अधिक 
काम नहीं लिया जा सकता, कमेटी ने यह परिवतंन करने की 
राय दी थी कि साप्ताहिक कार्य के ५६ घन्दे को बढ़ाकर ६० घन्टे 
कर दिया जाय और भोजन तथा जलपान के लिये समय न दिया 
जाय । इस सम्बन्ध से कमेटी ने यह उपधारा जोड़ने का प्रस्ताव 
रखा था कि-““किसी महीने मे आवश्यकताजुसार स्टाक लेने, हिसाव- 
किताव तैयार करने या हिखाव मुक़ाबिका करने के लिये अथवा 
ऐसे अन्य कामकाज के लिये कर्मचारी को दुकान में एक दिन से 
१० घस्दे से अधिक या सप्ताह में ६० घन्‍्दे काम करने की स्वीकृति 
दी जायेगी वशर्ते कि ऐसे अतिरिक्त काम के कुल घन्दे एक साल में 
१२५० से अधिक न हों।” 

चूकि विल व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में थां; इसलिये 
कमेटी ने उक्त संशोधन आवश्यक वतछलाया। 

कर्मचारियाँ के लिये विश्ञाम-अचकाश के नियम के सम्बन्ध में 
कमेटी ने यह टिप्पणी की थी कि ऐसे नियम की कोई आचच्यकता 
नहीं थी | एक्ट के नियमानुसार डुकानदार-छारा रजिस्टर, रिकार्ड 
और नोटिस रखने के सम्बन्ध में कमेटी ने यह सुझाव पेश किया 
था कि इस प्रकार के कागजात, जो दुकानदार जो भाषा जानता 
हो, उसी भाषा में रखने की स्वीकृति दी जानी चाहिये । एक्ट के 
अन्तर्गत इन्सपेक्टरों की नियुक्ति के सम्वन्ध में कमेटी ने यह राय 
दी थी कि ऐसे पद्‌ पर योग्य और इमानवदार व्यक्तियों को ही 
रखना चाहिये, क्योंकि इनके जिम्मे बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण काम 
सौंपा जायगा। विलमे इन्सपेक्टरों को जो अधिकार प्राप्त थे, ये 
प्रायः वैसे ही थे, जैले किसी मजिस्टेटठ को मुक़दमा देखने का 
अधिकार प्राप्त रहता है। इसलिये कमेटी ने बिल के ऐसे नियम का 
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घोर विरोध करते हुए यह संशोधन पेश किया था कि इन्सपेक्टरों 
को अकारण ही वाणिज्य-व्यवसाथ में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
नहीं दिया जाना चाहिये। एक्ट के दण्ड-विधान के नियम की आठो- 
चना करते हुए कमेटी ने इस नियम भे यह परिवर्तत आवश्यक 
वतलाया था कि इसमें उछ्लेखित कारावास दन्ड रह कर 
दिया जाय, ओर जुर्माने की रक़्म भी कम कर दी ज्ञाय | अन्त में 
कमेटी ने यह राय दी थी कि एक्ट के अन्तर्गत जो नियम वनाये 
जाय॑, वे इस सम्बन्ध में पूर्व प्रकाशित नियमों के ही अनुसार होने 
चाहिये, और इन्हें सरकारी गज़॒ट में प्रकाशित होना चाहिये। 

अन्त में घोर विरोध होने पर भी विल लेजिस्लेचर-द्वारा पास 
हो ही गया। हालां कि विलमे वहुत से अरुचिकर तथा आपत्तिजनक 
नियम रह ही गये, फिर भी कमेटी के लिये यह सन्‍्तोष और 
प्रसन्‍नता की वात है कि कमेटी-छारा पेश किये गये वहुतेरे संशोधन 
सिलेक्ट कमेटी तथा वह्लाल गवनेर ने स्वीकार कर लिये। 

वह्लालू लेजिस्लेटिव कौंसिल से विछ पास हो जाने के वाद 
इस पर विचार-विभिमय करने के लिये चेम्वर ने विभिन्‍न वाणिज्य- 
व्यवसाय-सस्वन्धी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक कान्फरेन्स 
करने का विराट आयोजन किया। फछतः ४ सितम्बर १९४० को 
श्रीयुक्त रामनारायणजी भोजनगरवाला के सभापतित्व में चेम्बर के 
भीटिंगहाल में कान्फरेन्स हुईं | कान्फरेन्स ने विछ के कई विधानों की 
आलोचना की, और बंगाल गवर्नमेट तथा वंगारू लेजिस्लेटिव असे- 
स्वली से विछ में आवश्यक सुधार करने का अनुरोध किया। इस 
सस्वन्ध में कान्फरेन्स ने यह संशोधन पेश किया कि सप्ताह में सिर्फ 
एक दिन की छुट्टी रहनी चाहिये। दुकान वन्द्‌ करने के सम्बन्ध 
मैं कान्फरेन्स ने यह राय दी कि दुकान रात के ९ वजे के वाद खुली 
न रखी जाय॑, पर उन आहकों के कार्य के लिये जो ठुकान वन्द करने 
के समय के अन्द्र दुकान में पहुंचे, आध घन्दा अतिरिक्त समय 
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स्वीकृत होना चाहिये। कर्मचारियों की विश्राम-छुट्टी के सम्बन्ध 
में आलोचना करते हुए कान्फरेन्‍्स ने यह राय दी कि काम-काज 
के समय या किसी भी कार्य के दिन इस तरह की छुट्टी देने का 
नियम रखना आवश्यक नहीं । ज्ुमांने के सम्बन्ध में कान्फरेन्स ने 
यह निश्चय किया कि एक्ट के अनुसार दोषी पाये जाने पर दुकानदार 
को प्रथम अपराध के लिये १०) द्स रुपया और दूसरे तथा क्रमश 
अधिक अपराधों के लिये ५०) पचास रुपया जुर्माना होना चाहिये। 

कान्फरेन्स के प्रस्ताव बंगारू केजिस्लेटिव असेम्बली के पास 
भेज दिये गये। इस सम्वन्ध में आवध्यक काररवाई करने के लिये 
कास्फरेन्स-द्वारा एक स्पेशल स्टेन्डिज्ञ कमेटी निर्माण की गई 
जिसमे श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़, एम० एु०, बी० काम०, बी० एलू०, 
(मारवाड़ी चेम्बर आफ कामसे) मि० एम० एस०, भवदा, ( मुस्लिम 
चेम्बर आफ कामस्स ) भ्रीयुक्त दयालदास ( सिन्धी मर्चेन्द्स एसो- 
सिएशन ) भ्रायुक्त रघुनाथद्त्त (बंगाल मिल ओनसे एसोसिएडान) 
और श्रीयुक्त किशोरीछालजी ढांढनियां, ( अवैतनिक मन्‍्त्री,-- 
मारवाड़ी चेम्बर आफ कामसे ) सदस्य चुने गये । 


दुकान-कर्म चारियों की साप्ताहिक छुट्टी का बिल 


बंगारू गवनमेट ने अपने २९, नवम्बर १९४० के पत्र के साथ 
डुकान, व्यापारिक प्रतिप्ठान, रेस्टोरेन्ट तथा थियेटर मे काम करने 
वाले कमंचारियों की साप्ताहिक छुट्टी-सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के 
विल की एक प्रति, चेम्बर की सस्मति छेने के लिये भेजी । बिल हू-ब-हू. 
वैसा ही था, जेसा बंगाल-गवर्नमेट द्वारा बंगाल लेजिस्लेटिव 
कोंखिल में रखा गया था। कर्मचारियों के प्रति सहाजुभूति रखते 
हुए भी कमेटी ने प्रस्तावित बिल हानिकारक बतराया; क्योंकि 
इससे हर प्रान्त के व्यापार की प्रगति अवरुद्ध होने की सम्भावना 
थी । इसके अतिरिक्त बिछू के कारण कर्मचारियों और माहिकों के 


[ रद ] 

वीच पारस्परिक मनोमाठिन्य होने का भी भय था, जो दोनों के 
ही हक में छामदायक नहीं था। कमेटी ने इस वात पर भी प्रकाश 
डाला था कि कर्मचारियों को देश जाने के लिये तथा अन्य अच- 
सरों पर यों ही क़ाफी छुट्टी मिल जाती है, और अब जो मालिकों पर 
कानूनी द्वाव डाल कर कर्मचारियों को छुद्दी दिलाने की व्यवस्था 
की जा रही है, इसका नतीजा डल्टे कर्मचारियों के लिये खराव 
ही होगा, और यह मानी हुई वात है कि कर्मचारियों को वर्तमान 
सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा । इसके पश्चात्‌ कमेटी ने यह 
मत दिया था कि यह बिल पास हो जाने पर प्रांतीय प्रतिबन्धों की 
संख्या कम होने के वजाय डल्टे वढ़ जायगी, और ऐसे क़ानून यदि 
देश भरके लिये न वनाये जञायं और सभी प्रान्तों मे विभिन्‍न क़ानून 
बनें, तो एक अजीव उलझन पैदा हो जायगी। फिर भी कमेटी ने 
यह सुझाच रखा था कि यदि इस तरह के विछ का कार्यान्वित होना 
सम्भव जान पड़े, तो इसे सेन्ट्रल असेम्बडी मे रख दिया जाय, और 
जो इस सस्वन्ध में विभिन्न विछ विभिन्‍न प्रान्तों में पास हो गये हों 
उनकी कार्यवाही स्थगित कर दी जाय। कमेटीने बतौर चेतावनी यह 
लिखा था कि इस तरहका प्रतिवन्‍्ध छुगाने का परिणाम होगा व्यांच- 
खसायिक क्षेत्र का समूछ नाश, ओर अछाबे इसके ऐसे भतिवन्ध फे 
कारण अनावश्यक झंझट भी आ खड़ी होंगी। पुनः कमेटी ने यह 
वतलाया था कि विछ छाग्रू होने पर खुद्रा माल विक्री करने वाले 
डुकानदारों को तो वहुत ही क्षति डठानी पड़ेगी; क्योंकि उनकी इतसी 
शक्ति तो है नहीं कि वे दो-तीन कर्मचारियों से अधिक संख्या 
बढ़ाने का ख्च वहन कर सक । डावांडोल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
पर ध्यान देते हुए, जिससे उद्योग-धन्धों की परिस्थिति यों ही 
खराब हो चली है, कमेटी ने राय दी थी कि यदि बिल एकदम 
स्थगित कर दिया जाय तो अच्छा हो | 


[ २६ ] 


रविवार को दुकान बन्द करने का आर्डिनेन्स 


१९ अप्रैल १९४० को वंगारू-गव््मेट के व्यापारिक और श्रमिक 
विभाग ने चेस्वर को लिखा कि गवर्नसेट को यह सुझाव दिया गया 
है कि १९३५ के वंगारू-दुकान-प्रतिष्ठान बिछ के पास होने और 
इसे क़ानून का रूप देने में क्राफी विरूस्ब होगा इसलिये गवनमेट 
आड्िनेन्स जारी कर अभी से रविवार के दिन दुकान बन्द कराने 
की व्यवस्था करे। गवनमेठ ने प्रस्तावित आडडिनेन्स पर चेम्वर 
की राय लेने के लिये उक्त पत्र भेजा था। 


प्रस्तावित आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में विचार करते हुए कमेटी 
ने यह राय दी थी कि जब बिरू सिलेक्ट कमेटी में पेश कर ही दिया 
गया है तो इस तरह के आर्डिनेन्स की आवश्यकता ही क्या हो 
सकती है ? कमेटी ने यह युक्ति भी पेश की थी कि इस परिस्थिति 
में जब कि विहू-सम्बन्धी मामछा सिलेक्ट कमेठी में विचारार्थ पड़ा 
है और सर्वेलाधारण को इस सम्बन्ध की अवतक की कार्यवाहियों 
का कुछ भी पता नहीं, तव विना किसी आकस्मिक परिस्थिति के 
प्रस्तावित आर्डिनेन्स जारी करने का कोई अर्थ नहीं। पुनः कमेटी 
ने यह स्पष्ट किया था कि रविवार के अतिरिक्त अन्य भिन्न-भिन्न दिन 
को भी हुकाने बन्द्‌ रहा करती हैं, इसलिये आर्डिनेन्स छवारा खास 
रचिवार के ही दिन सभी ढुकाने बन्द करने का प्रतिबन्ध मतभेद का 
विषय होगा, इसलिये ऐसे विवादास्पद्‌ विषय को आड्डिनेन्स का 
रूप देना श्रेयस्कर भी नहीं। कमेटी ने इस वात पर भी प्रकाश डाला 
था कि युद्ध की परिस्थिति से व्यापार की अवस्था यों ही शोचनीय 
हो गई है, तिसपर अनावश्यक आर्डिनेन्स का बोझ छाद देने से 
नित्य-नेमित्तिक व्यापारिक मार्ग मे काफी रुकावर्ल आ पड़ेंगी। 
अन्त में कमेटी ने प्रस्तावित आ्डिनेन्स का घोर विरोध किया था। 


| ० ॥| 


वंगाल-सेल्स-टेक्स-विल 

वंगारू गवर्तमेद ने प्रस्तावित वंगारू खेल्स-टैक्स-विरू के 
सम्बन्ध में एक सकूलर (नं० डी० ओ० २३९ [१०] एफ) अपने १३ 
सितम्बर १९४० के नोट के साथ प्रकाशित कराया। सकंरूर में 
लिखा था कि कुछ अपवादों को छोड़कर माल विक्री पर १ प्रतिशत 
या श॥ प्रतिशत सेल्ल टेकल छूगेया। सकूूूर के अनुसार खुद्रा 
विक्रीपर सेल्स >ेक्स लगाने के लिये ही विछू पेश किया गया था | 
विल पेश करते का तात्पय्य व्यापारिक क्षेत्र में प्रत्येक वस्तु की खुरीद्‌- 
विक्री से नहीं था | बिल में वस्तुओं का तात्पर्य था सभी तरह के 
हुन्डी, पुजे, स्टाक, शेयर, सिक्‍योरिटी आदि को छोड़कर, सभी तरह 
की चालू वस्तुओं से। चालू वस्तुओं की व्याख्या में सभी सामान, 
गछ्ला-माल तथा ऐसे टिकट जो किसी सामान या गल्ला-मारू 
से परिवर्तित किये जाय॑, सम्मिलित समझे गये थे। प्रस्तावित 
विछ के अनुसार एक खास निर्धारित रक़म से अधिक मार बिक्री 
करनेचाले व्यापारियों को अपने फर्म गव्मेट में रजिस्टर कराना 
आवच्यक्र चतरकाया गया था, और केवल रजिस्टर्ड फर्मों से ही 
सेल्स टैक्स वसूछ करने का नियम रखा गया था। विल के 
'नियमालुसार धत्येक व्यवसायी को निर्धारित समय के अनुसार अपनी 
कुल विक्री तथा इसका मूल्य और टेकक्‍्स छगनेवाली रक़म का 
विवरण दाखिला-पत्र में लिखकर भेजने का आदेश था, और 
दाखिला-पत्र भेजने के पहले मासिक टेक्स चुकाना भी आवश्यक 
>चतलाया गया था। इसलिये कि कोई व्यापारी गवनमेंट को धोका 
न दे सके, बिल-सम्बन्धी शासन-सश्चाछन के लिये ऐसे अफसर्रोा 
की नियुक्ति की योजना रखी गई थी, जिन्हें यह अधिकार प्राप्त होगा 
कि आवश्यकतानुसार वे किसी भी दुकान या व्यापारिक पतिष्ठान 
| ज्ञाकर खाता-वही तथा रजिस्टर आदि कागजात देख सके, या 

किसी भी दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान की तछाशी के सके। 


[ ३९१ । 

कमेटी ने उक्त सकूंहर की नकल चेस्वर के सदस्यों के पास 
भेज दी और इस सम्बन्ध में अन्य प्रान्तों में जो प्रस्ताव तथा 
प्रतिबन्ध पेश किये गये थे, उसका पूर्ण विवरण एकत्र किया। 
इसके पहचात्‌ कमेटी ने बंगाल गवर्नमेंठ के अथे-विभाग को 
प्रस्तावित बिल-सम्बन्धी पहलछा मेमोरेन्डम ८ नवम्बर १९४० को 
पेश किया। मेमोरेन्डम में सब प्रथम कमेटी ने यह लिखा था 
कि बिलपर विचार करते हुए पहला सवाल जो हल करना है वह 
यह है कि क्या वास्तव में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है 
कि प्रस्तावित बिछू की योजना गवनमेट द्वारा आवश्यक समझी गई ? 
इस सम्बन्ध में कमेटीने यह साफ लिखा था 'कि व्यवसायी समुदाय 
यह सोच सकने में सर्वधा असमर्थ है कि सरकारी बजट पास होने 
के साथ ही साथ टेक्स सम्बन्धी इस तरह का सनसनीखेज बिरू पेश 
कर गवनभेट ने उनके प्रति लेशमात्र भी न्‍्यायोचित व्यवहार किया 
है। पुनः कमेटी ने राय दी थी कि प्रस्तावित बिक. पास हो जाने 
पर वाणिज्य-व्यवसाय की परिस्थिति बड़ी ही नाजुक हो जायगी 
और कम पूंजीवाले व्यापारियों की अबस्था तो और भी संकटापन्न 
हो जायगी | 

देकस की द्र के सम्बन्ध में कमेटी ने यह संशोधन पेश किया 
था कि यदि सेल्स टैक्स रूगाना गवर्नमेठ ने बहुत ज़रूरी महखूस 
किया है, तो ऐसे टेक्‍्स की द्र आधा प्रतिशत से अधिक नहीं होना 
चाहिये, क्योंकि आखिर यह बोझ इस देश की ग़रीब जनता के ही 
'खिर पड़ेगा । 

इस प्रस्ताव का कि कतिपय अपवादों के अछावे सभी चस्तुओं 
पर सेल्स टेक्‍्स छंगेगा, कमेटी ने जोरदार विरोध करते हुए यह 
सुझाव पेश किया था कि किन-किल वस्तुओं पर टैक्स छगेगा, 
इसकी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में कमेटी ने आगे 
चलकर यह राय दी थी कि प्रान्त में खपत दोनेवाली मुख्य वस्तुओं 
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पर ही डेक्‍स लगना चाहिये और देश की ग़रीब जनता के नित्य- 
सेमित्तिक जीवन में व्यवहार होनेवाल्ली वस्तुओं को देक्‍स से चरी 
कर देना चाहिये। 

झैक्‍्स चसूली का कार्य सुचारु रूप से सश्चालित करते के लिये 
कमेटी ने यह राय दी थी कि जितनी खुद्रा बिक्री हो उसी पर 
टैक्‍स वसूल होना चाहिये, वर्ना यह निम्चय करना सम्भव नहीं 
होगा कि व्यापारी ने कुछ टैक्‍स चुका दिया। 

फिर कमेटी ने यह राय दी थी कि यदि प्रस्तावित बिल पास 
हो गया, और कार्यरूप में परिणित हुआ तो प्रान्त भर के व्यापारी 
शिकप्ती में पड़ जायेंगे, और आखश्यय नहीं कि इसका भविष्य परि- 
णाम इतना बुरा हो कि वाणिज्य-व्यवलाय एकदम मटियामेट हो 
जाय । इसलिये कमेटी ने सस्मति दी थी कि बिरूका रूप ऐसा 
होना चाहिये कि इसका व्यावहारिक रूप देने से व्यापारियों तथा 
गरीब जनता को ज्यादा शिकदृत न होना पड़े । 

कमेटी से प्रस्तावित बिल के विरुद्ध वंगारू प्रान्त भर में व्यापक 
आन्दोलन किया । इस सस्बन्ध मे कलकते और मुफ्फस्सिल में कई 
सभाय हुईं, जिनमें प्रस्तावित बिछ का घोर विरोध किया गया। 

२२द्सिम्बर १९४० को चेम्बर के मीटिज्र-हाल में श्रीयुक्त मद्न- 
छाल्‍र जी खेमका, एटनी-एड-लछा, (मारवाड़ी चेस्बर आफ कामर्स 
के उप-सभमापति ) के सभापतित्व में कलकत्ते की वहुतेरी प्रमुख 
व्यापारिक संस्थाओं के व्यापारियों की एक सभा हुईं, जिसमे विछ का 
विरोध करने के लिये प्रस्ताव रखा गया। सभा में यह प्रस्ताव पास 
किया गया कि बिल के प्रतिवादस्वरूप २७ दिसम्बर १९४० को पूर्ण 
हड़ताल मनाई जाय। यह हुं की बात है कि उक्त स्मरणीय 
सभा का फैसछा करूकत्ते शहर के कोने-कोने में व्यापारियों के 
बीच दावानर की तरह फेल गया, ओर उन्होंने निश्चित दिन को 
पूर्ण हड़ताल मनाकर बिल के विरुद्ध अपनी सम्मति प्रदान की । 


( ३४३ ) 

अन्त में कमेटी मे क्रमशः २३ तथा २८ दि्खिस्वर १०४० को 
बंगाल गवनमेट के अर्थ-विभाग में पत्र लिख कर व्यापारियों के 
बीच विल के कारण जो डथरू-पुथछ और घवराहटद मची हुई थी, 
डसका जिक्र करते हुए. गवर्मेठ को सलाह दी कि जब तक परिः- 
स्थिति झ्ान्त न हो जाय, विहू-सम्वन्धी काररबाई स्थगित कर दी 
जाय | इस बीच कमेटी ने अन्य चम्बरों और एसोसिएशनों के सह- 
योग से विर के सस्वन्ध से ज़न-मत एकत्र करने का संगठनात्मक 
कार्य जारी रखा । 

एक्सेस प्रोफिट्स टेक्स बिल 

गजट आफ इच्डिया के २७ जनवरी १९४० के अंक में एक्सेस 
प्रोफिद्स टैक्‍स विरू प्रकाशित हुआ था। बिल अतिरिक्त छाभ 
की रक़म पर ५० प्रतिशत टैक्स लगाने के विचार से पेश किया 
गया था। १ अप्रेल १९३५ के वाद की आय पर जिसका विल मे 
'स्टेन्डर्ड प्रोफिद्स” नाम रखा गया था, टेक्स कूगाना निश्चित 
किया गया था। यह सस्टैन्डड प्रोफिद्स' १ अग्रेल १५३६ के पहले 
के कारबार अथवा अन्दाज़ १०३० से १०५३८ तक के कारबार के 
हिसाव-किताव के सस्बन्ध में था। विलू युनाईटेड किंगडम के १०३९ 
के फायनेन्ल एक्ट ( न्तं० २ ) के आधार पर तैयार किया गया था, 
ओर यह किसी कारवार का मूल-घन और छाम आंकलने के उद्देश्य 
से ही पेश किया गया था। 

विल के कारण व्यापारी-समाज को यथेष्टठ क्षति उठानी पड़ती, 
इसलिये चेम्बर की कमेटी ने अन्य चेम्बरों ओर एसोसिएशनों के 
साथ इस सस्वन्ध में आवश्यक काररवाई शुरू की। इन्डियन' 
चेम्वर आफ काम के भवन में विभिन्न चेम्बरों ओर एसोसिएशनों 
के प्रतिनिधियों की एक कास्फरेन्स हुई, जिसमें उक्त टेक्‍्स विल 
का वड़ा जोरदार विरोध किया गया। कान्‍्फरेन्ल ने जो टैक्‍स 
विल का विरोध किया, उसकी खूचना सम्मिलित-तार-छारा 


छ्‌ 
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भारत-सरकार को देने का निश्चय किया गया। फलतः इस चेम्वर 
ने तथा इन्डियन चेम्बर आफ कामर्स, दि बंगाल मिलूओनस एसो- 
सिए्शन, दि इन्डियन सुगर मिल्ख एसोसिएशन, दि इन्डियन 
कोलियरी ओनर्स एसोसिएशन, दि इन्डियन पेपर मसिद्स एसोसि- 
एशन और दि इन्डियन केमिकल मेलफैक्चरस एसोसिएशन ने 
भारत सरकार को तार भेजा। तार में, बिरू के कारण व्यापारिक 
क्षेत्र मे जो आतंक और तहरूका मचा हुआ था, उसका जिक्र करते 
हुए इस चेम्बर ने तथा अन्य उक्त संस्थाओं ने इस बातपर प्रकाश 
डाला था कि इस तरह की आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्त ही नहीं 
हुई है कि गवर्नमेन्ट द्वारा झैक्स बिल पेश करने की ज़रूरत मह- 
सूस की जाय। इसके अतिरिक्त तार में यह भी उल्लेख किया गया 
था कि सरकारी बजट असेम्बली में पेश होने के पहले ही टैक्‍स 
बिल का भ्स्ताव रखना आवश्यक नहीं। पुनः यह सुझाव पेश 
किया गया था कि जबतक बजट असेस्बल्ली में न रखा जाय, और 
गवर्नमंट की आर्थिक स्थिति स्पष्ट न मालूम हो जाय, तबतक 
गवर्नमेंट बिल-सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगित रखे। 


दे फरवरी १९४० को भ्रीयुक्त मोहनलाल रूब्लूभाईके समापत्तित्व 
में चेस्बर के कार्यालय में उक्त बिछू पर विचार करनेके लिये कलकत्ते 
की विभिन्न व्यापारिक-संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक कान्फरेन्स 
हुई। कान्फरेल्स ने बिल का घोर विरोध करते हुए यह राय दी कि 
ऐसे बिल के कारण देश के वाणिज्य-व्यवसाय को ही जुकसान नहीं 
पहुंचेगा बल्कि इससे भारतीय उद्योग-घन्धों का प्रसार भी अवच्य 
ही रुक जायगा और परिणाम यह होगा कि मूछघन का साधारण 
छाम भी कम हो जञायगा। कान्फरेन्‍्स में सर्वश्री सर बद्रीदासजी 
गोयनका, बंशीधरजी जालछान, एस० के० भइड़, मंगतूरामजी जैपुरिया 
भोतीछालरूजी तापड़िया, आर० एन० गग्गड़ और चेम्बरके अवैतनिक 
भन्‍त्री किशोरीलालज्ञी ढांढनिया उपस्थित थे। कास्फरेन्‍्स में 


( २१५ ) 


जो प्रस्ताव पास हुआ, उसकी नकरू भारत सरकार के अर्थ-सचिव 
के पास भेज दी गई। 

६ फरवरी १९४० को जब एक्सेस प्रोफिट्स ठेक्‍्स बिल केन्द्रीय 
असेम्बली में पेश किया गया, तो इसके विरोधस्वरूप इस चेम्वर के 
आदेशाजुसार, बड़ेवाजार की कपड़े तथा अन्य वस्तुओं की दुकानें 
बन्द्‌ कर पूर्ण हड़ताल मनाई गई। 

चेस्बर की कमेटी ने भारत सरकार को एक मेमोरेन्डम भेजा 
जिसमें एक्सेस प्रोफिट्स टैक्स बिछ के कारण व्यापारी समुदाय 
में जो असन्तोष और खलबली मची हुई थी उसका उल्लेख किया 
गया था। मेमोरेन्डम में बिल के विभिन्न विधानों के विरोध के 
कारण भी उल्लिखित थे। कमेटी ने मेमोरेन्डम में इस बात पर भी 
प्रकाश डाला था कि भारत सरकार ने विहू पेश करने का कोई 
भी कारण नहीं बतछाया। पुनः उल्लेख किया गया था कि इस 
वात को दृष्टिगत रखते हुए कि गंत दूस सार से भाव गिर जाने 
की वजह से तथा खासकर कई चीजों में विदेशी मार की प्रतियो- 
गिता के कारण भारतीय उद्योग-धन्धा यों ही मन्दा पड़ गया है, 
गवर्नभेठ को ऐसा प्रतिबन्ध छगाना उचित नहीं। पुनः कमेटी ने 
यह राय दी थी कि वर्तमान परिस्थिति में गवन॑मेन्ट को चाहिये 
कि वह भारतीय उद्योग-धन्धों को मोका दे कि ये युद्ध की अब- 
शयस्भावी प्रतिक्रिया से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सके। 
फिर कमेटी ने यह राय दी थी कि बिल छाग्र करने की एक सीमा 
निर्धारित कर लेनी चाहिये और एक्लेस प्रोफिट्स टैक्स उन्हीं 
उद्योग-धन्धों पर रूगना चाहिये जिनकी आमदनी युछू की वजह से 
कारबार वढ़ जाने से ओसतन अधिक हो गई हो । कमेटी ने यह 
सस्मति भी दी थी कि केन्द्रीय सरकार का वार्षिक वजट निकलने 
के ही समय टेकक्‍्स सम्बन्धी मामले पर विचार होना चाहिये, 
ताकि प्रत्येक सार ऐसे टैक्स जारी करने की आवश्यकता पर विचार 
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किया जा सके । बिलमे कम से कम बीस हजार की आय पर टेक्स 
छग्मने की योजना पेश की गई थी। कमेटी ने इतनी कम वार्षिक 
आय पर टेक्‍्स छगाने की नीति का घोर विरोध किया । इस सस्बन्ध 
में कमेटी ने यह लिखा था कि इससे पहले गत महायुद्ध के समय 
जब व्यापारियों ने बहुत ज्यादा मुनाफा किया था, तो भी एक्‍्लेस 
प्रोफिटस टैक्‍स रूगनेवाली कम-ले-कम रकम तीस हजार रुपये 
थी, इसलिये वर्तमान प्रतिकूल परिस्थिति को दृष्टिगत रखते 
हुए टैक्‍स छगने वाली रक़्म चालीस हजार रुपया होना 
चाहिये। कमेटी ने यह भी सुझाव पेश किया कि आय-च्यय का 
वार्षिक हिसाब करदाता के वार्षिक हिलाब के नियत समयके अनुसार 
होना चाहिये, नहीं तो बड़ी उल्झने पेदा हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त 
कमेटी ने यह व्यवस्था करने की भी राय दी थी कि भारत सरकार 
को इस वातका भी आश्वासन देना चाहिये कि जब ऐसा समय आ जाय 
फकिइस पिछड़े हुए देशका उद्योग-धन्धा विदेशी प्रतियोगिता या अन्य 
कारणोंसे मनन्‍्दा पड़ जाय, तो वह इसकी रक्षा की व्यवस्था करेगी। 
पुनः बिल पर विचार करने के लिये बंगाल नेशनल चेम्बर आफ 
कामसे के तत्वाधान मे २८ फरवरी १९४० को चिभिन्न व्यापारिक 
संस्थाओं की एक सम्मिलित कान्फरेन्स हुई। कान्फरेन्स का 
समापतित्व डाक्टर एन० एन्० छाहा ने किया। चेम्बर की ओर से 
कान्फरेन्सका प्रतिनिधित्व सर्वेश्नी बाबूलालजी राजगढ़िया, आनन्‍्दी- 
छालजी पोद्दार, रूपनारायणजी गग्गड़, काशीनाथजी गुटग़ुटिया और 
चेम्बर के अवेतनिक भन्‍त्री किशोरीलालजी ढांडनियां ने किया। 
कान्फरेन्स ने श्रीयुक्त मोहनछाल रूब्लू भाई शाह और श्रीयुक्त 
जी० बसु को, छेजिस्लेटिव असेस्बली के सदस्यों को, और खास करके 
सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों को, जिनके पास उक्त बिरू पेदा किया 
गया था, बिल के प्रति कलूकत्ते की भारतोय व्यापारिक संस्थाओं 
की राय जाहिर करने के लिये, दिल्ली जाने के लिये नियुक्त किया । 
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अन्त में कुछ संशोधनों के बाद विछ पास हो गया और एक्ट 
१३ अप्रैल १९४० से छागू हो गया। गवनमेठ ने एक्ट की धारा ३ 
की उपधारा (०) के सम्बन्ध में रेफरीज बोर्ड की स्थापना की और 
फेडरेशन आफ इण्डियन चेस्वर्स आफ कामसे एन्‍्ड इन्डस्ट्रीज को, 
५ ऐसे ननआफिसियरू सदस्यों के नाम, जिन्हें सभी बड़े प्रान्तों का 
पूर्ण व्यापारिक अज्ुभव प्राप्त हो, तथा ३ ऐसे ननआफिसियलछ 
सद्स्याँ के नाम, जिन्हें सभी छोटे प्रान्तों का पूर्ण व्यापारिक अनु- 
भव प्रा हो, पेश करने के लिये किखा। इसके लिये सदस्यों का 
चुनाव हुआ, जिसमें बंगाल से रेफरीज बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने 
के लिये सर्वश्री आनन्दीरालजी पोदइार, जी० बसु, डी० पी० 
खेतान, ए० वी० गरुहा और सर हरिशंकर पाल चुने गये। 

ड्राफ्ट बेंक बिल 

५ जनवरी १९५४० को भारत सरकार के अर्थ-विभाग ने 
चेस्वर को एक पत्र भेजा। पन्न के साथ रिजर्व बेंक आफ इन्डिया 
की १ लवस्बर १९३९ के पत्र की नकल और उसके साथ की बैंकिंग 
क़ानून बनाने की वाबत बेंक के प्रस्तावों की नकल भी 
थी। भारत सरकार की ओर से प्रस्तावोंपर कोई विचार नहीं 
किया गया था, और इस पर जनता से राय और सुझाव लेना 
डचित समझा गया था। चेस्बर से प्रस्तावोंपर अपनी राय रिजे 
बक आफ इन्डिया के पास तथा उसकी नकर गवनमेट के फाय- 
नेन्‍्स विभाग के पास लिख भेजने का अनुरोध किया गया था। 

भारत सरकार के पास लिखे गये रिजर्व बेंक आफ इन्डिया के 
पत्र से यह जान पड़ा कि रिजवे बेंक आफ इन्डिया वेंकों में जमा की 
जानेवाली रक़म की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिये उत्सुक है। 
यह प्रस्ताव रखा गया था कि किसी बैंकिंग व्यवसाय करनेवाली 
कम्पनी का चुकती मूछ-धन कम से कम एक लाख रुपया हो, तभी 
वह कारबार झुरू करे। यदि कोई बेंक कलछकत्ता या वस्वई में 
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कारवार करे, तो उसका चुकती मूल-घन पांच छाख रुपया होना 
चाहिये। यदि कोई बैंक एक छाख से अधिक आवादीवाले नगर 
में कारवार करे, तो उसका चुकती मूल-घन प्रत्येक ऐसे स्थान में 
कारवार करने के लिये दो छाख रुपया होना चाहिये। जो वेंक 
अपने हेड आफिस के स्थान के अछावे किसी अन्य प्रान्त या स्टेट में 
फारवार करे, उसका चुकती मूल-धन कम से कम वीस छाख रुपया 
होना चाहिये। आगे चलकर यह प्रस्ताव किया गया था कि 
प्रत्येक बेंक को नगद या दुस्टी सिक्‍योरिटी के रूप में अपनी 
सामयिक मांग या देन की ३० प्रतिशत रक़्म तेयार रखना चाहिये। 
इस सम्बन्ध में यह नियम संबंधित किया गया था कि गवनमेट 
को यह अधिकार रहेगा कि वह रिजर्व वक की सलाह पर कुछ 
सीमित काल के लिये किसी एक खास या सभी वेंकों के प्रति उक्त 
एक्ट की काररचाई स्थगित कर दे ताकि संकट काल में रिजर्व वेक 
धैंकों की मदद कर सके। यह भी नियम रखा गया था कि बृटिश 
भारत मे बैंकिंग व्यवसाय करनेवाली कम्पनियों को यहां की देन का 
चाजिव हिस्सा यहां की सम्पत्ति में ही छगाना चाहिये। इसके 
लिये ७५ प्रतिशत चुटिश भारत की सम्पत्ति में छगाने का सुझाव 
दिया गया था। 


चेम्बर की कमेटी ने उक्त पस्तावों के सभी पहलछुओं पर विचार 
किया और रिजर्व बेंक के गवर्नर के पास अपना जवाब ३ जुलाई 
१९४० को भेज दिया। इसकी एक नकल भारत सरकार के 
अ्थ-विभाग के पास भी भेजी गई। कमेटी ने पहली वात यह 
लिखी थी कि व्यापारी-समाज, तथा वैंकों में रुपये जमा करनेवाले 
लोग, किसी ऐस प्रवन्‍्ध का, जिससे बेकों में रुपये जमा करनेवाली 
जनता की रक़तम सुरक्षित रहे, सदा स्वागत करंगे। फिर कमेटी 
ने यह सुझाव पेश किया था कि बैंकिंग कम्पनियों का तात्पर्य्य 
ज्वायन्ट स्टाक कम्पनियों या लिमिटेड कस्पनियों से है, और इनमें 
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स्वदेशी बैंकों को भी शामिरू कर लेना चाहिये, जिन्हें स्थापित हुए 
क़ाफी दिन हो चुके, और जिनमें जनता चालू खाता खोलती 
है, और फिक्स्‌ड डिपोजिट जमा करती है। आगे चकछूकर कमेटी 
ने यह सुझाव पेश किया था कि स्वदेशी बैंकों को भी रिज़्ये वक 
से सम्बन्धित कर लेना चाहिये। पुनः कमेटी ने अपनी यह राय 
जाहिर की थी कि बंकिग का काम करनेवाली कम्पनियों के कार्य 
सश्चालन के लिये मैंनेजिंग एजेन्टों को नहीं रखना चाहिये, और 
किसी भी बैंक के _सश्चालन का भार ऐसे छोगों को सुपुर्द करना 
चाहिये जितका उसमें लिजी स्वार्थ हो, और जो बेकिंग का 
कारवार चलाने में निषुण हों। बैंकों के कारबार शुरू करने के 
नियन्त्रणों के सम्बन्ध में कमेटी ने यह प्रकाश डारहा था कि डक्त 
प्रस्ताव में निर्धारित मूछधनत की रक़म बहुत अधिक हो जातो है, 
और इससे आधुनिक स्वदेशी बैंकों की उन्नति रुक जायगी। इस 
सम्वन्ध में कमेटी ने यह सुझाव पेश किया था कि चुकती मुल-धन 
कम से कम एक छाख रुपया न रखकर पचास हज़ार रुपया कर 
दिया जाय, ओर कलकत्ता तथा बस्बई में कारबार करनेवाली बैंकों 
का चुकती मूल-धन निर्धारित करने के सस्बन्ध में कमेटी ने यह 
राय दी थी कि किसी एक प्रान्त में कारवार करने के लिये बैंक का 
चुकती सूलधन पांच लाख रुपया होना चाहिये ओर अपने हेड 
आफिस के प्रान्त के अछाबे अन्य प्रान्तों या स्टेढों में कारबार 
करनेवाली वेंकों का चुकती मूछ्थन वीसख लाख रुपया न रखकर 
दस ऊाख रुपया निर्धारित करना चाहिये। पूंजी का कुछ 
निदर्चित हिस्सा हमेशा तेयार रखने के नियम के सस्वन्ध में 
कमेटी ने यह राय दी थी कि बैंकों में जमा की जानेवाली रक़म की 
सुरक्षा के लिये यह नियम उचित है; पर इस सम्बन्ध में कोई कड़ा 
प्रतिवन्‍्ध छगाला बंकों के लिये छाभदायक नहीं सिद्ध हो सकता है, 
क्योंकि हाल में ही गवर्नमेट पेपर का भाव गिर जाने की वजह 


( ४० ) 

से जनता का रुख वहुत बदल गया है। पुनः कमेटी ने इस बातपर 
प्रकाश डाछा था कि यदि नयी चेंकों को घिभिन्‍न कारबार में रुपये 
लगाने की सुविधा से वश्चित कर दिया जाय, तो उनकी उन्नति में 
काफी रुकावट पड़ जायगी। इसलिये कमेटी ने यह झुझाव पेश 
किया था कि स्वीकृत सिक्‍योरिटी में जो ३० प्रतिशत रक़म लगाने 
का नियम रखा गया है, इसके अन्तर्गत इन्स्पोरेन्स, शेयर, बैंक शेयर, 
इन्डस्ट्ियल कम्पनियों के कुछ सीमित समय के छिये जारी किये 
गये डिबेश्वर तथा निजी मकान भी शामिल कर छेना चाहिये। 
कमेटी ने अन्य विपयों की भी विस्तृत आलोचना की थी, और 
अन्त में यह खुझाव दिया था कि रिजर्व बैंक आफ इन्डिया तथा 
भारत सरकार को चाहिये कि वे भारत के बैंकिंग व्यवसाय को 
खुदृढ़ता के ढंग पर चलाने के लिये आवश्यक उपाय काम में लाये, 
ताकि ये उन्‍नतिशील वन सके। 


बंगाल मोटर भेहिकिल्स रुल्स 


२३ फरवरी १९४० को वंगारू मोटर भेह्दि किल्स रूल्स १५४० पर 
विचार करने के छिये वंगाल आटोमोविक एसोसिएशन ने अपने 
हेड क्ाटर पर एक सम्मिलित कान्फरेन्स का आयोजन किया। 
कान्फरेन्स में चेम्वर की ओर से श्रीयुक्त मद्नछालजी खेमका, 
एटनीं-एट-छा और श्रीयुक्त रूपनारायणजी गरग्गड़, एम० एु०, 
वी० काम, वी० एल० ने प्रतिनिधित्व किया । कान्‍्फरेन्‍्स 
में यह निश्चय किया गया कि वंगारू गवर्नमैठ के होम डिपार्टमेंट के 
अडिशनल सेक्रेटरी से मुलाक़ात फरने के लिये कुछ प्रतिनिधि 
नियुक्त किये जाय॑, जो नियमों में संशोधन करने के लिये कान्फरेन्स 
के प्रतिनिधियों के विचार उनके पास रखें । कान्फरेन्‍्स में जो बाद- 
विवाद हुआ, उसमें भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी 
संस्थाओं के विचार पेश किये। कान्फरेन्स ने यह राय दी कि 
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रेजिस्टू शन का कार्य देखनेवाढे अधिकारी के सीनियर आफिसर 
को अपीर की सुनवाई का काम सौंपना वहुत ही अनुचित नीति है। 
एक ओबनर का नाम बदल कर दूसरे ओनर का नाम जारी करने के 
लिये जो फीस रूगती है, डस रक़म को कास्फरेन्स ने वहुत ज़्यादा 
बतलाया | पुनः कान्फरेन्स ने यह राय दी कि रूछ ६० (४) में दिया 
गया प्रतिनिधियों के चुनाव का अधिकार संस्थाओं को ही होना 
चाहिये। जो गवनमेट का प्रतिनिधित्व खीकृत किया गया था, 
उसको कास्फरेन्‍्स ने नाजायज़ वोझ डारूना बतलाया। ड्फ्ट के 
नियमों में जो प्रत्येक महकमे के लिये अधिकारियों की नियुक्ति की 
योजना रखी गई थी, इसका कान्फरेन्‍स ने ज्ञोरदार प्रतिवाद किया 
और राय दी कि इस प्रकार के अधिकारियों की संख्या जरूरत से 
ज़्यादा बढ़ा दी जाती है; इसे क़ाफी कम कर देवा चाहिये और इस 
का समय-समय पर संशोधन भी होना चाहिये। कान्फरेन्स ने यह 
भी आवश्यक वतराया कि अपील की सुनवाई अदालत में ही होना 
अच्छा होगा और यदि इस तरह की अपील दाखिल करने छायक 
न समझी जाय॑ तो इस हालत में कान्फरेन्ल बोर्ड आफ रेवेन्यू की 
मध्यस्थता खीकार करेगी | 


चेस्वर की कमेटी ने कान्फरेन्स का फैसछा खीकार किया । 


यहां पर यह उल्लेख करना डचित है कि कामन्फरेन्स के अधिकांश 
सुझावों को गवनमेठ ने स्वीकार कर लिया। 


कलकत्ते के मकानों के किरायेदारों के 
सम्बन्ध में प्रइन 


वंगारू गवर्नमेट के सार्वजनिक खास्थ्य और खायक्ष-शासन- 
विभाग के स्युनिसिपल ब्ाश्व ने अपने ३० नवम्वर १९३९ के पत्र में 
कलकरत्ते के मकानों के किरायेदारों के सस्वन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त 
करने के लिये कई प्रइन किये थे। गवर्नमेद इस सम्बन्ध की जान- 
द्‌ 
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कारी इसलिये प्राप्त करना चाहती थी कि बंगाल लेजिस्लेटिव असे- 
म्वकी के अधिवेशन में इसकी वावत एक प्रदन रखा जाने को थां। 
गवनमेंट ने निम्नलिखित प्रइन किया था +-- 

(१) क्या कछूकत्ते के मकानों के किरायेदारों का बहुमत मकान 
मालिकों की इच्छा पर ही मकानों में रह सकता है और १५ दिन 
की नोटिस पर महीना खतम होते मकान छोड़ने को चाध्य होता है ! 

(२) क्या प्रइन नं० १ म॑ उछिखित बेद्खली की वजह कम पूंजी 
वाले दुकानदारों का कारवार बन्द हो जाता है? 

(३) क्‍या कछकत्ते के कई भागोंम जो किराया दस सार पहले 
लगता था, अब डससे दुगरुना हो गया है, और जब किरायादार 
इतना अधिक किराया देता स्वीकार नहीं करता, तो उसे मकान 
खाली करने की नोटिस दी जाती है ? 

(४) क्‍या मध्यवित श्रेणी के वेकार नवयुवक्ों का वहुमत, जो 
दुकान खोलकर व्यवसाय करता है, मकानों का किराया अधिक 
होने की ही वजह व्यापार में असफल होता है, और उनकी छोटी- 
मोटी हुकानों के मुनाफे की ७५ प्रतिशत रकम दुकान भाड़ा में ही 
चढी जाती है ? | 

(०) क्‍या सार्वजनिक संस्थाओं की राय में यह वान्छतीय है कि 
किरायेदारों के हितों की रक्षा के लिये क़ानून चनाया जाय 

चेम्बर की कमेटी ने उक्त प्रदनों का हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित 
कराया और वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये 
सदस्यों में चितरण कराया। सदस्यों के लिखित उत्तर पाने पर 
कमेटी ने गवनमेठ के प्रश्नों का निम्नलिखित उत्तर दिया ४+-- 

(१) बहुतेरे किरायेदार मासिक भाड़ा देते हैं, ओर उन्हें १५ 
दिन की अभ्रिम नोटिस दे कर मकान से हटाया जा सकता है| 

(२) प्रश्न नं० १ में जिस तरह की वेद्खछी का जिक्र किया गया 
है, बह यदि कार्यरूपमं परिणत हो, तो कम पूंजीवाले दुकानदार 
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अवच्य उजड़ जायेंगे; पर वास्तव में इस तरह के उदाहरण कम ही 
देखने में आते हैं । 

(३) यह सच्ची बात है कि शहर के व्यापारिक केन्द्रों मे साधा- 
रणत; २० प्रतिशत किराया बढ़ गया है। 

(७) प्रश्ष नं॑० ४ में उछिखित बातों का कोई उदाहरण चेम्बर के 
सामने नहीं आया | 


(५) क़ानून बनाने की व्यवस्था की जा सकती है, छेकिन इस 
मामले में किरायेदारों या मकान मालिकॉं--किसी के लिये पक्षपात 
नहीं होना चाहिये। 


भारतीय रियासतों में बीमा क़ानून 


९ फरवरी १९४० को चेम्बर की कमेटी ने भारत-सरकार के 
व्यापारिक विभाग के सेक्रेटरी के पास लिखा था कि वीमा क़ानून 
पास होने के बाद से बहुत-सी भारतीय रियासतों ने भी इसी 
तरह का क़ानून वना लिया है। यहां कमेटी ने यह वतलाया था कि 
इस क़ानून के मुताबिक़ किसी रियासत में बीमा-व्यवसाय करनेवाली 
बीमा-कम्पनी को आवद्यक जमानत रियासत के अधिकारियों के 
पास या रियासत की हिदायत के म्ुताबिक़ अन्य रूप में, जेसा 
रियासत स्वीकार करे, दाखिरू करनी पड़ती है। इसके अलावे 
बीमा कम्पनी से और भी कई शर्त्तें कराई जाती हैं । हालछां कि बीमा 
कम्पनी का आफिस रियासत के बाहर रहता है, फिर भी वृटिश 
भारत के अन्तर्गत रहता है; पर उसपर रियासत द्वारा बीमा क़ानून 
लगाया जाता है। पुनः कमेटी ने इस बातपर प्रकाश डाछा था कि 
बीमादारों के हितों की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ज्ञो वीमा 
क़ानून बनाया गया है, उससे रियासतों के वीमादारों की रक़म 
की झुरक्षा की व्यवस्था भी हो जाती है, फिर रियासत भें वीमा- 
व्यवसाय करने के लिये किसी बीमा-कम्पनी को जो अछूग जमानत 
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देनी पड़ती है, यह विछकुल न्यायोचित नहीं है। इसके पश्चात्‌ 
कमेटी ने गवर्नमेठ को वीमा-व्यवसाय के सम्बन्ध में रियासतों के 
साथ डचित प्रवन्ध करने के लिये सुझाव दिया था। 

कमेटी ने गवर्ममैठ को यह भी सुझाव दिया था कि भारतीय 
चीमा कानून के अन्तर्गत भारतीय रियोसतों या बर्मा में बीमा- 
व्यवसाय करते के लिये वीमा-कानून में संशोधन करने की आवश्यकता 
है। सन्‌ १९३८ के वीमा-कानून की घारा ११६ के अस्तर्गत 
केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह किसी सारतीय 
रियासत में संस्थापित, उससे सम्बन्धित या वहां स्थायी रूप से 
काम करने वाली बीमा कम्पनी को जमानत-सम्वन्धी धारा २७ की 
डपधारा (२) के छागू होने से वश्चित कर सकती है । इस धारा 
के नियमों के अनुसार भारत में व्यवसाय करनेवाली बीमा कम्पनियों 
को अपनी कुल पूंजी (इस सम्बन्ध मे जो सुधार संशोधन होंगे, 
उसकी वावत सरकार सूचना निकालेगी ) भारतीय सम्पत्ति में ही 
लगानी पड़ेगी | जैसे भारतीय रियासतों में इस धारा के नियमों 
के छाग्रू होने से सरकार बीमा कम्पनियों को वश्चित कर सकती 
है, ऐसा ही नियम बर्मा में संस्थापित, उससे सम्बन्धित या बहां 
स्थायी रूप से काम करनेवाली बीमा-कस्पनियों की बाबत बनाने 
के लिये भी चेस्वर की कमेटी ने गवर्ममेट को सुझाव दिया था। 

देहातों के लिये प्रान्तीय ऋण-क्रानून 

फेडरेशन आफ इल्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज़ 
का रिसर्च विभाग देहातों के लिये प्रात्तीय ऋण क़ानून के संबंध 
में एक छोटी पुस्तक तैयार कर रहा था। फेडरेशन ने इस संबंध 
में प्रान्तीय क़ानून की कार्यवाहियों का आवश्यक विचरण भेजने के 
लिये चेम्बर से अनुरोध किया। चेम्वर की कमेटी ने इसपर विचार 
किया, और इस सम्बन्ध का प्राप्-विवरण फेडरेशन के पास भेज 
दिया गया। 
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भारतीय कारखानों में काम करनेवाले कर्मचारियों 


के लिये अस्वस्थता-बीमा 

बंगाल के व्यापार और अ्रम-विभाग ने भारत-सरकार के १६ 
मई १५०४० के पत्र की नकछ चेम्बर के पास भेजी थी। पत्र भारतीय 
कारखानों भें काम करनेवाले कर्मचारियों के लिये 'सिकनेस 
बेनिफिट फन्‍्ड्स” स्थापित करने के सम्बन्ध मे था। भारत-खरकार 
के पत्र की नकल भेजते हुए बंगाल गवर्नमेट ने चेम्वर से इस सस्बन्ध 
में अपनी राय देने के लिये लिखा था। खासकर बंगारू गवर्नमेट 
यह जानना चाहती थी कि चेम्बर इस मद्‌ में कहांतक अनिवार्य 
चन्दा घसूल किये जाने की नीति के पक्ष में है। उक्त पत्र में 
लिखा गया था कि 'सिकनेस बेनिफिट' की योजना तैयार करने के 
लिये, यह पहले से ही निश्चय कर लेना आवश्यक है कि कर्मचारी 
और मालिक इस मद्‌ में अनिवार्य चन्दा देंगे । 

: डक्त पत्रमें कमेटी ने लिखा था कि चेम्बर अस्वस्थता-बीमा 
की योजना पर विचार करेगा बशरतें कि यह समस्त देश के लिये 
लागू हो और गवनमेट, मालिक तथा मजदूर सभी इस मद्‌ में चन्दा 
देना स्वीकार कर। कमेटी ने यह भी उल्लेख किया था कि युद्ध-विस्तार 
के कारण इस तरह की योजना पर विचार करने की परिस्थिति नहीं । 

कमेटी ने वर्तमान फेक्टरी एक्ट के नियम) कर्मचारियों के लिये 
क्षति पूर्ति, वेतन चुकाने का क़ानून आदि का जिक्र करते हुए लिखा 
था कि माछिकों के ऊपर इस तरह के कितने ही नियम-क्रानून का 
बोझ रूदा है, जिससे मजदूरों के हितों की रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था 
है। अन्त में कमेटी ने इस वात पर प्रकाश डाछा था कि भारतीय 
मज़दूरों को वहुत ही कम वेतन मिलता है, और उनके स्वास्थ्य की 
हारूत भी अत्यन्त दयनीय है, इसलिये वे इस प्रकार की योजना में 
मुश्किल से भाग हछंगे। 
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बड़ाल के खाद्य-पदार्थों में मिलावट-सम्बन्धी 
अमेन्डमेन्ट बिल 


वज्ञार की खाद्य-सामग्री मे जो मिलावट रहा करती है, इसमे 
झुधार करने के लिये एक बिल तैयार किया गया था। बिल पर 
चेम्बर की सम्मति लेने के लिये उसकी एक नकल चेम्बर के पास 
भेजी गई थी। चेम्बर की कमेटी ने बिल के भसौदे पर विचार 
किया, और जो विचार निश्चित किये गये, गवर्नमेंट के पास भेज 
दिये गये । 

विछ के पहले क्लाज के अनुसार मिलावट-खाद्य-सामग्री की 
परिसाया निश्चित कर लेना आवश्यक समझा गया था। कमेटी ने 
इस नियम की सराहना करते हुए लिखा था कि इस तरह की 
घटनाये कम नहीं हैं कि मिलावट-खाद्य-सामग्री खाते ही कितने 
आदमी मर चुके हैं। कमेटी ने विछ के चोथे क्लाज़् में उछिखित 
नियम को विलकुछ ठीक बतछाया। यह नियम इस प्रकार हैः-- 


“कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई मिलावट- 
खाद्य-पदार्थ नहीं बेच सकता, जब तक वह इन नियमों की अदूली न 
करे। गवर्नमभैट इस सम्बन्ध में नियम वना सकती है। कोई व्यक्ति 
किसी बन्द चोरे के ऊपर भ्रम पेदा करनेवाली बात था शब्द लिख 
कर, छाप या लेबुल रूगाकर, अथवा ऐसा जारकूसाजी का चिह्न 
छगाकर जो बोरे के भीतर की सामग्री के प्रकार-सेद, नसल, पौष्टि- 
कता, विश्युद्धता, तैयार करने की विधि, वजन, उत्पादन का स्थान 
आदि का विज्ञापन करने के उद्देश्य से हो, कोई खाद्य-सामग्री नहीं 
बेच सकता। कोई व्यक्ति मिलावट घी, सरसों तेल, या कोई अन्य 
सामग्री, जो छोगों के खाने लायक न हो, विना नाम बदके असली 
. कह कर नहीं बेच सकता ।” 
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आगे चल कर कमेटी ने इस पर भी प्रकाश डाछा था कि कई 
दूध वेचनेवाले घूत छोग, क्रानूनी नियन्त्रण से बचने के लिये कह 
देते हैं कि उनके दूध में पांनी मिसारू है, ओर कुछ लोग तो इरा- 
दुतन मिलावट सरसों तेल, घी आदि का मनगढ़ंत नाम देकर विक्री 
के लिये स्टाक करके रखते हैं और जब परीक्षा करने के लिये उनसे 
नमूना मांगा जाता है, तो इस तरह की गछत दलील पेश करते हैं 
कि जिन चीजों का विज्ञापन किया गया है, वे उनके स्टाक में मौजूद 
नहीं । कई मोक़े पर देखा गया है कि सही नाम ठिकाना नहीं 
मालूम होने के कारण इस तरह के जुआचोर नहीं पकड़े जा सके। 

विलर के १८ वें क्लाज्ञ में यह प्रस्ताव किया गया था कि इस एक्ट 
के १९ वें काज् के बाद यह नियम जोड़ दिया जाय कि,-“कोई भी 
व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न कोई खाद्र-सामझी चिक्री 
कर सकता है, और न विक्री के लिये रख सकता है। वह विक्री 
के लिये कोई खाद्य-सामन्नरी न वना सकता है, ओर न स्ठाक कर 
सकता है, जब तक स्थानीय अधिकारियों-छारा डसे ऐसा करने के 
लिये छाइसेन्स न दिया जाय । यदि कोई व्यक्ति लछाइसेन्ल की शतों 
ओर हिदायतों के मुताविक़ कार्य न करे, तो उसे प्रथम अपराध के 
लिये २००) तक जुर्माना किया जा सकता है, और दूसरे तथा 
अन्य अधिक अपराधों के लिये जुर्माने की रक़म १०००) तक वढ़ाई 
जा सकती है या तीन महीने के लिये जेल हो सकती है अथवा जुर्माना 
भौर जेल दोनों ही सजायें सुगतनी पड़ सकती हैं।” इस नियम के 
सम्बन्ध में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि इस तरह का कड़ा 
अतिवन्ध छगाने से छोटे-मो्टे व्यापारियों की वड़ा आघात पहुंचेगा, 
इसलिये सिर्फ उन्हीं व्यापारियों के लिये छाइसेन्स छेने का नियम 
वनाया ज्ञाय, जो ऐसी खाद्य-सामश्रियां बेचते हों, जिनमे मिलावट 
की सम्भावना हो, और अन्य प्रकार की खाद्य-सामग्री बेचने वाले 
व्यापारियों को छाइसेन्स लेने के नियम से वश्चित कर दिया जाय । 


( ४८ ) 
बड़ाल नन-एग्रिकल्चरल टिनेन्सी बिल १६४० 


वंगाल लेजिस्केटिव कोंसिल के सेक्रेट्टी खां बहादुर सैयद 
ख्वाज़ासुद्दीन हुसेन, एस० एल० सी० ने जो वंगाक् नन-एग्रिकल्चरू 
टिनेन्सी बिछ पेश किया था, उसकी नकल भेजते हुए, उसपर 
चेम्वर की राय माँगी थी। विर पेश करते हुए यह कहा गया था 
कि वहुसंख्यक जुमींदार इस्तमरारी वन्दोचस्त इलाकों में भी खेती- 
गिरस्ती नहीं करनेवाली रेयत के साथ बड़ी निर्दयता से पेश आते 
हैं, और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं । 

विछू पर अपनी सम्मति देते हुए चेम्बर की कमेटी ने छिखा था 
कि यह बिल विना विचारे पेश किया गया है, ओर बिल पेश करने 
के उद्देश्य और कारण भे ज़मींदारों का वास्तविक चित्रण ऐसा नहीं 
किया गया है, जिससे पता चले कि जुर्मीदार छोग अत्याचारी हैं। 
कमेटी ने यह भी लिखा था कि यह सच बात नहीं मालूम पड़ती 
कि इस सम्बन्ध में बहुत-सी रैयतों की शिकायतें प्राम्माणिक है । 


पुनः कमेटी ने यह स्पप्ट किया था कि बिल पेशकर्ता ने 
यह नहीं विचार किया कि ख्ेती-गिरस्ती करनेवाली ओर खेती- 
गिरस्ती नहीं करनेचाली रेयतों के स्थार्थों में क्या भेद्‌ है। इस 
सम्बन्ध में कमेटी ने यह वतलाया था कि खेती-गिरस्ती करनेवाली 
शैयत कई पुएत से खेती पर ही जीवन निर्चाह करती आ रही है, 
ओर डसे एक जगह छोड़ कर दूसरी जगह जाकर बसने के साधन 
नहीं हैं; पर खेती-गिरस्ती नहीं करनेवाली रैयत एक जगह छोड़कर 
दूसरी जगह जा सकती है, ओर उसे अधिकार है कि नोटिस देकर 
स्थान खाली कर दे | बिल में यह प्रस्ताव रखा गया था कि जबतक 
खेती-गिरस्ती न करनेवाली रैयत ज़मीन का ऐसा उपयोग नहीं करे, 
जिससे उसकी क़ीमत घट जाय या किसी अन्य व्यक्ति के साथ 
जमीन बन्दोवस्त न करे, तब तक डसे ज़मीन के अधिकार से बेद्‌- 
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खूल न किया ज्ञाय | इस सम्बन्ध कमेटी ने यह राय दी थी कि 
इस तरह के पस्ताव क्रान्तिकारी परिवतंन छानेवाले हैं, और इनकी 
चजह समाज की आर्थिक गठन में कुठाराधात होगा। कमेटी ने 
विल के सभी अन्य नियमों का विरोध करते हुए राय दी थी कि 
विछ स्थगित कर दिया जाय; क्योंकि इससे न तो जुमींदारों का 
लाभ होगा और न समाज का और इसके विपरीत इन नियमों की 
वजह धूते छोगों को प्रोत्साहन मिलेगा | 


कलकत्ता म्युनिसिपल अमेन्‍्डमेन्ट बिल १६४० 


२० जून १९४० को वंगाल गवर्नमेट के सार्वजनिक स्वास्थ और 
स्वायत्त-शासन-विभाग ने कलरूकत्ता स्युनिसिपल अमेन्‍्डमेन्ट विल 
की नकल भेजते हुए इस पर चेम्वर की राय मांगी। बिल पेश करने 
का अभिप्नाय और कारण यह वतराया गया था कि १९२३ से लेकर 
यानी १६ साल से--कलूकत्ता स्थयुनिसिपछ एक्ट के कार्यों से यह 
अजुभव हुआ है कि कार्पोरेशव के शासन-सश्चारूत में राजनीतिक 
विचारों के छोगों का अधिकार होने के कारण शासन में दिन-व-दिन 
उलझन पेदा होती आ रही हैं । इसलिये गवर्तमेठ ने यह विचार किया 
है कि कार्पोरेशन के चीफ एक्‍्लक्युटिव आफिसर को कौन्सिलरों 
तथा एब्डरमैनों के व्यक्तिगत प्रभाव से मुक्त करने के लिये इस 
प्रकार का स्पप्ट नियम वना दिया जाय कि कार्पोरेशन के बड़े-बड़े 
ओहदों की नौकरियां वगैर एक सर्विस-कमीशन की सिफ़ारिश के 
न दी जाय, और यदि कापोरेशन में अधिकारः-प्राप्र व्यक्ति अपने 
कर्तव्य से च्युत हों या अधिकारों का दुरुपयोग करें, तो और 
नियन्त्रण छगायों जाय । अतः उक्त विषय के सस्वन्ध में स्पप्ट नियम 
वनाने के लिये ही बिल पेश किया गया है | 

चेम्बर की कमेटी ने विछ के सम्बन्ध में अपनी राय २१ अगस्त 
१९४० को भेजी। कमेटी ने लिखा था कि यह कोई ऐसा ज्वरंत सत्य 

० 
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नहीं है कि कार्पोरेशन में अधिकार-प्राप्त छोगों के राजनीतिक 
विचारों का कार्पोरेशन के शासन में काफी प्रभाव पड़ता है, और 
इस वजह दिन-ब-द्नि शासन-सश्चालन में कठिनाई आती जा रही 
है। पुन्रः कमेटी ने यह लिखा था कि देखा गया है कि कार्पोरेशन 
में बहुतेरे लोगों की नियुक्ति सदोष है, फिर भी जब से इसका शासन 
प्रजात॑त्रात्मक ढंग का हुआ है, ओर जनता के सच्चे प्रतिनिधियों 
के हाथ में शासन की बागडोर आई है, तबसे कलकत्ता शहर 
सभी तरह से उन्‍नतिशील हुआ है। आगे चलरूकर कमेटी ने यह 
लिखा था कि यद्यपि गवर्न मेन्ट को सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं, फिर 
भी बंगाल गवनमेन्ट को चाहिये कि जबतक कार्पोरेशन के कारयों में 
किसी भोके पर कोई चुटि न दिखाई दे, तबतक चह अपने किसी 
भी कानूनी- अधिकार का उपयोग न करे | कमेटी ने यह भी राय 
दी थी कि इस बात को दुष्टिगत रखते हुए कि १५३५९ के संशोधित 
एक्ट के मुताबिक गत साधारण चुनाव के बाद से कलकत्ता कार्पो- 
रेशन में अधिकार-प्राप्त सभी दल शासन को उनन्‍नतिशील बनाने 
की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अन्य संशोधन के लिये कुछ समय तक 
प्रतीक्षा करने की आचइ्यकता है। कमेटी ने इस प्रस्ताव को भी' 
नहीं स्वीकार किया कि चीफ एक्सक्युटिव आफिसर की नियुक्ति 
प्रान्तीय सरकार-द्वारा इन्डियन सिविलू-सर्विस से की जाय। कमेटी 
की दुष्टि में इसका कोई कारण नहीं जान पड़ा कि कार्पोरेशन के, 
अपना चीफ णएक्सक्युटिव आफिसर नियुक्त करने के अधिकार पर, 
क्यों प्रतिबन्ध लगाया जाय | इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी 
थी कि ऐसे प्रतिबन्ध के छाग्रू होने से कार्पोरेशन जैसी प्रजातंत्रीय 
संस्था की प्रतिष्ठा कम दो जायगी। पुनः कमेटी ने यह खुझाव 
पेश किया था कि चीफ एक्सक्युटिव आफिसर को कोई ऐसा टेन्डर 
अथवा इतने मूल्य का कार्य बन्दोबस्त करने का अधिकार नहीं देना 
चाहिये, जो दख हजार रुपये से अधिक का हो; क्योंकि इसका अर्थ 
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कार्पोरेशन का अधिकार कम कर देना होगा। इसलिये कमेटी ने यह 
राय दी थी कि यदि कारपोरेशन जरूरी समझेगा, तो वह स्वयं 
चीफ एक्सक्युटिव आफिसर को इस तरह के अधिकार देगा । 

कमेटी इस नियम के पक्ष में भी नहीं थी कि मताधिकार का 
इतना व्यापक रूप दिया जाय कि बस्ती की झोपड़ियाँ में रहनेवाले 
भी वोट दें। इस सस्बन्ध भें कमेटी ने यह राय दी थी कि ऐसे 
नियमों से कार्पोरेशन की स्थिति खुधरने की कोई गुंजायश नहीं । 


बंगाल-लोकल-सेलफ-गवर्नमेन्ट-अमेन्डमेन्ट-बिल 


मि० हुमायूं कबीर एम० एलछ० सी०--द्वारा पेश किये गये बंगाल- 
लोकल-सेल्फ-गवर्नमेट बिल (बंगाल-स्वायत्त-शासन-संशोधन-बिल ) 
१९५३० की नक़लछ भेजते हुए बंगाल लेजिस्लेटिव कौन्सिल के 
सेक्रेटरी ने उसपर चेस्बर की राय मांगी थी। बिल स्थानीय 
संस्थाओं मे सरकार-द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों की नियुक्ति की 
प्रथा का अन्त करने तथा किसी स्थानीय संस्था के इलाके में 
वास करनेवाले सभी बालिग छोगों को वोट देने का अधिकार देने 
के लिये क़ानून बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। 


बिल पेशकर्त्ता के विचारों से सहमत होते हुए भी कमेटी ने 
बिल के सम्बन्ध में अपनी राय देते हुए लिखा था कि स्थानीय- 
स्वायत्त-शासन का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह शासन-सश्चालन में 
अपने निज्ञी मामलों की देख-रेख के लिये जनता को शामिल करे। 
इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह प्रकाश डाला था कि वोट देने का 
अधिकार इतना व्यापक बनाना सम्भव नहीं कि किसी स्थानीय- 
संस्था के इलाके में बास करनेवाले सभी वालिग लोगों को 
धोट देने का अधिकार दिया जाय । कमेटी ने इसका कारण यह 
बतलाया था कि अभीतक छोगों को शिक्षित और विवेकशीरल 
बनाने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे वे उचित 
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मत देने में समर्थ हो सकें। चघंगार-स्थानीय-स्वायत्त-शासन-एक्‍ट 
की धारा ७ के अनुसार जो सरकार-छारा मनोनीत प्रतिनिधियों 
के चुनाव का नियम है, ओर जिसका अन्त कर देने के लिये बिल में 
प्रस्ताव रखा गया था, इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि 
जवतक प्रतिनिधि नियुक्त किये जानेवाला व्यक्ति पूर्ण शिक्षित न हो, 
और जनता के दितोंकी रक्षा की व्यवस्था की पूरी योग्यता न रखता 
हो तवतक उसे प्रतिनिधि नहीं नियुक्त करना चाहिये। कमेटी 
विल-पेशकर्ता के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी कि घारा ७ के 
नियम के अनुसार स्थानीय सरकार को जो स्थानीय संस्थाओं के 
मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, वह हटा दिया जाय। अन्त 
में कमेटी ने राय दी थी कि स्थानीय सरकार की गठन जिस छोक- 
प्रिय रीति के अचुसार हुई है, उसके अज्ुकूछ स्थानीय सरकार 
स्थानीय-संस्थाओं के मामलों मे चोल सकती है, और इसके अछाचे 
स्थानीय सरकार ने कोई ऐसा कार्य भी नहीं किया है, जिससे यह 
सिद्ध हुआ हो कि वह स्थानीय-स्वायत्त-शासन की उन्नति में 
रुकावट डालती है। 
कलकत्ता इम्प्रभसेन्ट अमेन्डसेन्ट बिल 

मि० केदार वरुदा, एम० एकू० खी०-ब्दारा पेश किये गये 
कलकत्ता इस्परूभमेन्ट अमेन्डमेन्ट बिल १९४० की नक़॒रू भेजते हुए 
बंगाल छेजिस्केटिव कोंसिल के सेक्रेटरी ने उसपर चेम्बर की राय 
मांगी थी। वि पेश करने के उद्देश्य और कारण के विचरण में 
विल-पेशकर्ता ने यह उक्ति पेश की थी कि उन्नत जमीन के टुकड़ों 
पर किसी खास समुदाय का आधिपत्य नहीं होने पाचे, और दूसरे 
समुदाय के छोग इस छुविधा से वश्चित न किये जाय॑; इसके लिये 
कानून वनाले की सख्त ज़रूरत है। कमेटी की राय में इस तरह के 
प्रमाण नहीं थे कि उन्नत जमीनपर किसी खास समुदाय का आधिपत्य 
है, इसलिये कमेटी-द्वारा सम्पूर्ण विछ का विरोध किया ग्या। 


* «३ ) 
बंगाल-प्राइमरी-शिक्षा-संशोधन-बिल 


अपने ६ फरवरी १९४० के पत्र के साथ बंगाल छेजिस्लेटिव 
कौंसिल के सेक्रेटटी ने मि० नूर मुहस्मद्‌, एम० एलू० सी०-द्वारा पेश 
किये गये बंगाल-प्राइम री-शिक्षा-संशोधन बिल की नक़ल भेजते हुए, 
उसपर चेम्बर की राय मांगी थी। इसके पश्चात्‌ बंगाल सरकार ने 
पुनः बिछू की नकल वितरण कराई थी, और ६ सितम्बर १९४० को 
डसकी एक प्रति चेम्बर के पास भी आयी थी। इस संशोधन-विल के 
पेश करने का उद्देश्य था ६ साल और १५ साल के बीच की उस्र- 
वाले वच्चों को एक पंच वर्षीय योजना तैयार कर पाठशालाओं में 
अनिवाय शिक्षा दिलाने का प्रवन्‍्ध करना तथा प्राइमरी-पाठशालाओं 
में धर्म-शिक्षा देने की व्यवस्था करना । 

बिल के सम्बन्ध में अपनी निमश्चित राय भेजते हुए कमेटी ने 
उसमे उल्लिखित संशोधनों का पूर्ण अनुमोदन किया था। कमेटी 
बिल में उल्लिखित इस विचार से कि अशिक्षा दूर करने के लिये 
प्राइमरी-शिक्षा की सख्त जरूरत है, खासकर इस बात को दृष्टिगत 
रखते हुए कि अब शासन का वास्तविक अधिकार जनता को खुपुर्द 
किया जा रहा है, पूर्ण सहमत थी। चूकि कमेटी देश के वाणिज्य- 
व्यवसाय की उन्नति से निकठतम सम्बन्ध रखती है, इसलिये 
उसते बिल के सम्बन्ध में यद राय दी थी कि आधुनिक युग में विना 
शिक्षा के चाणिज्य-व्यवसाय की उन्नति नहीं हो सकती, और जवतक 
व्यवसायी-समरुदाय अन्य देशों में प्रचलित नियमों से परिचित न 
हो जाय तथा इतना योग्य न हो जाय कि वह अपने अधिकारों 
और स्वार्थों की रक्षा कर सके, तवतक उसका कार्य सुचारू रूपसे 
संचालन नहीं हो सकता। कमेटी ने विछ की धारा ३ में जो 
यह नियम वनाने की योजना रखी गयी थी कि किसी भी स्थुनिसि- 
पेलियी के कौन्सिकरों को उक्त धारा के अन्तर्गत उडल्लिखित 
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थोजना तैयार करने के लिये सभी आवधच्यक सूचनाय॑ देनी होंगी, 
उसका सहरष स्वागत करते हुए राय दी थी कि जवतक इस 
सम्वन्ध में कड़ी नीति का अवलूस्बन नहीं किया जायगा, तवतक 
. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की योजना सफल नहीं हो सकती। 
धारा ५ की उपधारा २ ( वी ) में डल्लिखित प्रस्ताव के अनुसार 
ज्ञो बच्चों की कमजोरी और वीमारी की देख-रेख स्कूछ-व्दारा 
करने की योजना वनाई गई थी, इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह 
राय दी थी कि स्कूलछ-कमेटी के कमिश्नरों को चाहिये कि 
वे स्कूल-कमेटी में एक चिकित्सक को भी सदस्य चुनें। इसके 
अतिरिक्त कमेटी ने इस वात पर प्रकाश डाला था कि श्रेट बृटेन और 
अन्य सभी देशों के स्थानीय शिक्षा-विभाग के अधिकारियों को 
'निम्त-कक्षा की सार्वजनिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य 
की परीक्षा करने तथा उनकी वीमारियोंका इलाज करने का प्रवन्ध 
करना आवश्यक़ होता है; पर इस देश में अभी यह आवश्यकता है कि 
शारीरिक शिक्षा को पाठ्शाराओं की शिक्षा का एक प्रधान 
विपय वनाया जाय | कमेटीने यह महसूख किया 'कि विद्यार्थियों 
की शारीरिक दुरवकूता दूर करने के लिये जवतक पाठ्शालाओं के 
अधिकारीगण चिकित्सकों की सहायता लेने का आवश्यक प्रवन्ध 
न कर ले, तवतक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की योजना के 
जरिये उन्नत प्रकार के नागरिक तेयार करने का ऐच्छिक उद्देश्य 
सफल नहीं हो सकता, इसलिये कमेटी ने स्कूछ-कमेटी में एक 
अनुभवी चिकित्सक नियुक्त करने के लिये जोर दिया थां। प्राइमरी- 
पाठशालाओं में जो सप्ताह मे कम-से-कम तीन दिन धार्मिक शिक्षा 
देने की योजना रखी गई थी, उसकी आवश्यकता स्वीकार करते 
हुए भी कमेटी ने राय दी थी कि इस तरह की धार्मिक शिक्षा अन्य 
रूप में दी जोनी चाहिये। प्रस्तावित धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध मे 
कमेटी ने यह राय दी थी कि इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा यदि 


| 


/ 
| 
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सावेजनिक पाठशाल्ाओं में दी ज्ञाय, तो इससे अनावश्यक झंझर 
पैदा होना अनिवार्य है। पुनः धार्मिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में 
कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि धार्मिक कहानियाँ और भहा- 
पुरुर्षां की जीवनियां पढ़ाने से यह उद्द श्य वखूबी सफल हो सकता 
है। आगे चलकर कमेटी ने इस बातपर जोर दिथा था कि 
प्राइमरी-शिक्षा का व्यापक प्रचार होना चाहिये, और गवनमेंट 
को इसके लिये पूरी चेष्टा करनी चाहिये। अन्त में कमेटी ने इस 
वातपर प्रकाश डाछा था कि इस देश के लिये व्यापक-शिक्षा- 
योजना-सस्बन्धी एक विस्तृत बिरू तैयार कर गवन्मेंठ को बहुत 
पहले ही इस मामले में अन्नसर होना चाहिये था। 


बंगाल-य्राम्य-स्वायत्त-शासन-अमेन्डमेन्ट बिल 


१ द्सिम्वर १५३९ को मौलवी मुहम्मद्‌ इसराइछ, एम० एलछ० 
ए० ने वंगाल ग्राम्य-स्वायत्त-शासन-अमेन्डमेन्ट विल बंगाल-छेजि- 
स्लेटिव-असेम्वली में पेश किया था, और वंगारू-गवर्नमेंट ने इस 
पर चेम्बर की राय मांगी थी । 


चेम्वर की कमेटी ने बिल के सम्बन्ध में अपनी राय भेजते हुए, 
डसके उद्देश्य और कारण के प्रति अपनी सम्मति प्रदान की थी, 
और लिखा था कि अज्षुचित प्रभाव तथा द्वाव डालना रोकने के 
लिये यह आवश्यक है कि युनियन बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के 
समय गुप्त रूपले वोट देने का तरीका अख्तियार किया जाय। 
कमेटी ने यह ख़ुझाव भी दिया था कि युनियन वोडों को विद्युद् 
प्रजातंत्रीय बनाना चाहिये, और उन्हों सभी आवश्यक अधिकार 
प्राप्त होने चाहिये। अन्त में कमेटी ने इस वातपर प्रकाश डाला 
था कि जनता की राय लेकर गवर्नमेट को भी ऐसा ही चिल पेश 
करना चाहिये। 
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डुग्स बिल 


डूग्स के आयात, मेन्युफेक्चर, वितरण और बिक्रीपर नियन्त्रण 
रखने के लिये भारत-सरकार ने एक बिल पेश किया था। विल 
की एक प्रति चैम्बर के पास भेजी गई थी, और उसपर चेम्बर की 
सम्मति मांगी गई थी। १९३१ की डूग्स-इन्क्वायरी-कमेटी की 
रिपोर्ट प्रकाशित होने के समय से ही व्यापारी-समुदाय विदेशों से 
आनेवाले ड्रग्स तथा भारत में तैयार होनेवाले डूग्सपर नियन्त्रण 
रखने के लिये कोई उपयोगी क़ानून बनाने के लिये जोर देता आ 
रहा था। भारत-सरकार ने १९३७ में जो विलू पेश किया था, वह 
केवल बटिश भारत में विदेशों ले आनेवाले ड्रग्स के ऊपर नियंत्रण 
रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया था; पर भारत में तैयार 
होनेवाले और वितरण होनेवाले ड्रग्सपर नियन्त्रण रखनेके लिये 
इसी तरह का कानून बनानेका प्र॒इन प्रान्तीय सरकारों के ऊपर 
छोड़ दिया गया या। सिलेक्ट कमेटी के खुझाव पर बिल वापिस 
ले लिया गया था; और उक्त नया विलहू पेश किया गया था, जो 
केवल विदेशों से आनेवाले डूग्स के ऊपर नियन्त्रण रखनेके उद्देश्य 
से ही नहीं तैयार किया गया था, बल्कि यह भारतमे डृुग्स 
तैयार करने, वितरण करने तथा चिक्री करने पर भी नियन्त्रण 
रखने के उद्द इय से तेयार किया गया था। बिर चेम्बर की कमेटी 
के सम्मुख विचार करने के लिये रखा गया; और इसपर चेम्बर की 
का सब कमेटी ने जो राय दी, वह भारत-सरकार के पास लिख 
भेज्ञी गई। 


बंगाल-मिस-डिमीनर बिझू १६३६ 
बंगाल-लेजिस्लेटिव-असेम्वली के सेकेटरी ने अपने २० दिख- 
म्बर १९३५९ के पत्र के साथ डा० नालिनाक्ष सन्‍याल, एम० एल० 
ए०-द्वारा पेश किये गये बंगाल-मिस-डिमीनर-बिलछ १०३५० की 
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एक प्रति चेम्बर के पास भेजते हुए, उसपर चेम्वर की राय मांगी 
थी। विल पेश करने के उद्दे् और कारण के विवरण में यह 
वतलाया गया था कि भारत-सरकार के इन्डिया एक्ट १९०३० में 
कुछ अपराधों के लिये, जो इन्डिया-एक्ट १०३५० के ११ व॑ खन्‍ड में 
दुराचार समझे गये थे, कोई क़ानूनी-व्यचस्था नहीं की गयी है। 
बिल में इस वातपर भी प्रकाश डाला गया था कि वर्तमान कानून 
से खतन्‍्त्र जन-मत प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो सकी है तथा कोई 
अधिकारी अपने अन्दर काम करनेवाले कर्मचारियों के ऊपर वोट 
देने के लिये जो दवाव डालता है, इसके लिये भी किसी प्रकार 
का नियन्त्रण नहीं लगाया है। इसके पश्चात्‌ यह उल्लेख किया 
गया था कि बंगाल प्रान्त की सावंजनिक संस्थाओं मे जो दुराचार, 
घूसखोरी और अजुचित प्रभाव से काम लेने की कुप्रथा भचलित 
है, इसपर बिल-ब्दारा क़ाफी नियन्त्रण रहेगा। कमेटी ने इस 
बात से सहमत होते हुए कि पबच्छिक आफिसों में बहुत अधिक 
ढुराचार फैल गया है, राय दी थी कि इसको दूर करने के लिये 
प्रतिवन्‍्ध छगाने के उद्द श्य से आवश्यक क़ानून वनाना चाहिये। 
पर इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह खुझाव पेश किया था कि इस 
बात की सावधानी रखनी चाहिये कि किसी ऐसे व्यक्ति को 
दन्ड नहीं दिया जाय, जो सहायता या दान रूप में कुछ व्यय 
करे। पुनः कमेटी ने यह राय दी थी कि डाली छगाने की प्रथा 
को भी दुराचार क़रार न दिया जाय। विरू में उछिखित द्ण्ड- 
विधान के सस्वन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि इस क़ानून के 
अन्तर्गत अपराधी सोवित हुए व्यक्तियों को एक साल के लिये जेल 
की सज्ञा या रिइ्वत ली हुईं रक़म के अनुपात में झुर्माने की सज्ञा 
मिलनी चाहिये । अन्त में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि किसी 
भी व्यक्ति को जिसे इस तरह के मामले की जानकारी प्राप्त हो, और 

जो मामला दायर करने के लिये आवश्यक प्रमाण पेश कर सके, 
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फ़रियादी होने का अधिकार धाप्त होना चाहिये, और मामला 
दाखिल करने के लिये एडवोकेट जेवररू की लिखित स्वीकृति प्राप्त 
करने का कोई जुरूरी नियम नहीं रखना चाहिये । 


दशहरे की छुट्टी में कलकते की छोटी अदालत की 
पूरी बन्दी का प्रस्ताव 


कलकत्ता-छोटी-अदारूत के चीफ जज नवावज्ञादा ए० एस० 
एम० लूतीफुरंहमान, एम० ए० ( क्रेन्टव ) वार-एट-लछा ने अपने 
*० फरवरी १०९४० के पत्र में चेम्बर को सूचित किया था कि 
दश्हरे की छुट्टी में अदालत की पूरी वन्दी के प्रस्तावपर विचार हो 
रहा है। पत्र भे यह उल्लेख किया गया था कि पहले यह नियम 
था कि दशहरे की वन्दियों में अदारूत के काम का भार एक जज 
था रजिस्ट्रार के खुपुदी रहतो था, और काम-काज देखने के लिये 
कुछ कर्मचारी भी रखे जाते थे। अदारूत की बन्दी के पहले जो 
वारन्ट निकलते थे, उन्‍्हं कई निर्धारित शतों पर कुछ हद तक 
तामीरू किया जाता था। पत्र में आगे चछकर यह कहा गया था 
कि हाल में देखा गया है कि इधर वन्दियों में काम नहीं के 
वरावर हो गया है, इसलिये इसकी कोई आवधद्यकता नहीं कि 
गवर्नमेट बन्दियों में काम कराने के लिये आफिसरों को रोक रखे, 
ओर अतिरिक्त खर्च बहन करे। 


उत्तर मे कमेटी अदालत की पूरी बन्दी के संबंध में गवनमेट 
के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हुई । इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह 
लिखा था कि हो सकता है कि वन्दियों में अदारती काम घट 
रहा हो, पर जरूरी मामकों को स्थगित नहीं रखा जा सकता, 
और जवतक बन्दियों में काम-काज देखने के लिये एक जज या 
रजिस्ट्राए-जैसा अधिकारी नहीं रखा जाय, तबतक आवश्यक 
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हुक्मनामे और हिदायतें नहीं दी जा सकतीं, और ऐसी व्यचस्था 
पवना सहाजनों का वकाया रुपया वसूल होने की कम उस्मीद्‌ रहेगी। 

बन्दी में अदालती काम चालू रखने के लिये गवर्नमंठ को जो 
व्यय करना पड़ता है, उसके सस्वन्ध में राय देते हुए. कमेटी ने यह 
लिखा था कि गवनमेट को बन्दियों में जो स्टाम्प और पिउन खर्चे 
से आमदनी होती है, वह अदालती खर्च वहन करने के लिये 
पर्याप्त है। अन्त में कमेटी ने यह छिखा था प्रेसिडेन्सी स्माऊ 
काज़ कोर्ट मे मामला दाखिल करने के लिये जो आपत्तिजनक 
खर्च लगता है, और अन्य कई आकस्मिक खर्च वर्दास्त करने पड़ते 
हैं, मोमछा छड़ने वालों को हतोत्साह करने के लिये, थे ही पर्याघ हैं 
और दशहरे की छुट्टी में ज्ञो उनका काम-काज होता है, यदि वे इन 
सुविधाओं से भी वश्चित कर दिये गये, तो वे अदालत में जाना 
पसन्द नहीं करंगे। 


भारतीय पंचायत बिल 


बंगालू-गचनेमेन्ट के ज्युडिसियलछ एण्ड लेजिस्लेटिव विभाग ने 
भारतीय-पंचायत-बिर की एक प्रति चेस्वर के पास भेजते हुए, 
उसपर चेम्बर की राय मांगी थी। विछूपर विचार-विमर्श करने 
के लिये चेम्बर की कमेटी ने काफ़ी समय दिया। गवर्मेट ने जो 
प्रस्ताचित विछू पेश किया था, चह भारत के पंचायत-सस्वन्धी क़ानून 
में संशोधन करने के लिये ओर इसे ठोस बनाने के लिये तैयार किया 
गया था, इसलिये कमेटी ने गवर्नमेठ के इस कार्य की सराहना की। 
चूकि इन्डियन आबीदू शन एक्ट और कोड आफ सिविल प्रोसी- 
डयोर ( द्वितीय शेड्यूछ ) जिनके मुताबिक़ भारतीय पश्चायत का 
शासन संचालन होता है, क्रमशः सन्‌ १८०५० तथा १९०८ में छागू 
हुए थे, और इस बीच व्यापारिक मामलों मेँ कोफी क़ानूनी 
विकास हो गया है, इसलिये भारत के पंचायत-सम्बन्धी क़ानून 


( दर ) 
के सम्बन्ध में था। भारत सरकार का पत्र चम्बर की कमेटी में 
विचारार्थ रखा गया था। 


प्रेसिडेन्सी स्माल काज़ कोर्ट अमेन्डसेन्ट बिल १६१८ 

५ फरवरी १९४० को वंगाल-लेजिस्लेटिव कौन्सिल के सेक्रेटरी 
ने, मि० हमीडुलूहक़ चौधरी एम० एल सी०-द्वारा पेश किये गये 
प्रेसिडेन्सी स्माल काज कोर्ट अमेन्डमेट विछ १५३८ की एक प्रति 
चेम्बर के पास भेजते हुए डस पर चेम्बर की सम्मति भांगी थी। 
बिल पेश करने के उद्देश्य और कारण के विवरण में यह उल्लेख 
किया गया था कि मामला लड़नेवालों को प्रेसीडेन्सी स्माल काजू कोर्ट 
के वर्तमान नियम के अन्तर्गत किसी जज के फेसले से सन्‍्तोष नहीं 
होने पर मामके का नये सिरे से विचार करने के लिये स्माल काज़ 
कोर्ट के 'फुल बच! के सामने पेश करने के लिये अनुरोध किया 
जा सकता है, अथवा द्रख़्वास्त देकर पुनरावलोकन के लिये मामला 
हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। पर पहला प्रवन्ध तो वहुत झंझटी 
है ओर इसके लिये जनता को रुपया वर्बाद करना पड़ता है और 
दूसरे के लिये अत्यन्त अधिक व्यय करना पड़ता है। 

७ मार्च १९४० को चेम्वर की कमेटी ने बिरू के सम्बन्ध मे अपनी 
राय भेज दी। कमेटी ने १८८२ के पेसिडेन्सी स्मारू काज़ कोर्ट एक्ट 
में पूर्ण रूप से संशोधन करने का सुझाव दिया था। विल पेशकर्ता 
ने जिन प्रस्तावित संशोधनों के सुझाव दिये थे, कमेटी की राय में 
उनसे आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती थी। पुनः कमेटी ने इस वात 
पर प्रकाश डाला था कि जब घारा ३८ के अन्तगंत द्रख़्वास्त देने 
पर किसी मामले की सुनाई फुल वंच के सामने होती है तो अदालत 
में गवाही-शहादत का रिकार्ड नहीं लिखा जाता इसलिये प्रधान जज 
को पहले जज के संस्मरणों पर ही विलकुछ निर्भर करना पड़ता है; 
क्योंकि अधिकांश मामलों में मुश्किकः से कोई गवाही-शहादत 


( ६३ ) 


रिकार्ड मे लिखी जाती है । इसलिये कमेटी ने यह राय दी थी कि 
जजों को चाहिये कि वे प्रत्येक विचादास्पद झमेले के सम्बन्ध में 
पूरी गवाही-शहाद्त लिख रखें, जिससे डचित न्याय होना सम्भव 
हो सके | 


जिन्सोंके ऊपर युद्ध-जोखिम-बीमा 


भारत सरकार के व्यापारिक विभाग ने १८ जुलाई १०४० को 
चेम्वर के पास एक पत्र छिखा था। पत्रके साथ बृटिश भारतके 
अन्तर्गत जुमीनपर की जिल्‍्सों के ऊपर युद्ध-जोखिम-वीमा-सम्वन्धी 
सरकार की योजना के प्रस्ताव भी थे। सरकार की यह योजना 
युनाईटेड किगडम के युद्धजोखिम-बीमा कानून के ओधार पर तैयार 
की गई थी। बीस हज़ार रुपये या इससे अधिक मूल्यकी जिन्‍्सों के 
लिये, जिनका आगकी जोखिम के लिये बीमा हो चुका हो, अथवा 
उन जिन्सों के स्थाक के लिये जिनका आग की जोखिम के लिये 
बीमा नहीं हो या बीस हजार रुपये से कम का वीमा हो; सरकार ने 
अनिवाय॑ रूप से युद्ध-जोखिम-बीमा करने के उद्देश्य से उक्त योजना 
तेयार की थी। इस योजना के अन्तर्गत खड़ी फसल, कोयला, 
सीमेन्ट, कतिपय धातु, ( जिन्हें युनाईटेड किंगडम ने खीकार 
कर लिया था ) और खान से निकलने वाले सभी तरह के तेल, 
शामिल नहीं किये गये थे। प्रस्ताविक युद्ध-जोखिम-वीमे की 
किझ्तकी दर न प्रतिशत मासिक हिसाबसे निर्धारित की गई थी, 
ओर तीन मासके कार्यकी परीक्षा के वाद नियमोंमे आवश्यक 
रदोवद्ल करने की योजना निश्चित की गई थी। वीमे की सभी 
प्राप्त किइते एक फण्ड में जमा करने की व्वचस्था की गई थी, और 
इसी फन्‍्ड्से क्‍्लेम चुकानेकी शर्त रखी गई थी। जब फन्‍्डमे इतना 
रुपया न हो जिससे क्लेम चुकाये जा सकें; तो इस दुद्मा में 
सरकारकी साधारण आय से क्लेम चुकानेकी व्यवस्था की गई थी। 


( दे४ ) 

भारत सरकार का पत्र तथा प्रस्तावों की नकल कमेटी ने चेम्बर के 
सदस्यों में वितरण कराई, और उन्तकी सम्मति आने के वाद, कमेटी ने 
भारत सरकार को तार-द्वारा अपना विचार सूचित किया। कमेटी 
ने यह राय दी थी कि युदर्ू-जोखिम बीमा निरपक्ष भाव से सभी 
जिन्‍्सों के लिये अनिवायरूप से राम होना चाहिये, चाहे वे किसी 
भी मूल्य की हों, और चाहे ओग की जोखिम के लिये उनका बीमा 
हुआ हो या नहीं । किछतों की रकम जमा करने के लिये प्रारम्भ में 
ही जो एक फन्‍ड निर्माण करने की व्यवस्था की गई थी, उसकी 
डप्योगिता खीकारः करते हुए भी कमेटी ने यह राय दी थी कि 
भारत में युनाईंटेड किंगडम की अपेक्षा युद्ध का खतरा बहुत कम 
है, और इस देश के लिये फन्‍्ड निर्माण करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत 
नहीं । पुनः कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाहा था कि शुद्ध 
जोखिम-बीमा के संबंध में युनाईटेड किंगडम से भारत की कोई 
तुलना नहीं हो सकती और भारत के लिये किश्त की दर थरिफ की 
द्र के २५ प्रतिशत से किसी भी हारूत मे अधिक नहीं होनी चाहिये। 
पुनः कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि सुफ्फस्सिल इलाकों को 
अनिवाय युद्ध-जोखिम-बीमा से बरी कर देना चाहिये, ओर यह 
केवल पोर्ट इलाकों के लिये ही अनिवार्य रूप से छागमू होना चाहिये। 

अन्तर भारत सरकार ने १ अक्टूबर १९४० से जमीन पर की 
जिन्‍्सों के ऊपर युद्ध-जोखिम-बीमा छाग्रू कर दिया, और इसके लिये 
आड्िनेन्स घोषित किया। किच्चत की दर प्रति मास के लिये अथवा 
मास के किसी हिस्से के लिये प्रतिशत ६ पाई निर्धारित की गई थी, 
और किशत की एक कम-ख्रेकम रकम भी निश्चित की गई थी । 


बंगाल-दहेज-प्रथा-प्रतिरोध-बिल 
अपने २३ अगस्त १९४० के पत्रके साथ बंगारू लेजिस्लेटिव 
असेम्बली के खेक्नेटटी ने मोलबी आफ़ताब हुसेन जोआरदार-द्वारा 


( १ ) 


पेश किये गये वंगाल-द्हेज-प्रथा-प्रतिरोध बिल की एक प्रति भेजते 
हुये, उस पर चेम्बर की राय मांगी थी। चेस्वर की कमेटी ने विछ के 
हर पहलू पर विचार करने के पश्चात्‌ उस पर अपनी राय भेज दी | 
कमेटी ने उक्त प्रशंसनीय विल के प्रति हर तरह की सहानुभूति प्रकट 
करते हुये लिखा था कि दहेज की घुणित प्रथा दूर करने के लिये 
जो भी व्यावहारिक उपाय काम मे छाया जाय, कमेटी डस का पूर्ण 
समर्थन करेगी। पुनः कमेटी ने राय दी थी कि इस तरह का कानून 
राग करने के पहले पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है, 
वर्ना रोग से रोग का इलाज अधिक खतरनाक होने की हर सम्भा- 
वना है। अन्त में कमेटीने यह खुझाव दिया था कि पहले सरकार 
को जनता यथा विभिन्‍न समाजों की सम्मति छेकर, जो सभी दहेज 
की कुप्रथा के शिकार बने हुए हैं, इस विषय पर कोई बिरू पेश 
करना चाहिये । 
पेट्रोलियम रूल्स १६३७ 

बंगाल-सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग ने, भारत-सरकार- 
द्वारा प्रकाशित किये गये ता० ३१ अक्टूबर १९३५ के नोटिफिके- 
शरनरों की प्रतियाँ, चेम्वर के पास भेजीं। उक्त नोटिफिकेशनों में 
पेट्रोलियम रूलस, १५३७ की घारा ५० में संशोधन करने के लिये 
अमेन्‍्डमेन्ट्स ड्राफ्ट प्रकाशित किये गये थे । अन्य विपयों के अति- 
रिक्त उक्त ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव उछिखित था कि,--“इल नियमों- 
के अन्तर्गत जितनी तरह की फीस छगेगी, उसे नक़द्‌ या चेक देकर 
चुकाया जायगा ।” भारत-सरकार ने उक्त विषय पर चेम्वर की राय 
भाँगी थी, और चेम्बर से इस सम्बन्ध में अपने एतराज़ और सुझाव 
पेश करने के लिये अनुरोध किया था। चेम्वर की कमेटी ने अपनी' 
सम्मति भेजते हुए भारत-सरकार को सूचित किया था कि यदि 
प्रस्तावित संशोधतनों को व्यावहारिक रूप दिया जाय, तो चेम्वर्य 


फो इस चिषय में कोई आपत्ति नहीं। 
&. 


६ है ) 
इन्डियन इलेक्ट्रीसिटी रूूस 


बंगालू-सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग ने भारत-सरकार 
का एक नोटिफिकेशन, जिसमें एक ड्राफ्ट अमेन्‍्डमेन्ट प्रकाशित 
हुआ था, चेम्वर की राय लेने के लिये भेजा था। उक्त डाफ्ट अमे- 
न्डमेन्ट मे हवाई लाइनों को वन्‍्द्‌ करने के लिये एक धारा जोड़ने 
का प्रस्ताव किया था, जिसका धारा ७९ 'ए? त्तामकरण किया गया। 
कमेटी ने जवाब में लिखा था कि भ्रस्तावित धारा जोड़ने के सम्बन्ध 
में उसे कोई आपत्ति न होगी। 


इन्डियन एक्सप्लोसिभ रुल्स 


वंगारू-सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग ने भारत-सरकार- 
द्वारा प्रकाशित ता० १७ जुलाई १९४० के नोटिफिकेशन की एक 
प्रति चेम्व॒र के पास भेजते हुए, इस पर चेम्बर की राय मॉगी थी। 
उक्त नोटिफिकेशन संशोधित एक्सप्लोसिभ (विस्फोटक-पदार्थ) 
रूट्स के सम्बन्ध में, जो प्रारम्भिक सतकतामूलक रक्षा की व्यवस्था 
करने के उद्देश्य से वनाये गये थे, राय लेने के लिये प्रक्राशित कराया 
गया था। पुनः चंगाल-सरकार ने भारत-सरकार के श्रम-चिभाग के 
१७ अगस्त १९४० के पत्र की एक नक़ल चेम्बर के पास भेजी । पत्र 
के साथ ड्राफ्ट एक्सप्लोसिम रूब्स के सम्वन्ध में प्रकाशित बोधक- 
विवरण की एक प्रति भी आई थी। पत्र में उल्लेख किया गया था 
कि वतेमान नियमों में रदो-बद्क कर दिया गया है और आवह्य- 
कताजुसार दाष्दों में भी परिवर्तत कर दिया गया है, ताकि सल्दे- 
हात्मक वातें दूर हो जाये, ओर अर्थ स्पष्ट हो जञाय। विस्फोटक 
पदाथों को रखने के लिये पहले की निर्धारित छाइसेन्सों की संख्या 
घटा दी गयी थी और अधिक विस्फोटक पदार्थों के लिये छाइसेन्स 
मंजूर करने के प्रान्तीय अधिकारियों के अधिकार विस्फोटक-विभाग 
के अधिकारियों के झुपुर्द कर दिये गये थे। यह परिवर्तन इसलिये 


( ७ ) 
किया गया था कि विस्फोटक पदाथों की पूरी जानकारी नहीं 
रखनेवाले व्यक्ति इसके स्वाभाविक खतरे का अन्दाज़ नहों छूगा 
सकते थे। चेस्वर की कमेटी ने प्रस्तावित संशोधनों के प्रति अपनी 
स्वीकृति सरकार को लिख भेजी । 


विविध नियम क्रानून 


वंगाल-सरकार ने निम्न-विषयों पर भी चेम्वर की राय माँगी 
थी, और चेम्बर की कमेटी ने इनके सम्वन्ध में वंगाल-सरकार को 
अपने विचार लिखे हैं :- 

(१) भारतीय कोयला-खान-क़ानून-अमेन्‍्डमेन्ट्स । 

(२) बंगालू-टू ड-सुनियन-क़ानून १९२७ (अमेन्डमेन्ट्स)। 

(३) वंगारू-मात-द्दितकारी रूब्स १६४० । 

(४) गेस सिलरीन्डर रूल्ल १९४०। 





इनकम टेक्स 


लव मन++०>नन्‍न्‍म 


प्रोमिडेन्ट फन्‍्ड रिल्ीफ के सम्बन्ध में इनकम 


टेकक्‍्स रूल्स अमेन्‍्डमेन्ट 

भारत-सरकार के अर्थ विभाग ( सेन्दूछ रेवेन्य) ने प्रोभिडेन्ट 
फन्‍ड रिलीफ के सम्बन्ध में प्रकाशित अपने ३ अगस्त १५४० के 
डूफूट अमेन्‍्डमेन्ट के नोटिफिकेशन की नकल भेजते हुए, उसपर 
चेस्वर की राय मांगी थी। नोटिफिकेशन में उक्त रूस की धारा 
३ में निम्नलिखित वियम जोड़ने का प्रस्ताव किया गया था३-- 

(१) उस हालत में ज़ब फि मालिक कोई कम्पनी नहीं हो, तब 
जिस तारीख से कर्मचारी को पोभिडेन्ट फन्‍ड मिलने की खुबिधा 


( छूट ) 

प्रांत हो, और उस तारीख से इस मद में ज्ञितनी रक़्म जमा हो, 
तथा उस रक़म का जो व्याज हो, यह कुछ रक़म इन्डियन टुस्ट्स 
१८८२ की धारा २० की उपचारा (०), (वी), (सी), (डी), अथवा 
(ई), के अनुसार निर्धारित सिंक्योरिटियों में छगाना चाहिये, 
जिनकी अखल क़ीमत तथा खूद इटिश इन्डिया या बृटिश वर्मा में 
चुकायी जाय, अथवा बृटिश इन्डिया के पोस्ट आफिस के सेविगस 
बैंक एकाउन्ट में जमा करना चाहिये । 

(२) उस हारूत में जब मालिक कोई कम्पनी हो, तो प्रोभिडेन्ट 
फन्‍ड के मद्‌ में जो रक़्म जमा की जाय, चाहे यह रक़्म मालिक 
जमा करे या कर्मचारी जमा करे, चह कुछ रक़्म और उस रक़म 
का व्याज, अथवा उस रक़म से अन्‍य प्रकार से प्राप्त रक़म, दोनों 
तरह की रक़्म इन्डियन कम्पनीज़ एक्ट १९१३ की धारा २८२-(बी) 
की उपधारा (२) में लिखित शर्तों के अनुसार लगाना चाहिये, 
ताकि जिन सिक्‍योरिदियों में रक़॒म रूमाई जाय, उनका भूलधन 
और व्याज ब्ुट्शि इन्डिया के अस्त्गंत प्राप्त हो सके। 

उक्त अमेन्‍्डमेन्ट के सस्वन्ध में अपनी राय देते हुए कमेटी ने 
सितम्वर १९४० के पत्र में भारत-सरकार को खूचित किया कि 
इस बात को दुष्टिगत रखते हुए कि कम्पनियों को यह झुविधा 
मिलती है कि वे अपनी बरतंमान सस्पत्ति में रगाई हुई रक़म दस 
साल के अन्द्र खीकृत स्िक्‍्योरिटियाँ में तबदीकू कर सकती है; 
प्रस्ताचित अमेन्‍्डमेन्ट के सम्बन्ध में कमेटी को कोई आपत्ति नहीं है। 


इनकम टेक्स की घिसाई की दर में कमी करने का प्रस्ताव 

१२ अप्रैल १९.४० को सेन्डुछ वोर्ड आफ रेवेन्यू ने इनकम टेक्‍्स की 
घिसाई द्र निश्चित करने के लिये निर्मित नियम के अन्तर्गत इनकम 
टैक्‍स की दर मे कमी करने की बाबत अपने संशोधित भ्रस्ताव 
प्रकाशित कराये थे, और इन प्रस्तावा पर विभिन्‍न चेम्बरों की राय 


( छह ) 


मांगी गई थी । इस सम्बन्ध में यह स्मरण द्लाना आवश्यक है 
कि विभिन्‍न औद्योगिक क्षेत्रों के विचारार्थ प्रकाशित किये गये 
सेन्ट्रछ वोर्ड आफ रेवेन्यू के इन्डियन इनकम टैक्स ( अमेन्‍्डमेन्ट ) 
एक्ट १९३५९ के अन्तर्गत परीक्षा के लिये तेयार किये गये इनकम 
टैक्स की द्र में कमी करने के सम्वन्ध में प्रस्तावों पर विचार 
करने के लिये ६ अवदूवर १९३९ को कलकता में फेडरेशन आफ 
इन्डियन चेम्वर्स आफ कामस एण्ड इन्डस्ट्रीजू, दि इस्प्छायर्स फेड- 
रेशन आफ इन्डिया और दि आर इन्डिया आर्गेनिज्ञेशन आफ 
इन्डस्टियल इस्प्छायर्स की एक सम्मिलित कान्फरेन्‍्स हुईं थी । इस 
कान्फरेन्स में चेम्बर ने भी भाग लिया था। कान्‍्फरेन्स में सेन्ट्ल 
बोर्ड आफ रेवेन्यू-दारा विभिन्न प्रकार की औद्योगिक सम्पत्ति के 
लिये प्रस्तावित शेड्यूल रेट्स पर विचार किया गया; और उच्त 
शेड्यूल रेद्स के वदल्े अन्य शेड्यूल रेट्स निर्धारित करने के लिये 
कई प्रस्ताव पास किये गये। कान्‍्फरेन्स-छारा नियुक्त स्पेशल 
अमेटी मे प्रस्तावित शेड्यूल रेट्स के सस्वन्ध में सेल्टूल बोर्ड आफ 
रेवेन्यू से वाद-विवाद भी किया था। अन्त में सेन्टरल बोर्ड आफ 
रेवेन्यू ने १९ अप्रैठ्ल १५४० को अपना संशोधित ड्राफ्ट रेद्स 
प्रकाशित कराया, ( इसका उल्लेख इस विषय के प्रारम्भ में ही आ 
चुका है। ), और इसपर चेस्बर की सस्मति मांगी। 

चेस्वर की इनकम टेक्स सब कमेटी ने उक्त विषय पर विचार 
किया, और राय दी कि यद्यपि वर्तेमान शेडयूल रेट्ख में पूर्ण प्रका- 
शित शोेड्यल रेट्स स संशोधन किया गया है, पर ६ अक्टूबर 
१९३५० की कान्फरेन्स में जो शोड्यूछ रेट्स निश्चित किया गया 
था; डसके अज्॒पात में यह बिलकुल सनन्‍्तोषपद नहीं | इस सम्बन्ध 
में राय देते हुए कमेटी ने २५ अप्रैल १५४० को सेन्टूछ वोर्ड आफ 
रेबेन्यू के पास अपना निश्चित शेड्यूल रेद्स भेज दिया, और इसे 
वोडे-द्वारा निर्धारित शेड्यूल रेद्स के बदले में रखने का सुझाव 


( ७० ) 
दियो। यह शोडयूल रेट्स के उक्त कान्फरेन्स-द्वारा निश्चिचत किये 
गये शेड्यूल रेद्स से चहुत मिलता-जुछता हुआ था। 





रेलवे 


#-जजजत 


कलकता से कानपुर का पीसशुड्स का भाड़ा 

२५ नवम्वर १९३५० को चेम्वर की कमेटी ने ईस्ट इन्डियन रेलचे 
के अधिकारियों को एक पत्र लिखा था । पत्र में यह उल्लेख किया 
गया था कि पीसगुड्स का--जिसमें खूती, ऊनी, नकली रेशम 
आदि कपड़े शामिल हैँ, ओर जो प्रेस की वेंधी हुई छोहे की पत्ती 
से कसी हुई गाँठों मे अथवा वक्‍स या पेटी मै, माल के मालिक की 
जिस्मेदारी पर भेजे जाते हँ--भाड़ा, कानपुर से हवड़े तक के लिये 
प्रति मन एक रुपया एक आना छगता है; पर उक्त मार का उत्त 
शर्तों के ऊपर हवड़ा से कानपुर तक का भाड़ा प्रति मत्त २ रुपया 
१ आना ५ पाई छगता है। इसलिये कमेटी ने यह आपत्ति की थी 
कि भाड़े की दर इतना वेपरता नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि यह 
बंगाल के व्यवसाय के लिये वहुत ही ह।निकोरक है। इस सम्बन्ध 
में कमेटी ने अधिकारियों से अन्लुरोध किया था कि भाड़े की दर 
में ऐसा परिवर्तन करना चाहिये कि कानपुर से हवड़ा और हबड़ा 
से कानपुर के भाड़े की दर मे समानता हो, ताकि वंगारू के पीस- 
गुड़स के व्यवसाय को अजुचित भ्रतियोगिता का सामना न 
करना पड़े । | 

रेलवे के अधिकारियों ने चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए अपने 
८ जनवरी १५४० के पत्र में लिखा था कि हवड़ा से कानपुर के 
भाड़े की दर जिन परिस्थितियों के अछुसार निर्धारित की गयी है, 


( ७१ ) 

वे कानपुर से हवड़ा के भाड़े के लिये छामू नहीं हो सकती हैं। 
कानपुर से हबड़ा के भाड़े के सम्बन्ध में पत्र में यह उल्लेख कियो 
गया था कि वस्वई से नागपुर होकर कलकत्ते तक के लिये सामु- 
द्विक मार्ग की प्रतियोगिता की वजह प्रति मन १ रुपया १ आना 
भाड़ा रूगता है, और रेलवे ने कानपुर से हवड़ा का भाड़ा १ रुपया 
१ आना इसलिये निर्धारित किया है कि कानपुर वम्बई के बजाय 
कछकत्ते से बहुत नजदीक है, और जो सस्ते भाड़े की खुविधा 
वस्बई की मिलों को सुरूम है, कानपुर की मिल भी उसकी समानता 
में रहें। आगे चलकर रेलवे के अधिकारियों ने यह उल्लेख किया 
था कि चेम्वर का प्रयास बिलकुल विपरीत है, क्‍योंकि जहाँ कानपुर 
से हवड़ा के भाड़े के लिये सबाल डठाया गया, वहाँ बस्बई के सासु- 
द्विक मार्ग-प्रतियोगिता अथवा विशेष सुविधा के लिये कोई प्रश्न 
नहीं उठाया गया। पुनः रेलवे के अधिकारियों-छारा यह दलील 
पेश की गयी थी कि हबड़े से कानपुर के वर्तमान भाड़े की दर में 
कमी करने की वजह रेलवे की आमदनी वहुत घट जायगी, क्‍योंकि 
इस दशा में स्वभावतः बम्बई) अहमदाबाद तथा कई अन्य स्थानों 
का भाड़ा कम करना पड़ेगा, जो केवर कानपुर भेजे जाने वाले 
पीसगुद्धस के लिये ही नहीं, वल्कि उत्तर भारत के सभी प्रमुख 
केन्द्रों मे भेजे जानेवाले पीसग्ुड्स के लिये होगा। 

पर चेस्बर की कमेटी रेलवे अधिकारियों की इस दलील से 
सहमत नहीं हुई कि कानपुर से हबड़े तक के पीसग्रुड्स के भाड़े में 
अन्तर होने का यह कारण है कि दोनों स्थानों के लिये परि- 
रिथितियाँ परस्पर विभिन्न हैं। इस सस्बन्ध में कमेटी की यह राय 
हुई कि परिस्थितियों की भिन्नता का कोई सप्रमाण कारण नहीं 
कि उक्त दोनों स्थानों के भाड़े की द्र में भिन्नता आये । पुनः कमेटी 
ने यह मत प्रकाश किया था कि कानपुर से हवड़े तक भेजे जाने 
वाले पीसगुड्स के भाड़े की दर हवड़ा से कानपुर तक के लिये 


( ७२ ) 


भेजे जाने वाले पीसगुड्स के भाड़े की दर से तुलना में बहुत कम 
होने की वजह कानपुर की मिलोों को बहुत अधिक झुविधा मिलती 
है, और रेलवे की इस विरोधी नीति की वजह बंगाल में तेयार 
होने वाले पीसगुड्स को अत्यन्त क्षति हो रही है। फिर कमेटी से 
सप्रमाण विवरण देते हुए यह उल्लेख किया था कि बंगाल के कपड़ों 
की मिलों की संख्या कानपुर के मिलों से अधिक है; और इस 
दिशा से उनके पारम्भिक प्रयास की अवस्था मे, उन्हें भी भाड़े में 
वे खुबिधायें मिलनी चाहिये, जो कानपुर की मिलों को प्राप्त हैं। 
इसके पद्चात्‌ कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाछा था कि बाहर 
माल भेजने में कलकत्ते का स्थान प्रमुख केन्द्रों में है; पर हबड़ा से 
कानपुर के लिये पीसगुड्ख का जाना बहुत कम हो गया है; और 
इसका मुख्य कारण बेपरता भाढ़ा है। पुनः कमेटी ने यह उल्लेख 
किया था, कि हबड़ा से कानपुर भेजे जानेवाले पीसगुड्स का 
भाड़ा कम होने पर रेलवे की आमदनी घटने के बजाय बहुत अधिक 
बढ़ जायगी; क्योंकि भाड़ा घट जाने पर हबड़ा से कानपुर के लिये 
पीसगुड्स की रफ्तनी फौरन बढ़ जायगी। 

चूकि चेम्बर के सुझाव के अनुसार रेलवे अधिकारियों ने भाड़ा 
घटाने की कोई व्यवस्था नहीं की, इसलिये चेस्बर की कमेटी ने 
अन्य चेम्बरों ओर एसोखिएशनों को इस सम्बन्ध की बातें बतलाई 
ओर अन्त में इस विपय को रेलवे की इन्फार्मल क्ार्टलीं मीर्टिग में 
पेश करना सिश्चित किया गया। 

रेलवे की चोबीसवीं इन्फार्मल क्वार्टली मीटिंग में, जो २७ 
मार्च १९४० को हुई थी, चेम्बर का प्रतिनिधित्व चेम्बर के अबे- 
तनिक मंत्री श्रीयुक्त किशोरीकारूजी ढांढनियां ( रामेश्वरलाल 
डेडराज़ ) ने किया | चेम्वर के अनुरोध से भाड़ा-सम्बन्धी मामला 
अक्त मीटिंग में चिचारा्थ पेश हुआ। इस सम्बन्ध में रेलवे अधि- 
कारियों ने जो दलील पेश की थीं, उन्तका समर्थन करते हुए 


( ७३ ) 

रेलवे-विभाग की ओर से कहा गया कि कलछकत्ते को भेजे जाने 
चाले माल के भाड़े की द्र के सम्बन्ध में वात दूसरी है, ओर यह 
निम्न वातों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की गई है+--(१) 
विलायत से आने वाले उत्तम श्रेणी के पीसगुड्स और सते। (२) 
भारत के तैयारी पीसगुड्स और खूते, जो खासकर बसम्वई और 
मठ़ास से सामुद्विक मार्ग से कलकत्ते भेजे जाते हैं तथा (३) 
कई खास केन्द्रों से रेलवे ले भेजे जाने चाझे भारत के तैयार पीस- 
गुड्स और खूते, जिनके भाड़े की दर सामुद्रिक मार्ग की प्रतियो- 
गिता की वजह वहुत कम कर दी गई है। आगे चलकर रेलचे की 
ओर से यह कहा गया कि यदि सामुद्विक मार्ग से करूकता भेजे 
जानेवाले विदेशों और भारत के तैयार पीसग्रुड्स के सस्वन्ध से 
विचार किया जाय; तो संयुक्तप्रान्त से जो माल कलकत्ते जाता है; 
इसकी तुलना में वहुत ही कम है। उक्त दलील पेश करने के पश्चात्‌ 
ईस्ट इन्डियन रेलवे ने कलकत्ता से कानपुर भेजे जानेवाले पीस- 
गुड्स के साड़े की दर घटाना अस्वीकार कर दिया, और रेलवे- 
व्दारा इसके लिये निम्न कारण पेश किये गये+-- 


(१) भाड़े की दर घटाने की चजह मुख्यतः विदेशी पीसगुड्स 
ओर खूते के व्यवसाय को छाभ पहुंचेगा । 

(२) कलकत्ते से कानपुर भेजे जानेवाले पीसगुड्स के भाड़े की 
द्र कम नहीं की जा सकती, जवतक संयुक्तप्रांत के अन्य केन्द्रों को, 
दिल्‍ली को तथा नाथ वेस्ट रेलवे के स्टेशनों को भेजे जानेवाले 
माल के भाड़े की दर में कमी नहीं की जाय। 

(३) यदि कलकत्ता से भेजे जानेवाले माल के भाड़े की दर 
घटा दी जाय; तो केचछ बस्वई और करांची के बन्द्रगाहों से 
कलकत्ते भेजे जानेबाले माऊ की ही द्र नहीं घटानी पड़ेगी, वल्कि 
बस्चई की भारतीय मिर्ठों के उत्पादनों के तथा अन्य स्थानों की 
मिलों के उत्पादनों के, ओर संयुक्तप्रांत, दिल्‍ली, तथा पंजाव भेजे 

२० 
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जानेवाले माल का भाड़ा भी घटाना पड़ेगा और इस रद्दो-वद्ल की 
वजह रेलवे की आमदनी वहुत कम हो जायगी। 

(४) भाड़े की द्र में जो विशेष खुविधा दर मांगी गई है, 
डखकी वजह कलकत्ते से कानपुर के लिये भेजे जानेवाले माल के 
भाड़े की आमदनी चर्तमान आमदनी से ४९ सेकड़ा घट जायगी, 
जिसका अर्थ यह हुआ कि क्षति की पूर्ति के लिये कलकत्ते से 
कानपुर के माल की रफ़्तती १०० फी सदी वढ़नी चाहिये । 

चेम्बर के अवैतनिक मंत्री श्रीयुक्त किशोरीलालजी ढांढनियाँ रेलवे 

की दलीलों से सहमत नहीं हुये, और उन्होंने इस वात पर ज़ोर 
दिया कि इन उक्तियों से खास विषय के सम्बन्ध में कुछ भी खुलासा 
नहीं हो सका। यहां ढांडनियांजी ने यह बतलाया था कि मुख्य 
विषय कलछकते और कानपुर की मिलों के लिये भाड़े की समान 
खुविधा देने के सम्बन्ध में है। अन्य चेम्वरोंके प्रतिनिधियोंने मारवाड़ी 
चेम्बर आफ कामसे का समर्थन किया; और उनको भी यह उचित 
नहां जंचा कि कानपुर से कलकत्ते तथा कलकत्ते से कानपुर के भाड़े 
की द्र में जो अन्तर रखा गया है, वह न्यायोचित है। क्राफी देर- 
तक वाद-विवाद होने के वाद विभिन्न चेम्बरों के जो प्रतिनिधि 
मौजूद थे, उन्होंने अन्त में यह मत प्रकट किया कि जब कुछ खास 
परिस्थितियों को इष्टिगत रखते हुये-जैसे सामुद्रिक मार्ग की प्रति- 
योगिता-रेलवे के भाड़े की दर निश्चित की गई है, तो इस दशा में 
भारंत के विभिन्न कपड़े की मिलों के केन्ठ्रों के लिये भी, भाड़ा 
निश्चित करते समय सुविधाजनक द्र निर्धारित करनी चाहिये, 
और इसलिये कलकत्ते से कानपुर के पीसगशुड्स के भाड़े की दर में 
भी संशोधन करने की आवश्यकता है। पुनः यह सुझाव दिया गया 
कि ईस्ट इन्डियन रेलबे उक्त विषय की जांच-पड़ताल नये सिरे से करे। 
इसके पश्चात्‌ रेलवे का पचीसवीं इन्फार्मल क्वा्टली मीटिंग 
मैं, जो २६ जून १५४० का हुई थी, कलकत्ते से कानपुर के पीस- 


( ७४५ ) 
गुड्स के भाड़े के सम्बन्ध में काफी चाद-विवाद हुआ | उक्त मीटिंग 
में चेम्बर की ओर से श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़, एस० ए०, बी० 
काम०, ब्री० एल०, ने प्रतिनिधित्व किया। बाद्‌-विवाद के सिल- 
सिले में गग्गड़ जी इस बात पर दृढ़ रहे कि कानपुर से कलकत्ते 
और कलकत्ते से कानपुर के भाड़े की दर में अन्तर होने के जो 
कारण वतलाय गये हैं, वे सन्‍्तोषप्रद नहीं हैं। फिर गग्गड़जी ने 
यह कहा था कि चेम्वर कलकत्ते से भेजे जानेबाले विदेशी तथा 
भारतीय दोनों ही तरह के पीसगुड्स के व्यवसाय में भाग छेता 
है, और यदि रेलवे भाड़ा घटा दे, तो कछकत्ते से माल की 
रफ़्तनी बहुत बढ़ जायगी। इस सिलसिले में गग्गड़जी ने आगे 
चलकर यह कहा था कि भाड़े की दर अधिक होने के कारण मार 
की रफ़्तनी घट गई है, और यदि भाड़ा कम नहीं किया गया, तो 
इसमें और अधिक कमी होने की सम्भोवना है । गग्गड़जी ने 
बतौर उदाहरण यह भी कहा था कि पहले वंगाल नागपुर रेलवे ने 
वम्वई से कलकत्ते के लिये भेजे जानेवाले माल के भाड़े की दर में 
कमी की थी, लेकिन कलकत्ते से वस्बई भेजे जानेवाले माल के 
लिये भाड़ा नहीं घठाया गया था; पर इस बात के लिये प्रतिनि- 
धित्व किया गया तो रेलवे ने कलकत्ते से बम्बई भेजे जानेवाले मार 
का भाड़ा भी घटा दिया, जिससे दोनों तरफ के भाड़े में सामानता 
आ गई। यह सव कुछ समझाने-बुझाने पर भी ६० आई० आर ने 
भाड़ा घटाना स्रीकार नहीं किया। अन्त में ई० आई० आरण० ने 
यह सुझाव दिया कि यदि चेम्बर चाहे, तो इस विषय को रेलवे 
रेट्स एडभाइज़री कमेटी के विचारार्थ खुपुर्द किया जा सकता है। 


कालिम्पोंग से कलकत्ते का कच्चे ऊन का भाड़ा 


चेम्वर के एक सदस्य के अनुरोध पर कमेटी ने १९४० की फर- 
वरी मे ईस्टने वंगाल रेलवे को कालिस्पोंग से कलकत्ता भेजें जाने 


( ७६ ) 
बाले कच्चे ऊन के भाड़े की द्र के सस्वन्ध में एक पत्र लिखा था। 
कमेटी ने पत्र मे यह उल्लेख किया था कि कालिस्पोंग से कलकत्ता 
के लिये भेजे जाने वाले खुले हुए कच्चे ऊन के भाड़े की दूर आठवीं 
श्रेणी के अजुसार पंति मन २ रुपया ९ आना 6 पाई है, और गेल- 
खोला से कलकत्ता के लिये प्रति मत्त २ रुपया ४ आना ८ पाई है, 
जो वहुत ही अधिक है, ओर जिसके कारण व्यापारियों को कलू- 
कत्ता माल छाकर, गांठ बँघवाकर, विदेशों की वर्तमान बढ़ी हुई 
निर्यात की मांग पूरी करने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलता। इस 
सस्वन्ध में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि भाड़े की दर घटा- 
कर द्वितीय श्रेणी के अचुसार कालिस्पोंग से कलकत्ते तक प्रतिमन 
१ रुपया १० आना और गेलखोला से करके तक प्रतिमन १ रुपया 
५ आना कर दिया जाय; ताकि कलकत्ता पोर्ट से तिब्बत के ऊन 
का व्यवसाय अधिक हो । इस सस्बन्ध से कमेटी ने इस बात पर 
भी भ्रकाश डाछा था कि रुद्देखखन्ड, कुमायूं और बंगाल नार्थ रेलचे 
ने खुले हुये ऊन के लिये द्वितीय श्रेणी के आधार पर भाड़ा निर्धा- 
रित कया है, और यदि कटिहार से होकर ईस्टर्न बंगाल रेलवे- 
ह्वारा कछकत्ता माल भेजने के लिये भी भाड़े मे इसी तरह की 
सुविधा की गई; तो तिब्बत से आनेवाले सभी ऊन का व्यवसाय 
कलकता पोर्ट के ज़रिये होगा। रेलवे अधिकारियों ने चेम्बर का 
अनुरोध स्वीकार नहीं किया; इसलिये इस विषय को रेलवे की 
इन्फार्मल कार्टली मीटिंग में रखा गया। रेलवे की छबीसवीं इन्फा- 
मल कार्ट्ली मीटिंग में; जो २६ जून १९४० को हुई थी, उक्त विषय 
की चर्चा हुई। मीटिंग में चेस्वर का प्रतिनिधित्व श्रीयुक्त आर० 
एन० गग्गड़; एम० ए० बी० काम०, बी० एल० नें किया। गग्गड़ 
जी ने चेम्वर के भाड़ा घटाने के प्रस्तावों का पक्ष समर्थन करते हुए 
कई युक्तिसंगत दललीछ पेश कीं। इस सस्बन्ध में ईस्टन बंगाल 
रेलवे की ओर से यह कहा गया कि ऊन एक ऐसी चीज है; जो 


( ७७ ) 
वहुत फैली हुई होती है; और बहुत कम वजन वोझाई होने से ही 
डब्या भर जाता है; इसलिये इसके भाड़े की दर घटाने का प्रस्ताव 
रखना उचित नहीं | पर इस विषय पर क़ाफी वाद-विवाद होने के 


पश्चात्‌ यह निश्चय हुआ कि चेम्बर को इस मामले मे ईस्ठने बंगाऊ 
रेलवे के दफिक मैनेजर से विचार-विमश करना चाहिये। 
बालू के लिये स्पेशल भाड़ा 

१० मई १९७४० के खूचना-पत्र द्वारा ईस्ट इन्डियन रेलवे ने यह 
घोषित किया था कि पहले वालू के लिये; जो स्पेशल भाड़ा स्वी- 
कृत किया गया था; वह २० जून १५४० से रद्द कर दिया जायगा; 
और गुड्स द्रफिक के लिये जो भाड़ा निर्धारित किया गया है; 
वालू के लिये भी वही लगेगा । वालू के व्यवसाय करनेवाले कई 
व्यापारियों ने इस सम्वन्ध में चेस्वर के पास प्रतिनिधित्व किया। 
चेस्वर से इस विषय की आवधद्यक काररवाई की। चेस्बर की कमेटी 
ने १४ जून १९४० को इस्ट इण्डियन रेलवे के चीफ कमर्सियरूू 
मैनेजर के पास एक पत्र लिखा, जिसमें इस वात पर प्रकाश डाला 
गया था कि वालू का भाड़ा वढ़ जाने के कारण इस व्यवसाय को 
बड़ी क्षति पहुंचेगी; खासकर इस दृष्टि से कि खुर्खी के साथ इसकी 
विकट प्रतियोगिता है। कमेटी ने पत्र में यह भी डल्लेख किया था 
कि वाल के व्यवसायियों द्वारा डब्वों मे अधिक माल बोझाई होने 
पर जो उनके ऊपर जुर्माना करना निश्चय किया गया है; यह विरू- 
कुल न्‍्यायोचित व्यवद्ार नहीं; क्‍योंकि उनका कहना हे कि इस 
मामले में वे विछ़कुछ निर्दोष हैं, क्‍योंकि मार की बोझाई रेलवे के 
कर्मचारियों के सामने होती है, जिससे व्यापारियों का कोई 
सस्वन्ध नहीं । 

२७ अगस्त १९४० को ईस्ट इन्डियन रेलवे के कमसियर मैने- 
जर ने चेम्वर के पत्र का उत्तर देते हुएए वास्तविक स्थिति स्पष्ट की। 
उन्होंने लिखा था कि इस भामले के सस्वन्ध में हरीपाल और 
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चाँदपुर के वालू के व्यवसायियों के आक्षेप का जवाब देते हुए रेलवे 
मे सभी वात खुलासा कर दी हैं। चीफ कमसिंयल मैनेजर ने अपने 
उक्त पत्र के साथ हरीपुर और चाँदपुर के वालू के व्यवसायियों को 
जो उत्तर दिया गया था, डसकी नकर भी चेम्बर के पास भेजी 
थी। चेम्वर के पन्न का उत्तर देते हुए चीफ कमर्सियर मैनेजर ने 
यह भी उल्लेख किया था कि वालू के भाड़े की दर पहले के भाड़े 
की द्र से तुलना करके वढ़ाई गयी है, और वतमान परिस्थितियों ' 
पर विचार करते हुये भाड़े का स्पेशरू रेट ज्ञारी रखना सम्भव 
नहीं | पुनः चीफ कमसियल मैनेजर ने इस वात पर प्रकाश डाला 
था कि अधिक माल वोझाई होने के कारण, फिर से माल का वजन 
करने के लिये डब्चे को रोक रखने के कारण रेलवे की आमदनी तो 
कम होती ही है; पर रक्षा की व्यवस्था को इृष्टिगत रखते हुए 
अधिक माल वोझाई करने का अभ्यास वड़ी ही आपत्तिजनक है । 

चेम्बर के अजुरोध से रेलवे की छबीसचीं इन्फार्मल कार्ड्लीं 
भीटिंग में, जो २० सितस्वर १५४० को हुई थी; उक्त विषय विचा- 
रार्थ रखा गया। इंस मीटिंग में चेम्बर का प्रतिनिधित्व श्रीयुक्त 
आर० एन० गग्गड़। एम० ए०, बी० काम, वी० एछ०, ने किया। 
वाल के भाड़े की रद्दोवद्ल के सम्बन्ध में गग्गड़ जी ने काफी बाद्‌- 
विवाद किया | वाद-विवाद के सिलसिले में रेलवे की ओर से यह 
दलील पेश की गयी कि काफी जॉच-पड़ताल के बाद यह मालूम 
हुआ है कि पहले के भाड़े की दर से रेलवे को आमदनी नहीं होती 
थी; इसलिये भाड़ा बढ़ाया गया है। पुनः यह भी कहा गया कि 
रेलवे को यह विद्वास है कि जो भाड़ा वढ़ाया गया है; वह व्या- 
पारी वर्दाइत कर सकते हैं। अधिक भार बोझाई होने पर जो 
जुर्माने का नियम रखा गया था; उसके संबंध में गग्गड़ जी ने चेम्बर 
का पक्ष समर्थन करते हुए कहा कि जो जुर्माना निश्चित किया गया 
है, चह वहुत ही आपत्तिजनक है; क्योंकि माल के वजन में थॉड़ा- 
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बहुत अन्तर आ सकता है। इसके उत्तर में रेलवे की ओर से कहा 
गया कि अधिक माल वोझाई क रने की प्रथा का इतना अधिक 
विस्तार हो गया है, जिसको देखते हुए यह कदापि नहीं कहा जा 
सकता कि ऐसा भूल से किया जाता है। इसके सम्बन्ध में रेलवे 
की ओर से कहा गया कि अधिक मार बोझाई होने के कारण रेलवे 
की आमदनी तो कम होती ही है; साथ ही इस हरकत की वजह 
दुर्घटनाओं की अधिक सम्भावना रहती है। पुनः माल वोझाई 
करने के लिये जो हिदायत निश्चिवत की गयी हैं, उन विशेष हिदा- 
यतों में संशोधन करने में रेलवे ने अपनी असमर्थता प्रकट की। जब 
उक्त विषय पर और अधिक वाद-विवाद्‌ हुआ तो यह निश्चय किया 
गया कि इस सस्बन्ध में पुनः ईस्ट इन्डियन रेलवे के चीफ कमर्सियर 
मैनेजर से विचार-विमर्श किया जा सकता है । 
थू. ट्रेनों को छब्खीसराय ठहरानेकी व्यवस्था 
लक्खीसराय के व्यापारी-समुदाय के अनुरोध से चेम्बर की 
कमेटी ने सभी थू, दूनों को ककक्‍्खीसराय ठहराने की व्यवस्था 
करने के लिये ३१ मई १९४१ को ईस्ट इन्डियन रेलवे के जेनरल 
मेनेजर के पास पत्र लिखकर प्रतिनिधित्व किया। पत्र में यह 
डल्छेख किया गया था कि रात को लक्खीसराय स्टेशनपर सभी 
मुख्य टू नो का ठहरना वन्द्‌ हो जाने के कारण तथा लक्खीसराय 
आंर किउक के वीच की नदी के पुल से होकर आदमियों के आने-- 
जाने का रास्ता अन्धकार में वनद्‌ हो जाने के कारण, लक्‍्खीसराय 
के व्यापारी-समुदाय को बड़ी अखुविधा हो रही है; क्योंकि छक्खी- 
खसराय से आने-जाने वाले यात्रियों को या तो अन्धकार भें नदी 
पार करना पड़ेगा या सबरे तक किउलछ स्टेशन पर ठहरना पड़ेगा । 
इसलिये कमेटी ने उक्त पत्र में यह खुझाव दिया था कि छक्खी- 
सराय के व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुये, सभी थू, दूनों 
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को लक्खीसराय स्टेशनपर ठहराने की व्यवस्था करना नितान्त 
आवश्यक है | 


२० जून १९४० को ईस्ट इन्डियन रेलवे के चीफ आपरेडिह्ष 
सुपरिल्टेल्डेन्ट ने चेस्बर के पत्र का उत्तर देते हुए यह लिखा था 
कि युद्ध प्रारम्भ होने के समय से लक्खीसराय और किडल के 
बीच की नदी के पुछपर पहरा बैठा दिया गया है, और पुल से 
होकर पेद्ल आना-जाना भी बन्द्‌ कर दिया गया है। आगे चछकर 
यह उल्लेख किया गया था कि ऐसी अखुबविधाओं के कारण 
दानापुर के डिवीजनल खुपरिल्टेन्डेन्ट ने २० डाउन दून से किउल 
उतरने वाले मुसाफिरों को एक शुन्ड मे पुलिस-पहरा के साथ पुल 
पार करने की व्यवस्था करने के लिये मुंगेर के जिला मजिस्टूट 
का ध्यान आकर्षित कराया था । १५ अप, १७ अप, १६ डाउन, 
२० डाउन और २४ डाउन ट्रेनों को, लक्खीसराय ठहराने के 
सम्बन्ध में रेलबे की ओर से यह खाझव दिया गया था कि यात्री 
इन मुख्य ट्रेनों से सम्बन्धित ट्रेनों में सफर कर सकते हैं । इसलिये 
रेकवे की ओर से यह उत्तर दिया गया था कि यह सम्भव नहीं कि 
दूर जानेवाली एक्सप्रेस ट्रेनों को रक्खीसराय-जेसे पास-पास 
के स्टेशनपर रोककर उनकी रफ़्तार कम की जाय । 


चेस्बर के अनुरोधपर उक्त विषय को रेलवे की छबीसवीं 
क्वार्टलीं मीटिज्ष में, जो २५ सितस्बर १०४० को हुई थी, 
विचारा्थ रखा गया। इस मीटिक्ञ में चेम्बर का प्रतिनिधित्व 
श्रीयुक्त आर० एन गरगड़, एम००ए०, बी० कास०, बी० एल०, ने 
किया । मीटिह्ञ में रेलवे के असन्तोषजनक प्रवन्ध के कारण लक्खी- 
सराय के व्यवसायियों को जो अख्ुविधाय हो रही थीं, उसका 
हवाला देते हुये, भग्गड़ जी ने लक्खीसराय स्टेशन पर मुख्य टूनों 
को ठहराने के लिये बड़ी ही जोरदार दलील पेश की । गा 
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डेक्त विषय पर रेलवे की ओर से यह कहा गया कि कुछ दिनों 
से रेलवे अधिकारी लक्खीसराय के व्यापारियों की अखुविधा दूर 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
उन्होंने पुलिस-अधिकारियों से एक स्पेशल पुलिस गार्ड नियुक्त कर 
लक्खीसराय के यात्रियों की साथ छेकर पहुंचाने का प्रबन्ध करने 
के लिये अनुरोध किया है, और यदि पुलिस-अधिकारी ऐसी 
व्यवस्था नहीं कर सकेंगे; तो १ अकंदूवर १०४० से १३ अप 
एक्सप्रेस को ऊक्खीसराय स्टेशन पर ठहराने का बन्दोबस्त किया 
जायगा। भागे चलकर रेलवे-विभाग की ओर से यह कहा गया 
कि १ अक्टूबर १९४० से २० डाउन एक्सप्रेस की जगह १६ डाउन 
एक्सप्रेस को, कुछ समय बढ़ाकर, लक्खीसराय स्टेशनपर उठहराने 
की व्यवस्था की गई है, और १ अक्टूबर १९४० से छाग्रू होनेवाले 
नये टोइम टेबुल में यह परिवर्तन डल्लिखित है। पुनः गग्गड़ जी ने 
यह कहा कि व्यापारी लोग चाहते हैं कि २४ डाउन और २० डाउन 
दर नों को भी लक्‍्खीसराय रोकने की व्यवस्था की जाय। गग्गड़ 
जी के सुझाव पर रेलबे-विभाग की ओर से कहा गया कि इस 
सम्बन्ध में आवश्यक काररवाई की जायगी। अन्त में कुछ समय 
के बाद उक्त दोनों ट्रेनों को भी लक्खीसराय ठहराने की व्यवस्था 
की गई | 


रेलवे के साथ मेससे रूखमीचन्द बेजनाथ का 
भाड़ा-सम्बन्धी कमेला 
चेस्व॒र के सदस्य मेसर्स ऊखमीचन्द बेजनाथ ने चेम्बर को 
सुचित क्रिया कि इन्दौर से शालिमार भेजे गये रद्दी रुई के कम्ब्ों 
की १०६ गांठ के लिये उनसे ज्ञायज्ञ भाड़े से अधिक रक़म वसूल 
की »ई है। उन्होंने यह बतलाया था कि इस प्रक्रार 'के माछ-के लिये 


वी० एन० रेलवे ने इन्दौर से शालिमार का भाड़ा पहले प्रेति मर्न 
श्र 
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१ रुपया १३ आना के हिसाव से लिया है; लेकिन इस वॉर प्रतिमन 
३ रुपया १३ आना ८ पाई के हिलाव से वसूल किया गया है | 
चेम्बर की कमेटा ने उक्त झमेले के सम्बन्ध में ची० एन० रेलचे 
के चीफ कमर्सियल मैनेजर को एक पतन्न लिखा, जिसमें यह 
उल्लेख किया गया था कि उपयुक्त कस्बरू रद्दी रूई से तैयार किये 
गये थे, और इन्हें खूती पीसगुड्स की श्रेणी में शामिल करना 
चाहिये था, और इसलिये भाड़े की जो सुविधा सूती पीसगुड्स 
के लिये खीकृति है, वहा सुविधा इन कम्बलों के लिये भी मिलनी 
चाहिये। पुनः चेम्बर ने पत्र मे रेलवे से निर्धारित दर से अधिक 
चसूल किया गया भाड़ा, वापिस छौटाने का अज्ञुरोध किया था। 


चेस्वर के पत्र का उत्तर देते हुये बंगाल नागपुर रेलवे के कमर्सि- 
यरू ट्राफिक मनेजर ने अपने ८ फरवरी १९४० के पत्र में लिखा था 
कि रद्दी रूई के कम्बर्ों के लिये प्रति मत १ रुपया १३ आना के 
हिसाव से रियायती भाड़ा कभी नहीं स्वीकार किया गया, और 
पीसगुड्स के लिये रियायती भाड़ा स्वीकृत हाने पर भी दरियों और 
रदी रुई के कम्बलों के लिये रियायती भाड़ा नहीं स्वीकार किया 
गया है। कमसिंयल द्ाफिक मैनेजर ने इस बात का कागज्ञाती 
सबूत पेश करने के लिये लिखा था कि पिछले साल रूई के बने कम्बलों 
के लिये इन्दौर से रियायती भाड़ा स्वीकार किया है। चेम्बर ने 
फरियादी फर्म से इस सम्बन्ध का पूर्ण विचरण प्राप्त कर, वंगाल 
नागपुर रेलवे के पास भेज दिया। फिर भी रेलवे को सनन्‍्तोष नहीं 
हुआ। इसलिये यह झमेला रेलवे की इन्फार्मल क्वार्टली मीटिंग 
के विचारार्थ भेज दिया गया। रेलवे की छबीसवीं इन्फार्मल कार्टली 
मीटिंग में, जो २५ सितस्वर १९.४० को हुई थी; उक्त विषय का वाद- 
विवाद हुआ। वाद-विवाद के सिलूखिले में चेम्बर की ओर से यह 
कहा गया कि रद्दी रुई के वने हुए कम्बल बहुत दिनों से पीसग्रुड्स 
के अन्तर्गत शामिल हैं; ओर इस सम्बन्ध में जा ज़्यादा भाड़ा 
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घसूल किया गया है, उसका सम्बन्धित व्यापारी को चापिस 
लौटाने के लिये बंगाल नागपुर रेलवे से वार-बार अज्ञुरोध करने 
पर भी; ऐसा नहीं किया गया। चेम्बर की दलीर का रेलवे ने 
यह जवाब दिया कि कम्बल तथा पीसग्रुड्स का श्रेणी-विभाग 
पृथक-पृथक किया जाता है, और कम्बल भेजते समय पीसगुड्स का 
नाम देकर भेजना भूछ है; इसलिये इस सम्बन्ध में कोई फरियाद 
नहीं मंजूर की जा सकती। इसके पश्चात्‌ रेलवे की ओर से यह सूचित 
किया गया कि कम्बल के छिये रियायती भाड़ा प्रति मन १ रुपया 
१३ आना ( जो उस समय खूुती पीसशुड्स के छिये निर्धारित 
किया गया था ) की दर से १ मई १९४० खत निर्धारित किया गया 
है, और यह मार की रफ़्तनी बढ़ाने के लिये तथा कई अन्य बातों 
को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है; पर १ मई १९४० के पहले के 
भेजे गये माऊ के लिये भाड़े मे रियायत नहीं की जा सकती | 

पर अधिक वसूल की गई भाड़े की रक़म वापिस करने के लिये 
चेस्बर की ओर से बी० एन० आर० के पास कई बार प्रतिनिधित्व 
किया गया। इसके फलस्वरूप अन्त में बी० एन० रेलवे ने फरियादी 
मेसर्स छखमीचन्द्‌ बैजनाथ को अधिक वसूल किये गये भाड़े की 
रक़म ६२१ रु० ७ आना वापिस लौटाने के लिये २८ जनवरी १९४१ 
को अपनी स्वीकृति दे दी । 


भागलपुर के कोयला डीपो के लिये ज़मीन - 
की बन्दोबस्ती 


२ अगस्त १९४० का चेम्बर की कमेटी ने भागरूपुर मे कोयले का 
कारबार करनेवाले फर्म मेसर् बैजनाथ रामप्रसाद की ओर से ईस्ट 
इन्डियन रेलचे के जेनरल मैनेजर को एक पत्र लिखा। उक्त फर्म को 
हबड़ा के डिवीजनल सझुपरिन्टेल्डेन ने ज़मीन भाड़ा नहीं अदा 
करने की चजह भागरूपुर का प्छाट न॑० ७ और १५ खाली कर देने 
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को नोटिस दिया था। चेम्बर ने अपने पत्र में जेनररू मैनेजर से 
डिचीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट की आज्ञा पर पुनः विचार करने के लिये 
अनुरोध किया था; और उनका ध्यान इस वात की ओर आकर्षित 
कराया था कि फरियादी फर्म लगातार तेरह साल से रेलवे कौ 
शैयेत है, और उसके विरुद्ध न कभी कोई दोपारोपण हुआ, ओर 
ने उसने कभी कोई वड़ा अपराध ही किया; फिर भी खझुपरिन्टेन्डेन्ट 
महोदय ने ऐसी आज्ञा दी है, जिससे फ़रियादी फर्म के समस्त परिवार 
को जीविकोपाजन के एकमात्र साधन से वश्चित होना पड़ेगा। चूंकि 
जेनरल मैनेजर ने डिवीजनल खुपरिस्टेन्डेल्ट की आज्ञा के सम्बन्ध 
में हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर दिया, इसलिये चेम्बर ने इस 
मामले को रेलवे की छवीसवीं इस्फार्मल कार्टली मीटिंग में, जो 
२० सितम्वर १९.४० को हुईं थी, विचोर करने के लिये भेज दिया । 
इस मीटिंग मे जब उक्त विषय की चर्चा हुई; तो रेलवे की ओर से 
यह कहा गया कि फरियादी फर्म ने १५३७ के अक्टूबर महीने तक 
जमीन का भाड़ा वरावर समय से दिया है, लेकिन इसके वाद फर्म- 
द्वारा भाड़ा नहीं चुकाया गया। इस मीटिंग में, चेम्बर के प्रतिनिधि 
प्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़ ने मेसर्से वेजनाथ रामप्रसाद्‌ का पक्ष 
खसमथन करते हुए कहा कि पिछले दो साल से फरियादी फर्म बड़ी 
शिकस्ती में है, फिर भी वह जितना भाड़ा वाकी है; उससे दूनी 
रक़म चुकाने के किये तैयार है, ओर साधारण भाड़े की 'एक साल 
की रक़म अश्रिम देना भी स्वीकार करता है, वशतें कि रेलवे पुनः 
डसके साथ जुभीन वन्दोवस्त करने की 'मिहरवानी करे। रेलवे 
विभाग-े इस सस्वन्ध में पुनः विचार करना मंजूर कर लिया। अन्त 
मे मेसर्स बेजनाथ रामप्रसाद को उक्त ज़मीन की लीज़ मिल गई | 
रेलबे बजट १६४०-४१ 

१६'फ़रवरी १९.४० को आनरेबुल रेलवे भेम्बर ने रेलवे का 

१९४०-४१ का बजट 'पेश“करते हुए वतकछाया कि रेलवे की १९,३९-४० 
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की संशोधित योजना के अनुसार रेलवे की १०३९.-१९४० की 
आमदनी में तीन करोड़ एकलखठ लाख रुपये, तथा १५४०-४१ 
में तीन करोड़ रुपये की बुद्धि होने की उम्मीद थी। चूकि निर्घा- 
रित रक़म से रेलवे, सरकार की साधारण आय से पर्याप्त रुपये 
नहीं दे सकती थी, इसलिये भारत-सरकार ने १ मार्च १९४० से 
वहुत-सी जिन्सों के लिये प्रति रुपया पर दो आना तथा मुसाफिरों 
के लिये प्रसि रुपया पर १ आना अधिक भाड़ा वढ़ाने का प्रस्ताव 
किया। भारत सरकार ने दूसरा प्रस्ताव यह रखा कि अन्य जिन्‍्सों 
के लिये तो १श। प्रतिशत वढ़ाया ही ज्ञायगा, छेकिन कोयले के 
भाड़े की दर १श।॥ प्रतिशत से वढ़ाकर १३ अक्टूवर तक १५८ प्रतिशत 
कर दी जायगी, और इसके वाद ऋरमशः २० प्रतिशत बढ़ा दी 
जायगी। 

१९ फरवरी १०९४० को चेम्वर की कमेटी ने भारत सरकार के 
रेलवे विभाग के सेक्रेटरी के पास तार देकर भारत सरकार के उच्त 
प्रस्तावों का विरोध करते हुए उल्लेख किया था कि इस समय 
भाड़ा बढ़ाने का प्रस्ताव रखना कमेटी की दृष्टि में डचित तथा 
सामयिक नहीं जंचता, ओर कमेटी इसकी कोई आवश्यकता नहीं 
समझती । आंगे चलकर कमेटी ने यह प्रकाश डाला था कि इस 
वात को दृष्टिगत रखते हुए कि माल की विक्री में इधर कोई चृद्धि 
नहीं हुईं है, रेलवे भाड़ा वढ़ाने के कारण व्यवसाय और शिवल्‍प को 
चड़ा चुकसान पहुंचेगा। इसके पश्चात्‌ कमेटी ते उक्त तार में यह 
उल्लेख किया था कि भाड़ा बढ़ाने के कारण मार्ग-अतियोगिता 
और अधिक वढ़ जायगी । 

२३ मई १०४० को रेलवे वो्ड ने चेम्वर को उत्तर देते हुए 
लिखा था कि आवश्यकताजुसार रेलवे को मारू-भाड़ा और मुसा- 
फिर-भाड़ा में आवश्यक रद्दो-चद्छ करने का अधिकार दे दिया 
गया है। आगे चलकर रेलवे वोर्ड की ओर से यह डब्लेख किया 
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गया था कि गबनमेंट को यह विद्वास है कि भ्रस्तावित भाड़ा- 

बुद्धि खूब सोच-विचार कर तथा सारी विपरीत परिस्थतियों का, 
डचित बन्दोबस्त कर की गई है, ओर उसकी राय में इस सम्बन्ध में 

आगे चलकर किसी अन्‍य प्रवन्ध की आवच्यकता नहीं होगी । 


बंगाल नागपुर रेलवे के इन्टर बलास के डब्चे 


१५ अप्रैल १९४० को चेम्बर की कमेटी ने बंगाल नागपुर रेलवे 
के एजेन्ट के पास एक पत्र लिखा था, जिसमे उक्त रेलवे से होकर 
जानेवाली बम्बई मेल के इन्टर क्लास के मुसाफिरों की असुविधाओं 
का उल्लेख किया गया था। पत्र मे यह उल्लेख किया गया था कि 
अन्य अखुविधाओं के अतिरिक्त स्थानाभाव की अखुविधा विशेष 
उल्लेखनीय है। आगे चलकर कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि 
इन्टर क्लासकी सीट बड़ी अखुविधाजनक हैं, और खासकर -जनानी 
डब्बों की सीटों का बन्दोवस्त तो बिलकुछ ही सनन्‍्तोषजनक नहीं । 

अपने १७ मई १९४० के पत्र-व्दारा बंगारू नागपुर रेलवे के 
एजेन्ट और जेनरल मैनेजर ने चेम्बर को उत्तर देते हुए सूचित 
किया था कि वंगाल नागपुर रेलवे से होकर जानेवाली बम्बई मेल 
के इन्टर क्छास के साधारण डब्बों मे २६ सीटों का प्रबन्ध है, और 
इन्टर क्लास के जनानी डब्चों में ५ स्रीढों का प्रबन्ध है, और अचु- 
भव से यह सिद्ध हो चुका है कि यह प्रवन्ध साधारणतया संतोषजनक 
है। इसके परुचात्‌ उक्त पत्र में यह भी सूचित किया गया था कि 
रेलवे वोडे की बतायी गई डिज़ाइन के मुताबिक नये प्रकार के 
डब्बाँ का निर्माण हो रहा है, और इस योजना के अज्लुखार इन्टर 
क्कास के आम डब्चों में २६ सीटें तथा जनानी डब्चोँ में १९ सीटें 
रहेंगी, और इस प्रकार के डब्बे ज़ब तैयार हो जायंगे, तब वर्तमान 
डच्चों को वद्क कर नये डब्बों को नागपुर से होकर जानेचाली 
बम्बई मेल में जोड़ दिया ज्ञायगा । 
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चंगाल नागपुर रेलवे के एजन्‍्ट और जेनररू मैनेजर के इस 
उत्तर से कि उक्त टू न के इन्ठर क्लास के डब्चों में स्थानाभाव 
नहीं रहता, कमेटी सहमत नहीं हुईं, लेकिन इस समाचार से कि 
डब्बे बदले जायेंगे, कमेटी को प्रसन्‍तता हुईं। पुनः कमेटी ने यह 
खुझाव दिया कि ई० आई० आर० के वम्बई मेल की तरह वी० एन० 
आर० की वस्वई मेरू में भी छोटे डच्बे जोड़ना चाहिये, जो बहुत 
ही खुविधाजनक हैं। अन्त में कमेटी ने इस विषय की चचो रेलवे 
की स्थानीय (कलकत्ता) परामशंदात्री समिति में करना निरुचय 


किया। 
इन्दौर से कलकत्ता के लिये कम्बलों का भाड़ा 

चेम्बर के अनुरोध से रेलवे की तेईसवीं इन्फा्मल क्वार्टलीं 
मीटिंग में, जो १३ द्सिम्वर १९३५ को हुई थी, इन्दौर से शालि- 
मार तथा कलकत्ते से अन्य स्टेशनों के लिये कस्बलों के लिये 
रियायती भाड़ा के भप्रइनपर वाद-विवाद हुआ। इस संवंध में 
रेलवे की ओर से कहा गया कि रेलवे हर तरह की कोशिश 
करेगी कि इस विषय का निर्णय जल्दी से जल्दी हो । 

२ मई १९४० को बंगाल नागपुर रेलवे के रेद्स एन्ड डेवलेप- 
मेन्ट झ़ुपरिन्‍्टेन्डेन्ट ने चेम्बर को सूचित किया कि १ मई १०४० 
से कस्बलों के लिये इन्दोर से उज्जेनी होकर भेजने से प्रति मन 
१ रुपया ९. आना ११ पाई रियायती भाड़ा निश्चित किया गया है, 
जिसमे माल की ज़िम्मेदारी माल के मालिक की रहेगी | इस सम्बन्ध 
में आगे चलकर खुपरिन्‍्टेन्डेन्े महोदय ने यह उल्लेख किया था 
कि कस्वला के लिये इन्दोर से (उज्जेती होकर) शालिमार, शालि- 
मार से कलकत्ता (गार्डेन रीच) आर्मेनियन घाट, खिदीरपुएण डक्स 
(वेस्ट डक जंकदन और ईस्ट डक से होकर), (कटनी मुन्डौरा से 
होकर) रियायती भाड़ा निश्चितत किया गया है | पुनः खुपरिन्‍्टेन्डेन्ट 
सहोदय ने इस सस्वन्ध में यह खूचित किया था कि चर्तमान समय में 


( ८4८ ) 
प्रति मन ३ आना १ पाई के हिलाबव से जो इन्दौर से (उज्जैनी 
होकर) बी० बी० और सी० आईं० रेलवे से माल भेजने का भाड़ा 
छगता है (जिसमें ज़िम्मेदारी मार के मालिक की रहती है) 
उसको जोड़कर कम्बर्ों के लिये (जिसमें जिम्मेदारी माल के 
मालिक की रहेगी) इन्दोर से शालिमार तक, तथा झशालिमार से 
घी० एच० आर० के कलकते के अन्य स्टेशनों के लिये प्रति मन 
श्रूपया १३ आना पड़ ज्ञायगा, और इस हिसाब से कम्बर्ों का 
भाड़ा भी द्रियो तथा पीसग्रुड्स (जिसमे खूती, ऊनी तथा प्रेस 
की वंधी कपड़े की गांठ सम्मिलित हैं) के बराबर पड़ जायगा। 
इसके अतिरिक्त झुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय ने लिखा था कि निर्धारित 
भाड़े के अतिरिक्त प्रति रुपया पर दो आना के हिसाब से अतिरिक्त 
भाड़ा भी चुकाना पड़ेगा ! 
ईं० बी० आर० के चित्पुर और काशीपुर के केन्द्रों 
में माल का ज़माव 
अपने १ भई १९४० के पत्र में बंगारू-सरकार के व्यापार और 
अम-बविभाग ने चेम्बर को सूचित किया कि ई० बी० आर» के 
चितपुर और काशीपुर के केन्‍्द्रें। में नये जूट के जमाब के कारण 
ज्ञो अखुविधायं होती हैं, उसपर बंगाल-सरकार ने विचार किया 
है, ओर वर्तमान नियमा में बिना कोई: परिवर्तन किये ही ६० बी० 
आर० के अधिकारी इसे दूर करने के लिये प्रस्तुत हैं। आगे चछकर 
बंगारू-सरकार के उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि यवि 
सम्बन्धित, जूठ-मिक-प्रेस एक समझोता कर ले तो ई० बी० आर० 
के अधिकारी रविवार , (जिस दिन के लिये वर्तमान नियमा के 
अनुसार माल रखने का भाड़ा और डेमरेज बाद दिया जाता है) 
माल डिल्ेचरी देने की व्यवस्था कर सकते हैँ। गवरनमेट ने उक्त 
प्रस्तावपर चेम्बर की रायमभांगी थी | 


(८९ 


बंगाल गवर्नमेट का पत्र पाकर चेस्त्रर की कमेटी ने उक्त विषय 
से सम्पर्क रखनेवाले सदस्यों की राय छेकर १९ जून १५४० को 
बंगाल-सरकार के पत्न का उत्तर लिखा। कमेटीने अपने पनत्न में सूचित 
किया था कि ईं० बी० रेलवे की प्रस्तावित शर्तोंपर रविवार को माल 
डिलेवरी लेना कमेटी को स्वीकार नहीं। इस सम्बन्ध में कमेटी 
ने यह राय दी थी कि वेलरों को रविचार को माल डिलेवरी छेने 
के लिये अतिरिक्त कर्मचारियोंको रखकर काम लेना पड़ेगा, और 
इसके अतिरिक्त प्रेसो में काम करनेवाले कर्मचारियों से भी रचि- 
चार को काम छेना पड़ेगा, जो वेलरा के लिये लामदायक नहीं 
होगा। चेम्वर की कमेटी ई० बी० रेलवे के सुझाव से सहमत 
नहीं हुई । 

सूती कम्बलों ओर दरियों का वर्गीकरण 

चेम्बर के अनुरोध से रेलवे की चौबीसवीं इन्फार्सल क्वार्टलीं 
मीटिंग में, जो २७ मार्च १९४० को हुई थी, प्रचलित प्रथा के 
अनुसार सूती कस्वर्ों और द्रियों का श्रेणी-विभाग अलग न कर, 
इन्हें भी पीसगुड्स के अन्तर्गत शामिल करने के प्रदन पर बाद- 
विवाद हुआ । इस मीटिंग में चेम्बर की ओर से प्रतिनिधित्व करने- 
वाले सदस्य श्रीयुक्त किशोरीछालजी ढांढनियां ने यह खुझाव दिया 
कि यह मामला इन्डियन रेलवे कान्फरेन्स एसोसिएशन को भेज 
दिया जाय । इस सन्‍्वन्ध मै ईस्टने वंगाल रेलवे की ओर से यह 
कहा गया कि यदि कम्बलों को पीसशुड्स मे शामिल किया जाय, 
तो उनकी गांठे प्रेस की वेधी होनी चाहिये, नहीं तो उन्हें पेटी या 
बक्स में वन्‍्द्‌ कर भेजना चाहिये । बंगाल नागपुर रेछवे की तरफ 
से यह कहा गया कि कम्बरों को पीसगुड्स में तभी शामिल किया 
जायगणा, जब उनकी गांठें प्रेस की बँधी हुई हों । काफी वाद-विवाद 
के वाद चेम्बर ने इस सम्बन्ध में सीधे सम्बन्धित रेलवे से छिखा- 


पढ़ी करना निश्चित किया। 
श्र 


(६ ९० ) 

पुनः रेलवे की पचीसवीं इन्फार्मल क्वार्टललीं मीटिंग में, जो २६ 
जून १९४० को हुई थी, उक्त विषय का वाद-विबाद हुआ। क्राफी 
चिचार-विनिमय के वाद दरियों को पीसगुड्स में शांमिल करने के 
प्रश्न पर विचार करना स्थगित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में 
रेलवे की ओर. से च्रेम्चर को यह वतलाया गया कि कोई व्यापारी 
यदि खूती द्रियों को रियायत भाड़े की दर में, जो पीसगुड्स के 
लिये स्वीकृत है, भेजना चाहे, तो उसे इसके लिये सम्बन्धित रेलवे को 
आवेदन-पत्र देना चाहिये। इसके पश्चात्‌ रेलवे की ओर से यह कहा 
गया कि आवेदन-पत्रों का विचार क़ाफी जाँच-पड़ताल कर'किया 
जञायगा | कम्बलों के सम्बन्ध में चेम्बर की ओर से यह कहा गया 
कि पीसगुड्स के लिये जो रियायत भाड़ा छगता है, इसको दुष्टि- 
गत रखते हुए कम्बर्कों को भी पीसगुड्स मे शामिल करने के प्रश्न 
पर पुनः विचार करना चाहिये, ताकि इनके लिये भी जो रियायत 
भाड़ा पीसगुड्स के लिये रगता है, वही छगे। पुनः चेम्बर की 
ओर से यह कहा गया था कि रेलवे से कम्बल भेजते समय चेम्वर 
के सदस्य पीसगुड्ख की ऐैकिंग के नियमों का पालन करंगे। इसके 
जवाब में वंगाल नागपुर रेलवे की ओर से कहा गया कि पीसगुडस 
के लिये जो रियायत भाड़ा गता है, बही कम्व्ों के लिये भी 
स्वीकृत हो, इसके लिये कम्बर्छों को पीसगुड्स के अन्दर शामिर 
करने की कोई जरूरत नहीं; क्‍योंकि यदि कस्बरू भेजनेवाले व्या- 
पारी जब कभी आवश्यकता हो, कम्बर्लों के लिये सरियायत भाड़ा 
के लिये जो पीसग्रुड्स के लिये स्वीकृत है, रेलवे के पास आचेद्न- 
पत्र भेजें, तो इससे भी आवश्यकता पूरी हो जायगी। अन्त में इस 
विषय को इल्डियन रेलवे कान्फरेन्स के पास; जिसको वस्तुओं का 
श्रेणी-विभाग करने का अधिकार है, भेजना निश्चय किया गया। 
इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त मीटिंग में 
निम्नलिखित बातों को दृष्टिगत रखते हुए $० आई० रेछचे ने उक्त 


(१ ) 


वषय को इन्डियन रेलवे कान्फरेन्स के विचाराथ भेजना निश्चित 
किया ४-- 

(क) पीसखगुड्स के अन्तर्गत ऊनी और खूती दोनों तरह के 
कपड़े सम्मिलित हैं । 

(ख) पीसग्युड्स की पेकिंग के नियमों के अनुसार ही कम्बलों 
की भी पेकिंग होनी चाहिये। 

(ग) कम्बल चाहे ऊनी या रूई के बने हाँ, अथवा दोनों के 
मिसाल से वने हुए हों: . 

(घ) व्यापार के लिये यह सुविधाजनक होगा कि कम्बलों ओर 
पीसशगुडख दोनों को सम्मिलित कर पीसशुद्धस नाम देकर भेजा 
ज्ञाय। 


शालिमार में माल के गुम होने, चोरी होने तथा 
अदल-बदल होने की शिकायत 


चेम्बर की कमेटी ने ४ मई १९४० को वंगाल नागपुर रेलवे के 
एजेन्ट और जनरल मैनेजर के पास एक पत्र भेजा । पन्न से कमेटी 
ने यह उल्लेख किया था कि रेरूवे अधिकारियों के सतक रहने पर 
भी, शालिमार आनेवाले पीसग़ुड्स के पार्सठ खोने तथा अदल- 
बदल होने की शिकायतें बढ़ती ही जा रही हैं । इसलिये रेछवे को 
इस सम्बन्ध में उचित प्रबन्ध करने के लिये कमेटी ने निम्नलिखित 
खुझाव पेश किया था ४-- 

(क) केवल प्रतिष्ठित और विश्वासपात्र क्लियरिंग एजेन्टों को 
ही शालिमार में काम करने की स्वीकृति दी जानी चाहिये, और 
जैसे कस्टम के अधिकारियों ने एजेन्टों के लिये छाइसेन्स का नियम 
रखा है, वैसे ही रेलवे को भी शालिमार में काम करने 
चाले एज़ेन्दों के लिये भी काइसेन्स का नियम रखना आवद्यक है। 
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(खरे) रेलये कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किखी व्यक्ति को 
शालिमार के गोदाम में रहने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये] 

(ग) माल गोदामों में कड़ा पहरा और निरीक्षण रहना चाहिये। 

(घ) गेट से बाहर जानेवाली प्रत्येक छोरी या गाड़ी की तलाशी 
खूब सावधानी से करनी चाहिये । 

(डे स्टीमर स्टेशन पर रहनेवाले चोरों के दुछ का ठीक-ठीक 
अनुसन्धान करने के लिये सी० आई० डी० नियुक्त करना चाहिये। 

(च) क्लियरिंग एजेन्टों को मार तभी देना चाहिये, जब 
आफिसर इन्चार्ज को पूरा सन्‍्तोष हो जाय | 

(छ) वर्तमान प्रवन्धों में सुधार करने के लिये जाँच-पड़ताल 
करनी चाहिये। 

बंगाल नागपुर रेलवे के एजेन्ट और जनरल मैनेजर ने चेम्घर के 
उक्त पत्र का जबाब १७ जून १९४० को देते हुए निम्नलिखित बातें 
डल्लेख कीं $-- 


(क) बंगाल नागपुर रेलवे क्लियरिंग एजन्टों को छाइसेन्स नहीं 
देती, पर रेलवे मे यह अधिकार खुरक्षित रखा है कि चह क्लियरिंग 
का काम करनेवाले एजेन्टों से क़ानूनन स्वीकृति लेने के लिये कह 
सकती है, ओर जब किसी खास एजेन्ट को रखने में कोई आपत्ति 
की जाय, तो नियमानुसार रेलवे इस सस्बन्ध में एज्ञन्ट के सरदारों 
को जरूरी हिदायत दे देती है। कस्टम में जो एजन्ठों को छाइसेन्स 
लेने का नियम-क्रानून है, उसकी जाँच करने से पता चला है कि $-- 

(१) छाइसेन्स की संख्या परिमित है। 

(२) लाइसेन्स के लिये आवेदन करनेवा्ों को अपनी चाल- 
चलन तथा आर्थिक स्थिति का सार्टिफिकेट पेश करना आवश्यक है| 

(३) आवेदन करनेवाले एजेन्ट को पांच ऐसे फर्मों की चिद्ठियां 
पेश करनी चाहिये, जो उसे अपना काम देना स्वीकार करें । 
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(४) एजेन्ट के काम के लिये आवेदन करनेचालों को पोस्ट 
आफिस सेविंग्स बेंक में काफी रुपया जमा करना चाहिये, और 
कस्टम के कलक्टर के पास पासबुक जमा कर देना चाहिये, और 
जितना रुपया पास बुक में जमा रहे, उतना ही और बतौर जमानत 
दाखिल करना चाहिये। हि 

(५) छाइसेन्स-प्राप्त एजेन्दों को कलक्टर के निरीक्षण के लिये 
हिसाव-किताब रखंना भी आवश्यक है। 

अन्त में रेलये की ओर से यह उस्केख किया गया था कि रेलवे 
कम्पनी के लिये संभव नहीं हो सकेगा कि वह उक्त नियमों या उक्त 
नियमों के अनुकूल अन्य नियमों के अनुसार शालिमार में व्यापा- 
रियों के काम के लिये क्लियरिंग एज़ेन्टों की नियुक्ति कर संके ; पर 
व्यापारियों को अधिकार दिया गया है कि वे अपने निजी फायदे 
के लिये अपने निजी क्लियरिंग एजेन्ट नियुक्त कर सकेते हैं, और 
यह पहला ही मौक़ा है कि इस सस्बन्ध में बंगाल नागपुर रेलवे की 
कार्य-प्रणाली की शिकायत की गयी है। 

(ख) रेलवे अपने कर्मचारियों, व्यापारियों और क्लियरिंग 
एजन्टों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को माल गोदाम में जाने की इज़ा- 
ज्ञत नहीं देती । उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त जो छोग माकू गोदाम 
में जाते हैं, थे व्यापारियों या उनके एजेन्टों के साथ जाते हैं। इसी 
कारण रेलवे ने चेस्वर के सदस्यों को गोदामों में प्रचेश करने चाले 
व्यक्तियों की संख्या कम करने के कार्य में सहयोग देने का अनुरोध 
किया था। 

(ग) चौकसी और निगरानी-विभाग-द्वारा माल गोदामों की 
देख-रेख के लिये क्ाफी कड़ाई की जाती है । 

(थ) गेट से चाहर जानेवाछे मार्छों की जांच के तरीके में सुधार 
करने के लिये शालिमार के स्टेशन खुपरिन्टेन्डेन्ट ने हाल में ही एक 
नया तरीक़ा निकाला है। 
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इस सम्बन्ध में शाल्िमार के असिस्‍्टेन्ट कमर्सियल आफिसर 
ने राय दी थी कि यदि कश और डिकेचरी विभाग का काम, जो 
दोपहर से एक वज दिन तक बन्द रहता है, चालू रखा जाय, तो 
यह अधिक अच्छा हो और सम्भवतः व्यापारियों के लिये अधिक 
सुविधाजनक होगा | इससे व्यापारी उक्त समय के दर्मियान भाड़ा 
जमा कर मालछ गोदाम से माठछ डिंछेवटी और गेटपास छे सकते 
हैं, ओर मज्ञदूरों के काम पर छोटने के समय, यानी एक वजे दिन 
से, छारियों पर माल बोझाई का काम झुरू कर सकते हैं। शालि- 
मार के असिस्टेन्ट कमर्सियक आफिसर का झुझाव स्वीकार कर 
छिया गया है, और इस संवन्ध में हक्‍्मनामे भी निकल चुक्र हैं। 

(ड) यह नहीं समझ में आया क्रि स्टीमर-स्थेशन का क्‍या 
तात्पर्य है। यदि इसका मतछब शालिमार के पुछों और जेटियों 
से है, तो इन स्थानों में चोरों के दुछ के रहने की कोई गुंजायश 
नहीं; क्‍योंकि गोदामों से माल सीधे टेल्फर के जरिये नौकाओं' में 
पहुंचाया जाता है । 

(व) इस प्रदन क॑ सम्बन्ध में पेराआ्राफ (घर) में डछिखित बात 


देखिय । 


(छ) इस सम्बन्ध में सावधानी से जांच की गयी है। 

इस मामले को रेलवे की छवीसवीं इन्फामल क्वार्टर्ली मीटिंग 
में, जो २० सितम्बर १९४० को हुई थी, रखा गया; ओर पुनः 
आगामी मीटिंग के विचारार्थ स्थगित कर दिया गया। 


बी० एन० डबल॒० से होकर बम्बई से 
आनेवाले पीसग्रुड्स 


१ अप्रेल १९४० को अम्बर की कमेटी ने वी० एन० डबलू रेछच 
के दाफिक मैनेजर के पास एक पत्र लिखा था, जिसमें इस बात पर 
भकाद डाला गया था कि गत कुछ समय से बी० एन० डवलू स 
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होकर वस्बई से आनेवाले पीसगुड्ल की रफ्तनी बन्द हा जाने के 
कारण पीसग्रुड्स के व्यापार को बहुत नुक़सान पहुंच रहा है। 
इसके पश्चात्‌ कमेठी ने अपने उक्त पत्र में बी० एन० डबलू० 
रेलचे से होकर वम्बई से आनेवाले पीसगुड्स की रफ्तनी शीघ्र ही 
पुनः प्रारम्भ करन का अनुरोध किया था। 

वंगाल नार्थ वेस्टने रेलवे के द्राफिक मैनेजर ने चेम्बर को सूचित 
किया कि ई० आई० रेलवे ने १६ मार्च १९४० से इलाहाबाद से 
होकर पीसग्रुडस की रफ्तनी पुनः चालू कर दी है। 


बी० एन० रेलवे की निम्न -श्रेणी के डब्बों 
की असुविधायें 


चेम्वर के गत साल की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया 
है कि चेम्बर की कमेटी ने बंगाल नागपुर रेलबे का ध्यान निम्ध- 
श्रेणी के डब्बों के द्रवाजों में आवश्यक खुधार करने के लिये आक- 
्िंत कराया था। इस सम्बन्ध मे कमेटी ने बी० एन० रेलवे को यह 
लिखा था कि यह तरीक़ा कि द्रवाजे बाहर से खोले जा सकें; और 
डब्वों के भीतर से नहीं खुल सके; यात्रियाँ के लिये असुविधाजनक 
है, और खासकर बरसात में तो इसकी वजह और अधिक तक़छीफ 
होती है । इसके पश्चात्‌ कमेटी की ओर से यह उल्लेख किया 
गया था कि द्रवाज़ा खोलते समय शारीरिक बल की भी आवद्यकता 
पड़ती है और इसलिये स्त्रियों और वच्चो की खुरक्षा की दृष्टि से 
नये तरीके के द्रबाजे निर्माण करने की व्यवस्था करनी चाहिये । 

रेलवे ने उत्तर देते हुये यह लिखा था कि वह डच्चों के प्रचलित 
ढांचे में कोई भी खुधार करने में असमर्थ है, और इस सम्बन्ध में 
भारत-सरकार के रेलवे विभाग के साथ लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 
चेम्बर की कमेटी ने १५३० के दिसम्बर महीने मे रेलवे बोर्ड के 
पास एक पन्न लिखा, जिसमें वी० एन० रेलवे की गाड़ियो के निम्न- 
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श्रेणी के डब्वों के दस्वाजों के दोष दूर करने की आवश्यकता 
बतलायी गई थी। 

चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए रेलवे बोर्ड ने २९ जनवरी 
१५४० को लिखा कि असावधानी से दरवाजा खोलने के 'कारण 
बच्चों तथा अन्य मुसाफिरों को गाड़ी चछते समय जो दुर्घटनाओं 
के सम्भावना रहती है, इसको दूर करने के लिये बी० एन० रेलवे 
की गाड़ियों की निम्न-श्रेणी के डब्बों के भीतर से दरवाज़ा खोलना 
रोकने के लिये भीतर हैन्डिल रखने का त्रीक़ा बद्लू दिया गया है। 
डब्बों के भीतर से बाहर का हैन्डिल खींचकर दरवाज़ा खोलने के 
सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड ने यह खूचित किया था कि बहुतेरे हैन्डिलों 
को जांच कर देखा गया है कि उन्हें बिना शारीरिक बरू-प्रयोग 
के ही डब्बों के भीतर से घुमाया जा सकता है। आगे चलकर 
रेलवे बोर्ड ने यह छिखा था कि कम दूरीका यातायात करनेवाली कुछ 
गाड़ियों के द्रवाजे सरकनेवाले हैं, और ऐसा इसलिये किया गया 
है कि जहां स्टेशनों पर गाड़ी बहुत कम समय के छिये रुकती हो, 
वहां म़ुसाफिरों को जल्दी से चढ़ने-उतरने मे सहलियत हो। पुनः 
रेलवे बोर्ड ने यह उल्लेख किया था कि चलती गाड़ी की हवा के 
झोंके से कभी-कभी द्रवाज़े यों ही खुल जाते हैं, और गर्मियों में 
डब्चों के भीतर हवा आले के लिये भी आयः मुसोफिर दरवाजा 
खोलकर रखते हैं॥ आगे चलकर रेलवे वो्ड ने यह लिखा था. कि 
हवा के झोंके से दरवाजे का खुरूना रोकने के लिये, दरवाज़ा बन्द 
करने के लिये नये ढंग की सिटकनी तैयार की गई है, और उम्मीद 
है कि इन सिटकनियों के प्रयोग-व्दारा चलछती गाड़ी की हवा के 
झोंके से दरवाजा खुलने के कारण मुसाफिरों को जो खतरा रहता 
है, चह दूर हो सकेगा। चेम्बर ने जो डब्बों के भीतर ले दरवाजा 
स्ोलने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था, इस सम्बन्ध में 
रेलवे बोर्ड ने सूचित किया था कि हाल में ही इस प्रकार के 
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द्रवाजे की व्यचस्था के लिये हुक्म दिया गया है, लेकिन इस 
तरह के द्रवाजे केवल ब्राडगेज और मीटरगेज छाइनों के 'लिये 
आइन्दे तैयार होनेवाली पसिन्‍्जर गाड़ियों के लिये स्वीकृत हैं, और 
नजदीक पास जानेवाली गाड़ियों के लिये सरकनेवाले द्रवाजु 
मंजूर किये गये हैं । 

कलकत्ता तथा कलकत्ता के पड़ोस से माल ले जाने 

और डिलेवरी देने के प्रबन्ध में परिवर्तन 


“३१ अगस्त १९४० को ईस्ट इन्डियन रेलवे के चीफ कमर्सियरूू 
मैनेजर ने चेम्बर को खूचित किया कि कुछ अनिवार्य परिस्थितियों 
के कारण १ अक्दूबर १५४० से कछकत्ते तथा हबड़ा होकर कलूकत्ते 
के पड़ोस से जहाँ-तहाँ से माल एकत्र करके के जाना और डिलेवरी 
देना बन्द कर दिया जायगा। कमेटी ने इसकी खूचना चेम्बर के 
सदस्यों को दे दी । 

रेलवे की छबीसवीं इन्फार्मल क्वार्टली मीटिंग में, ज्ञो २५ 
'सितस्वर १९४० को हुई थी, उक्त विषय पर वाद-विवाद हुआ। 
रेलवे की ओर से यह कहा गया कि यद्यपि वर्तमान प्रवन्धों को 
चालू रखना अभी सम्भव नहीं, फिर भी जरूु-से-जल्द आवश्यक 
सुविधा दी ज्ञायगी। ईस्ट इल्डियन रेलवे की ओर से कहा गया 
कि रेलबे के मोटर-विभाग के प्रबन्धों की जांच-पड़ताल की जा रही 
है, ओर कलकत्ते से माल ले आने तथा कलकत्ते में भार पहुंचाने 
की सम्भाव्यता पर ध्यान दिया जायगा। 


इं० आइं० आर० की अकबरपुर-टांडा-चब्रां-डाइन 
बन्द होने के सम्बन्ध में * 
चेम्वर के एक सदस्य के अनुरोध से चेम्वर की कमेटी ने १० 


नवम्बर १९४० को ईस्ट इन्डियन रेरूवे के जेनरल मैनेजर के पास 
श्दे 


(६ ९७ ) 
एक पत्र लिखा, जो अकबरपुर-टांडा-आ्ंच-छाइन के बन्द होने की 
जानकारी प्राप्त करने के लिये लिखा गया था। इस सम्बन्ध में 
कमेटी ने यह राय दी थी कि अकबरपुर और टांडा के बीच की 
छाइन बन्द्‌ कर देने के कारण स्थानीय जनता और व्यापारियों को 
क़्ाफी परेशानी उठानी पड़ेगी । 

” चेम्बर के उक्त पत्न के उत्तर में रेछवे विभाग ने सूचित किया 
कि यू० पी० गवर्नमेंद की राय लेकर भारत-सरकार ने अकबरपुर 
टांडा छाइन बन्द्‌ कर देने का हुक्म दे दिया है, और हुक्म के 
मुताबिक लाइन बन्द्‌ कर दी गई है । 


हबड़ा से अम्नतसर तक पीसगुड्स के भाड़े की दर 


१९.४० के जनवरी महीने में चेम्बर की कमेटी ने ईस्ट इन्डियन 
रेलवे के चीफ कमर्सियल मैनेजर के पास एक पत्र लिखा था। पत्र 
में इस बातपर प्रकाश डाछा गया था कि ज्यादा भाड़ा के ही 
कारण हबड़ा से अमृतसर भेजे जानेवाले पीसशुद्स और सूते की 
रफ्तनी कम हो गई है, और इसी कारण कलूकत्ता तथा अमृतसर 
के बीच मोटर छारी से माल हुकाई होता है, जिसका भाड़ा प्रति 
मन ढाई रुपया है। इसलिये कमेटी ने अपने पत्र में रेलवे से 
पीसगुड्ल और खते के लिये रियायत भाड़ा निर्धारित करने का 
अन्लरोध किया था। पुनः कमेटी ने रेलवे को यह लिखा था कि 
भाड़ा ,कम होने पर केवल भाल की रफ्तनी में ही चरुद्धि नहीं- होगी, 
घल्कि इससे मार्ग-प्रतियोगिता का प्रश्न मी हल हो जायगा। 

इसके पश्चात्‌ कमेटी ने १७ जनवरी १९४० को पत्र लिखकर 
रेलवे को सूचित किया था कि होशियारी, सूती, ऊनी और 
नकली रेशम के लिये, जो हबड़ा से अम्गतसर तक प्रति मन २ 
रुपया १२ आना ११ पाई भाड़ा छगता है, यह मोटर द्धान्सपोर्ट 

कम्पनी के भाड़े की दर से बहुत अधिक है ।- - 


( ९९% ) 


इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करने के लिये रेलवे ने चेस्वर के 
पास इस विपय से सम्बन्धित व्यापारियों से भंट मुलाकात करने 
के लिये उनका नाम-ठिकाना लिखने का अनुरोध किया था। चेम्बर 
की कमेटी ने रेलवे के अधिकारियों के पास इस सम्बन्ध की 
आवश्यक सूचना भेज दी । इसके पश्चात्‌ रेलवे के अधिकारियों ने 
अपने २८ भाचे १०४० के पत्र में चेम्बर को सूचित किया कि 
१९४० के अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में व्यापारियों से मुलाकात 
करने के लिये कोई सुविधाजनक दिन निश्चित किया जा सकता है। 
इस विषयपर कमेटी पूर्ण ध्यान दे रही है। 


व्यवसायी फर्मों के लिये माइलेज कूपन की व्यवस्था 


२५ फरवरी १९४० को बी० एन० रेलवे के कम्सियल ट्राफक 
मैनेजर ने चेम्बर को पत्र लिखते हुए सूचित किया था कि बी० 
एन० रेलवे परीक्षा करने के उद्देश्य से व्यवसायी फर्मों के लिये 
माइलेज कूपन निकालना चाहती है, बशतें कि इस सस्वन्ध में 
द्लिचस्पी रखनेवारा प्रत्येक व्यवसायी फर्म निश्चितरूप से यह 
सूचित करे कि वह कितने कूपन खरीद्‌ सकता है। 


रेलवे के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए चेम्बर की कमेठी ने रेलवे 
अधिकारियों को यह सुझाव दिया कि रेलवे कुछ दिनों के लिये 
माइलेज क़ूपन निकारू सकती है; पर जब जनता इस क्ूपन से 
अवगत हो जाय, और फिर भी इसकी क़ाफी 'मांग न आय, तो 
रेलवे इसको बन्द कर दे सकती है। 


जयपुर स्टेट रेलवे की टाइमिंग 


चेम्बर के कई सदस्यों के अनुरोध पर चेम्बर की कमेटी ने १९ 
जुलाई १९४० को जयपुर स्टेट रेलवे को एक पत्र लिखा था। 
फमेटी ने उक्त पन्न में, ट्रेन में अधिक चिलस्व होने के कारण दूर का 
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थातायात करनेवाले जयपुर शहर के यात्रियों को जो अखुविधाय 
होती हैं, इस सम्बन्ध में प्रकाश डाला था। इसके पश्चात्‌ कमेटी 
ने जयपुर के रेलवे विभाग से यात्रियों की अखुबिधायें दूर करने 
का अनुरोध किया था। 
अभी तक कमेटी ने इस सम्बन्ध की काररवाई जारी रखी है। 


तारकेश्वर के लिये स्पेशल टू न 


चेम्बर की कमेटी ने तारकेइवर स्टेट के मैनेजर तथा ई० आई० 
आरएण० के अधिकारियों के पास पत्र लिखकर ५ और १५ अगस्त 
१९४० को कलकत्ते ओर तारकेशवर के बीच स्पेशल ट्रेनों का 
प्रबन्ध करने का अचुरोध किया था। ई० आई० आर० के डिची- 
जनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए सूचित 
किया कि ५ अगस्त और १२ अगस्त को यदि क़ाफी यात्री तार- 
केश्वर जाने को तैयार हों, तो स्पेशल ट्रेन छोड़ने का बन्दोबस्त 
किया जा सकता है। ः 


इन्डियन रेलवे कान्फरेन्स एसोसिएशन 


इन्डियन रेलवे कान्फरेन्स से चेम्बर को निम्नलिखित वस्तुओं 
के वर्गीकरण के सम्बन्ध का विवरण प्राप्त हुआ।-- 

(१) फायर सीमेन्ट (२) रंगीन पेस्टछ (३) काउलाक स्कीम मिल्क 
पाउडर (४) इन्खुलेटर के लिये निर्मित भरमिकुलाइट (७) कृषि 
कार्य में व्यवह्मत दोोनेवाले यंत्रों के करू-पुर्ज (६) ऊंट के बाल 
(७) तरल पेराफिन (८) चाद्य-यंत्र (०) बित्री क्‍्लोरिनेटर (१०) 
कलूईदार ज्ञेवर (११) अस्बा हलूदी (१२) कोक त्रीज़ हालो ब्लाक्स 
(१३) प्लास्टिक मेटेरियल एन० ओ० स्री० (१४) धनिया, दाल 
(१०) शीशे की चिमनी, ग्लोव तथा वत्तियों के अन्य प्रकार के ढकन 
(१६) आरगो आई । (१७) ओलछिमभ आइल (१८) गोलियों के 
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वक्‍स (१५) लोहे के खम्भे, ( ढलाई किया हुआ छोड़कर ), वीमों 
की कड़ी, एंगिलकू पुरलिन्स (२०) छोहे की घन्टी । 

रंगीन पेस्टर के श्रेणी-विभाग के सस्वन्ध में कमेटी ने यह 
प्रकाश डाला कि यह स्वेशनरी के अन्तर्गत शामिल्त होना चाहिये, 
और इसके भाड़े की द्र भी इसी हिसाब से निश्चित की जानी 
चाहिये। कृषि-कार्य में व्यवह्वत होनेवाले यंत्र तथा इसके करू-पुर्जे 
के श्रेणी-विभाग के सम्बन्ध मे कमेटी ने यह राय दी कि इन 
चीज़ों को ७ ओर० आर० तथा दे ओ० आर» के अन्तर्गत शामिल 
करना चाहिये । काउछाक स्कीम मिल्क के श्रेणी-विभाग के 
सम्बन्ध में कमेटी ने यह सुझाव पेश किया कि इसको टीन में बन्द 
रहनेवाले कन्डेल्लूड मिल्क की श्रेणी में रखना चाहिये, और भाड़ा 
भी इसी हिसाव से निश्चित होना चाहिये। इन्सुलेटर के लिये 
निर्मित भरमिकुलाइट के सम्बन्ध में कमेटी ने यह सुझाव दिया कि 
इसका ५ आर० आर० तथा ४ ए, आर० ओ० के अनुसार पृथक 
विभाजन होना चाहिये। वाद्य-यंत्र के सम्बन्ध सें कमेटी ने यह राय 
दी कि इसका विभाजन एन० ओ० खी० के अनुसार होना चाहिये। 
ऊंठ के खुले बाल को कमेटी ने बकरी के बाल की श्रेणी में रखने 
की राय दी। तरल पेराफिन को कमेटी ने ४ बी० आर० आर० और 
४ ओ० आर० के अन्तगंत वर्गीकरण करने का सुझाव द्या। कोक बीज 
हालो ब्लाक्स को कमेटी ने सीमेन्ट टाइल की श्रेणी मे रखने की राय 
दी, और इसी हिसाब से भाड़ा निर्धा रित करने का सुझाव दिया। 
कलूईदार ज़ेवरों को कमेटी ने निकेल के अन्तर्गत रखने की राय दी | 


ईं० आई० आर० और ई० बी० आर०-द्वारा 


पूजा-स्पेशल की योजना 
ई० बी० आर० के पब्छिसिदी आफिसर ने २४ जून १९४० को 
पत्र लिखकर चेम्बर को सूचित किया कि पहले की तरह इस साल्‍ूू 
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भी ई० वी० आर० की न्नाडगेज और भीटरगेज छाइनो में पूजा के 
बाज़ार के लिये स्पेशल टू ना का प्रवन्ध करने का विचार किया जा 
रहा है। इसके पश्चात्‌ पब्लिसिटी आफिसर ने उक्त योजना को 
सफल बनाने के लिये चेम्बर को सहयोग देने का अज्ञुरोध 
किया था। 

पब्छिसिटी आफिसर के पत्र का उत्तर देते हुए चेम्बर ने उक्त 
योजना को सफर वनाने के लिये रेलबे को अधिक-से-अधिक 
सहयोग देने का चचन देते हुए यह उल्लेख किया था कि युद्ध की 

परिस्थिति के कारण प्रस्तावित योजना की सफलता के सस्बन्ध में 
चेम्बरः बहुत अधिक आशावादी नहीं है। 

१५ न्वस्वर १९४० को ई० बी० आर० और ईं० आई० आर० 
की भोर से रेलवे के सेन्टूछ. पब्छिसिटी आफिसर ने चेम्बर को 
सूचित किया कि पूजा के बाज्ञार के लिये जैसे ईं० बी० आर० 
स्पेशल टूनों की व्यवस्था करती है, उसी के अनुसार रै० आई० 
आर० और ई० बी० आर“ने जाड़े के बाजार के मौकेपर स्पेशल ट्रेनों 
की व्यवस्था करने की सम्मिलित यांजना तैयार करने का विचार 
किया है। इस योजना को सफल बनाने के लिये सेन्ट्रछ पब्छिसिटी 
आफिसर ने चेम्बर से रेलवे को सहयोग देने के लिये अनुरोध 
किया था। सेन्टर पब्छिसिटी आफिसर को सूचित कर चेस्वर 
की कमेटी ने उनके उक्त पत्र की नकल इस सम्बन्ध में दिलचस्पी 
लेनेवाले सदस्यों के पास भेज दी | 


इ० आई० आर० का पाक्षिक सीज़न टिकट 


चेम्चर के गत साल की वार्षिक रिपोर्ट म॑ उल्लेख किया गया 
है कि व्यापारियों को ई० आई० आर० की छाइन के प्रमुख स्थानों 
में अपने कनवेसर भेजने में चहुत खर्च पड़ जाता है, इसलिये 
चेम्बर ने व्यापारियों के छामार्थ ई० आई० आर० से पाक्षिक 
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सीज्ञन टिकट निकालने का अनुरोध किया था। इस सम्बन्ध में 
रेलवे ने तेईसवीं क्वार्टली मीटिंग में निश्चय किया कि इस विषय 
पर पुनः विचार करने के लिये इसे कार्य-क्रम-खूचीमे रखा जायगा; 
और उसी समय इसका अन्तिम निर्णय होगा। 


२४ फरवरी १०५४० को पुनः ईस्ट इन्डियन रेलवे ने पत्र रिख- 
कर चेम्वर को खूचित किया कि ई० वी० आर० और जी० पी० 
आर० भे दोनों प्रकार के पाक्षिक सीजन टिकट (जिनके सम्बन्ध 
में चेम्बर ने उल्लेख किया था। ) हैं, जेसे, (१) ई० बी० आर० का 
पाक्षिक सीजन टिकट और (२) जी० आई० पी० का तथा ई० बी० 
आर० का ज्ञोन दिकट अथवा ट्रामेल ऐजू यू छ्ीज़ (आपकी जहां 
खुशी हो वहां की यात्रा करे ) टिकट। पाक्षिक सीज्ञन टिकट के 
सम्बन्ध में रेलवे की ओर से यह बतलाया गया था कि यह 
टिकट किसी दो निर्दिष्ट स्थानों के बीच एक माह से कम 
समय के लिये यात्रा करनेवाले यात्रियों के उपयोग के लिये निकाला 
जाता है। पाक्षिक जोन टिकट के सम्बन्ध में रेलवे ने यह लिखा 
था कि यह टिकट कुछ निर्धारित स्थानों के बीच स्थान-स्थान की 
यात्रा करनेवाले यात्रियों को छुट्टियों में यात्रा करने की खुविधा 
प्रदान करने के उद्देश्य से निकाला जाता है, और इसके ज़रिये 
यात्री अपनी इच्छाजुसार जिस निर्दिष्ट सीमा के लिये टिकट 
निकाला गया हो, उसके अल्तर्गत किसी भी छाइन में यात्रा कर 
सकता है। 


अन्त मे रेलवे से चेम्बर ने यह अनुरोध किया था कि उक्त दोनों 
टिकटों में से चेम्वर कौन सा टिकट पसन्द करता है, यह रेलवे 
अधिकोरियों को सूचित करे, ताकि वे चेस्वर के प्रस्ताव पर समुचित 
विचार करने में समर्थ हो सके। चेम्बर की कमेटी इस सम्बन्ध में 
आवश्यक कार्यवाही कर रही है। 


( १०७ ) 
भिन्न-भिन्न स्टेशनों के दर्मियान पीसशुड्स के 
भाड़े की दर 


समय-समय पर चेम्बर की कमेटी ने भिन्न-भिन्न रेलवे को 
पत्र लिखकर चेम्बर के सदस्यों के छाभार्थ भिन्न-भिन्न स्टेशनों के 
दर्मियान पीसगुडस के लिये निर्धारित भाड़े की दर की तालिका 
चेस्वर के पास भेजने का अनु /थ किया था। रेलवे ने पीसगुडस 
के भाड़े की तालिका चेम्बर के पास भेज दी, जिससे चेम्बर ने 
सदस्यों को अवगत कराया। 


गवार और बिनोला के भाड़े के सम्बन्ध में 
विचार-विमशे 

१९४० की फरवरी में जब कम्यूनिकेशन सदस्य ने रेलवे बजट 
पेश करते हुए रेलवे से माल भेजने के लिये भाड़े की दर में १५॥ 
प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की, तो फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्ब्स 
आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री की ओर से रेलवे बोर्ड से यह कहा 
गया कि बोर्ड ने जैसे भोजन के उपयोग में काम आनेवाले अन्न, 
घास-भूसा तथा खाद के लिये १५॥ प्रतिशत बढ़ा हुआ भाड़ा बाद 
देना निश्चित किया है, वैले ही गवार और बिनौछा पर भी 
ज़्यादा भाड़ा नहीं रंगना चाहिये, क्योंकि ये दोनों चीजें जानवरों 
के चारे के उपयोग में काम आती हैं। इस सस्बन्ध में रेलवे बोर्ड 
की ओर से यह कहा गया कि गवार और बिनौछा का ज्यादा व्य- 
चहार “कन्सन्द्रेद्स' के अन्तर्गत होता है; ओर घास-भूसा की तुलना 
में, जो जानवरों के चारे के काम में आते हैं, और जिन्हें ज्यादा 
भाड़ा से मुक्त कर दिया गया है, गवार और बिनौछा जानबरों के 
चारे के लिये आंशिक रूप में उपयोग में छाये जाते हैं। इसलिये 
रेलवे बोर्ड की ओर से कहा गया कि गवार और विसौछा पर ज्यादा 
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भाड़ा नहीं लूगाने से रेलवे की आय कम हो जायगी, और इससे 
न तो जोनवरों के मालिकों को कुछ अधिक लाभ होगा और न 
गवनमेट को । अतः उक्त दोनों चीजों को ज्यादा भाड़ा से मुक्त 
करने में रेलवे बोर्ड ने अपनी असमथता प्रकट की । 

फेडरेशन ने उक्त विषय पर चेस्बर की राय मांगी । चेस्बर की 
कमेटी ने फेडरेशन को उत्तर देतें हुए राय दी कि गवार और 
बिनौला जानवरों के चारे के लिये काम आते हैं, और इसलिये 
रेलवे को इनपर ज्यादा भाड़ा नहीं लगाना चाहिये। 


हथड़ा से विभिन्‍न स्टेशनों के लिये पीसगुड्स 
की रफ्तनी 

कलकत्ता फे पीसगुड्स के व्यवसाय पर विभिन्न परिस्थितियों 
का प्रभाव जानने के उद्देश्य से चेम्बर की कमेटी मे समय-समय 
पर हबड़ा से विभिन्न स्टेशनों को भेजे जानेवाले पीसशुद्डस के 
आंकड़े संग्रह किये । 

चेम्वर के २७ मार्च १९४० के पन्न का उत्तर देते हुए इै० आई० 
आर० के चीफ कमर्सियल मैनेजर ने हवड़ा तथा कलकत्ते के अन्य 
स्टेशनों से विभिन्न स्टेशनों को भेजे गये पीसगुड्स के चार सारू 
के आंकड़े भेजे, जो निम्नलिखित हैं :-- 
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पुनः १७ मई १९४० को ई० आई० आर० के चीफ कमर्सियलक 
मैनेजर ने हवड़ा तथा कलकत्त के स्टेशनों से $० आई० आर० के 
अन्य कई भ्रमुख स्टेशनों के भेजे गये पीसग्रुड्स के चार साल के 
आंफड़े भेजे जो नीचे दिये जाते हैं:-- 














स्टेदान ८ १९३७ ः १९३९ 
मुंगेर २,८२७ १६५३ रण १ २,००८ 
गिरिडीह छर०ण५ | छजरर | ११५४७६ | ८,०२५ 
दानापुर ३४४२७ | ७२०५ | २४२४ | २,७३७ 
शाहगंज १,७७० ८७ | १3५० | १,४०५ 
जौनपुर २,४२६ | ११८२ | १,५८९ | १,९१३ 
फैज्ञाबाद ८०8४ | रट४७ । ४१० | ३०० 
सीतापुर सिटी २४६ १०७ ए्७छ ४० 
शाहजहांपुर ३१९ ३ ३४ ११२ 
रेलवे की चौबीसवीं, पचीसवीं, छबीसवीं और 
सताईंसवीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग 





रेलवे की २४ वीं इन्फार्मल क्वार्ट्ली मीटिंग कलकत्ते में २७ 
मार्च १९४० को रेलवे अधिकारियों तथा विभिन्न चेम्वरों के प्रति- 
निधियों के बीच हुईं। इस मीटिंग में मारवाड़ी चेम्बर आफ 
कामसे का प्रतिनिधित्व भ्रीयुक्त किशोरीछाल ,जी ढांढनियां ने 
किया। चेस्वर की कमेटी ने मीटिंग में वाद-विवाद के लिये निम्न 


विषय भेजे थे+-- 
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(१) कलकत्ता से कानपुर भेजे जानेचाले पीसगुड्स के भाड़े 
की दर कम करना | इसका पूर्ण विवरण इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया 
जा चुका है। 

(२) चेम्बरों को रेलवे की एडभाइज़री कमेटी की भीर्टिगों का 
विस्तृत विचरण देने के प्रदल पर विचार | 

चेस्वर की ओर से कहा गया कि यह दल्हीरू पेश करते हुए कि 
एडभाइज़री कमेटी की मीटिंगों का विस्तृत चिवरण एक शुप्त चीज्ञ 
है, ई० आई० आर०, ई० वी० आर० और वी० एन० जआार० 
चेम्वरों को अपनी एडभाइज़्री कमेटी की मीडटिंगों का विस्तृत 
विवरण देना अस्वीकार करती हैं। इस सम्बन्ध में चेम्बरों की 
ओर से यह कहा गया कि उक्त कारण सन्‍्तोपप्रद नहीं, ओर इस 
बात पर विचार कर कि चेम्वरों के प्रतिनिधि इन मीटिंगों में भाग 
लेते हैं तथा मीरटिंगों की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करना 
चेम्बरों के लिये आवच्यक है, रेलवे को मीर्ठिगों का विस्तृत विच- 
रण चेम्बरों को देता चाहिये। चेस्वरों की ओर से विद्वास 
“दिलाया गया कि उक्त मीडिंगों का विस्तृत विवरण चेम्वरों-दारा 
गुप्त रखा जागया। इस घविपय पर बाद-विवाद दोने पर इस विपय 
की चर्चा कुछ समय के लिये स्थगित कर देना निश्चय किया गया | 

(३) सूती कम्बर्लों और दरियों का वर्गीकरण । इस विपयका 
पूर्ण चिचरण इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया जो चुका है। 

रेलवे की २०वीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग में, जो २६ जून १९५४० 
को हुई, चेम्बर की ओर से श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़, एम० ए० 
बी० काम० ची० एल०, ने भाग लिया । इस मीटिंग में वाद-विवाद 
के लिये चेम्बर ने निम्न विपय भेजे थे :-- 

(१) कलकत्ता से कानपुर भेजे जानेवाले पीसगुड्स और खूते 
के भाड़े की दर कम करना । (इस विपय का पूर्ण विवरण इस 
रिपोर्ट में अन्यत्र दिया जा चुका है। ) 
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(२) खती द्रियों और कम्बलों का चर्गींकरण। इस विषय 
की चर्चा इस रिपोर्ट में अन्यत्र की गई है। 

(३ ) कालिम्पोंग, गेलखोला और कटिहार होकर कलकत्ता 
भेज जानेवाले खुले ऊन के लिये स्पेशल रेट । (इस विषय की 
चर्चा इस रिपोर्ट में अन्यत्र की जा चुकी है। ) 

रेलवे की २६ वीं क्‍्वार्टर्ली मीटिंग में चेम्बर की ओर से श्रीयुक्त 
आर० पएन० गग्गड़, एम० ए०, बी० काम०, वी० एल०, ने भाग 
लिया। इस मीटिंग में बाद-विवाद के लिये चेम्बर की ओर से 
निम्न विषय भेजे गये थेः-- 

(१) भागलपुर के कोयला डीपो के मालिकों के साथ प्लाट 
नं० ७ और १५ की बन्दोचस्ती । 

(२५) छक्खीसराय होकर जानेवाली सभी थ्‌, ट्रेनों को 
छकक्‍्खीखराय स्टेशनपर ठहराने की व्यवस्था 

(३ ) १०६ गांठ सूती पीसगुड्सपर रेलवे-द्वारा बखूछ किया 
गया ज्यादा भाड़ा वापिस छोटाने का झमेला । 

(४ ) बालू के भाड़े की दर | 

(५ ) शालिमार स्टेशनपर माल गायब होने, चोरी होने, औरे 
अद्छ-बद्ल होने की शिकायत। उक्त सभी विषयों का पूर्ण विवरण 
इस रिपोर्ट में अन्यत्न दिया जा चुका है। 

रेलवे की २७ वीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग में, जो २० दिसि- 
भ्वर १९४० को हुई, चेम्बर की ओर से श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़, 
एम० एु० बी० काम०, बी० एल०, ने भाग लिया। निम्नलिखित 
विषय, जिनकी चर्चा गत मीटिंगों में हो चुकी थी, इस मीटिंग 
में विचारार्थ रखे गये थे। 

(१ ) शालिमार स्टेशनपर माल गायब होने, चोरी होने आर 
अद्र-बद्क होने की शिकायत । (इस विषय का पूर्ण विवरण इस 
रिपोर्ट में अन्यन्न दिया जा चुका है। ) 


(१ १० ) 


(२) सूती कम्बलों का वर्गीकरण । (इस विषय का पूर्ण चिच- 
रण इस रिपोर्ट में अत्यत्न दिया जा चुका है ।)। ई० आई० आर० 
ने इस विषय को रेलवे कान्फरेन्स एसोसिएशन के विचारार्थ भेज 
दिया। चूकि काफी फम्बलों की पेंकिंग, (ब्ासकर सस्ते दाम के 
कम्बल या ऐसे कम्बल, जो जेलों में व्यवह्गत होते हैं। ) जो रेलवे से 
भेजे जाते हैं, प्रेस पैकिंग नहीं रहती, इसलिये व्यापारिक संस्थाओं 
ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया । भविष्य में इन कम्बलों को 
पीसगुड्स के अन्तर्गत शामिल्क करनेपर माल के मालिक की 
जिम्मेदारी बढ़ जायगी, और आवश्यकताजुसार इनका भाड़ा श्रेणी 
४ या श्रेणी ४ ए, अथवा श्रेणी ६के अज्जुसार निर्धारित होगा। 
इस सम्बन्ध में आम राय यह थी कि रेलवे को आवश्यकतानुसार 
कम्बलों के लिये, पीसगुड्स के लिये स्वीकृत रियायत भाड़ा, 
स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, और इस प्रबन्ध से 
कम्बलों के भाड़े के सम्बन्ध की सभी आवद्यकताये पूरी हो 
जायेगी । 

वाद-विवाद के पश्चात्‌ इन्डियन रेलवे कान्फरेन्स एसोसिएशन 
का निर्णय स्वीकार कर लिया गया। 





कस्टम्स, मेरिन एन्ड पोर्ठ कमिशनर्स 


कलकत्ता-कस्टम्स-दवारा बिल आफ एन्‍्ट्री 
पास करने में विलम्ब 
१ सितम्बर १५३५९ को चेम्बर ने कलकत्ता कस्टम्स के पास एक 
पत्र लिखा था, जिसमें बिछू आफ एन्ट्री पास करने में कस्टस्स जो 
अनावश्यक विलसम्ब करता है, उसके सस्बन्ध में आपत्ति की गई 
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थी। चेम्वर के पत्र का उत्तर देते हुए कलकत्ता कस्टम्स के कलक्टर 
ने अपने २६ खितम्बर १०३५, के पत्र में खूचित किया कि बिल 
आफ पन्‍्डी पास करने में कभी-कभी जो विलम्ब हो जाता है, 
इसका कारण यह है कि प्रायः इस्पोर्टरों के अनुरोध करने पर माल 
का वाज्ञार-भाव जांचने के कारण विलंब होता है; पर जब कभी 
कस्टस्स के अधिकारियों के कारण विलम्ब होता है, तो ऐसे विलंब 
के लिये पोर्ट कमिइनर्स से आदेश पाने पर सार्टिफिकेट दी जाती है, 
जो इस्पोररों के लिये भी छाभदायक है। अन्त में कस्टम्स के 
कलक्टर ने चेम्बर की कमेटी से यह अनुरोध किया था फि चेम्बर को 
चाहिये कि इस सस्बन्ध के वास्तविक भामलों की सूचना दे, ताकि 
फस्टम्स इस दिशा मे उचित काररवोई करे। 


< जनवरी १९४० को चेम्बर की कमेटी ने कस्टम्स के कलक्‍्टर- 
के पत्र का उत्तर देते हुए बिल आफ एन्‍्टी पास करने में कस्टस्स- 
द्वारा जो अनावश्यक विलंब कियो गया था; उसके कई उदाहरण 
पेश किये। इस प्रकार के एक विशेष मामले के सम्बन्ध में कमेटी 
की ओर से यह उल्लेख किया गया था कि माल कोबे से कछकत्ता 
भेजा गया था, और डसको स्टीमर से उतारने में १९ दिसम्बर 
१९३९ से १४ द्सिम्बर १५३९---यानी कुछ चार दिन रंगे। मार 
की बिल आफ एन्‍्ट्री १३ द्सिस्वर १५३५० को ही कस्टस्स को दे दी ' 
गई थी। २० दिसिस्बर १९३९ को कस्टम्स के सूल्य-निर्धारक- 
विभाग ने उक्त मार का मूल्य तत्कालीन बाज्ञार-भाव के अनुसार 
निर्धारित करने का हुक्म द्या। २० व्सिम्बर को ही मार का 
बाजार-भाव निश्चित हो गया। पर सूल्य-निर्धारक-विभाग ने 
याज्ञार-भाव देने पर २१ द्खिस्वर १९३९५ को उसको ग़रूत बता 
दिया। इसलिये यह सोचकर कि माल छड़ाने मे विलंब न हो, 
इस्पोर्टर ने मूल्य-निर्धारक-चिभाग का निश्चित किया हुआ मूल्य 
खीकार कर लिया, लेकिन उसने इसका प्रतिवाद भी किया। श्सी 
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बीच बड़े दिन की बन्दी आ गयी, जिसकी वजह माल ढोलाई के 
लिये २७ द्सिम्बर तक समय रूग गया, और इसके फलस्वरूप 
इम्पोर्टर को पोर्ट कमिइनस को ११२ रुपया २ आना गोदाम-भाड़ा 
देना पड़ा | 
चेम्बर के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए कस्टम्स के कलक्टर ने 
सूचित किया कि उक्त मामले में १६ दिसम्बर और २० दिसम्बर के 
बीच कुछ विलंब अवश्य हुआ, और आवश्यक काररवाई के लिये 
यदि कागजात पेश किये गये होते, तो देरी नहीं हुईं होती; पर 
२० द्सिम्बर के बाद जो विलंब हुआ, इससे कस्टम्स आफिस का 
कोई संबंध नहीं। इसके अतिरिक्त कलक्टर महोद्य ने यह उल्लेख 
किया था कि इस्पोर्टर ने गोदाम-भाड़ा बाद देने के लिये आवेदन 
नहीं किया था, और यदि वह भाड़ा बाद देने के लिये आवेदन 
करता, तो १७ द्सिम्बर से २० द्सिम्बर तक--चार दिन का भाड़ा 
बाद देना संभव था। अन्त में कलूक्झर महोद्य ने यह सूचित 
कियां था कि इस समय भी इस्पोर्टर गोदाम-भाड़ा वापिस 
करने के लिये आवेदन कर सकता है। कस्टम्स के कलक्टर के उक्त 
पत्र का उत्तर देते हुए चेम्बर की कमेटी ने उन्हें सूचित किया कि 
गोदाम-भाड़ा वापिस लेने के लिये इम्पोरर विशेष उत्सुक नहीं 
' हैं, बल्कि इस संबंध में आपत्ति करने का चेस्बर का मुख्य उद्देश्य 
यह है कि बिछू आफ एन्‍्ट्री पास करने में इस तरह का अनावश्यक 
विलंब नहीं होना चाहिये, जिसकी वजह केवल गोदाम-भाड़ा ही 
अधिक नहीं रंगेगा, बल्कि इससे अन्य कई प्रकार की क्षति भी 
हो सकती है। पुनः कमेटी ने इस तरह का एक अन्य दुष्टान्त पेश 
किया, जिसमें बिछ आफ एन्‍्ट्री पास करने मे कस्टम्स ने असाधा- 
रण विलंब किया था। इस्पोटर ने माल बेच कर रखा था। देरी 
के कारण विक्री की शत्ते रद्द हो गई, और इस बीच बाज़ार-भाव 
भी गिर गया; जिससे इस्पोर्टर को काफी जुकसान पड़ा । 


( ११३ ) 
कलकत्ता कस्टम्स को पीसग्रड्स का बाज़ार-भाव 


देने की व्यवस्था 

पीखग़ुड्स के इस्पोर्टरों को विछ आफ एन्‍्टी में, (जो कछकत्ता 
कस्टम्स को दी जाती है) जापान तथा अन्य देशों से आनेवाले 
पीसशुड्स का थोक-भाव देने में बड़ी कठिनाई होती थी। कई 
चालू स्टेन्डर्ड मा का भाव निम्चित करने में भी इम्पोर्टरों को 
काफी परेशानी उठाची पड़ती थी। इस्पोटर माल का ठीक-ठीक 
भाव देने की पूरी चेप्णा करते थे, फिर भी कस्टम्स का मुल्य- 
निर्धारक-विभाग इस्पोर्ट्रों के दिये गये भाव को दोषपूर्ण अथवा 
गलत वता दिया करता था, जिसकी वजह इस्पोट्रों को डेमरेज 
और गोदाम-भाड़ा के रूप में काफी चुकसान पहुंचता था। हाकां 
कि प्रत्येक सोमवार को मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स कस्टम्स 
को कई स्टन्‍्डडे मार का भाव दिया करता है, पर इससे व्यापा- 
रियों की कठिनाइयां दूर नहीं हुईं। यह सम्भव था कि इस्पोर्टरों 
को नये ढंग के भाल का या ऐसे माल का जिसका कोर स्टेन्डर्ड 
क़ायम नहीं हो, अथवा उस भार का जो बाज़ार में चालू नहीं हो, 
ठीक-ठीक भाव निश्चित करने में कठिनाई होती हो; पर इस 
सम्बन्ध में कमेटी की राय यह थी कि यदि इस्पोर्टरों का दिया 
हुआ स्टेल्डर्ड माल का भाव ठीक नहीं रहता, तो इसी बात का कौन 
सा प्रमाण है कि कस्टम्स के मूल्य-निर्धाएरक-विभाग-दवारा निश्चित 
किया हुआ भाव ठीक रहता है। 

पीखगुड्स के इस्पोटरों की अखुचिधायें दर करने के विचार से 
यह निश्चय किया गया कि चेम्वर पीसग्रुड्स के व्यापार से सस्व- 
न्थित सभी संस्थाओं, चेम्बर के सदस्यों तथा गैर सदस्यों तथा 
कोरा, कांसी घोती, कोर वाना, रंगीन कपड़ों तथा_फैन्ली 


कपड़ों के प्रतिनिधियों के सहयोग से, जिनमें सभी इस्पेोर्टर और 
श्७ 
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केपड़े के व्यवसायी विश्वास रखते हों, और जो अपने अपने विभाग 
के व्यवसाय की, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हों, पूर्ण जानकारी 
रखते हैं; और साथ ही योग्य व्यक्ति हों, एक कमेटी वनावे और 
घन्टा आंध घन्टा के लिये प्रत्येक दिन शाम को कमेटी की वैठक भी 
हुआ करे, जिसमे अच्छी तरह ज्ञांच-पड़ताऊकर प्रति दिन स्टेन्डर्ड 
पीसग्रुड्स का भाव निर्धारित किया जाय। पुनः यह निश्चित 
किया गया कि जो भाव शाम के कमेटी निश्चित करे; उसका 
छीथू टाइप कराकर दूसरे दिन करीब १० बजे दिन के उक्त येजना 
में भाग छेनेवाले इम्पोर्टरों के पास भेज दिया जाय, और एक प्रति 
कस्टस्स के कलक्टर के पास भी भेजी जाय । अन्त में यह निश्चित 
किया गया कि जब येजना कार्यरूप मे परिणित हे। जाय, ते इसके 
अन्तर्गत निर्मित हेनिवाली कमेटी जो भाव निर्धारित करे, इस्पे- 
्र अपने माल के लिये जो विल आफ एन्ड्री कस्टम्स आफिस में 
देते हैं, उसमें चही भाव लिखें । 


उक्त योजना को सफल वनाने के लिये यूरोपीय, जापानी तथा 
भारतीय माल मंगनेवाले सभी इम्पोर्टरों को इसमे भाग लेने के 
लिये आमन्त्रित करने का विचार निश्चितत हुआ। पुनः यह विचार 
किया गया कि कमेटी प्रतिदिन जो भाव निर्धारित करेगी, उससे 
पंचायती, अदालत, गंवनमेट का स्टेटिस्टिक्स-विभाग, तथा समा- 
चार-पन्न भी क़ाफी छाभ उठायंगे। 

अल्त में यह निम्चय किया गया कि उक्त योजना के अलुसार 
जो कमेटी निर्माण होगी, उसका कार्य-संचालन के लिये इस्पोर्टरों 
से अलग चन्दा वसूल किया जायगा | 

कमेटी ने उक्त योजना की नक़छ इस विषय से सम्बन्धित 


चेम्बर के सदस्यों के पास भेज कर इस पर उन्नकी सम्मति मांगी। 
यह विषय अभी तक कमेटी के चिचाराधीन है। 
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मनिला से आनेवाले सी० एम० आर० ३ तथा एम॑० 

एस० आर० ३ का मूल्य ओर श्रेणी-विभाग 

चेम्वर की गत साल की वार्पिक रिपोर्ट में उल्लेख किया जा. 
चुका है कि मनिला से आनेवाला सी० एम० आर० फाइवर पहले 
हेम्प के अन्तर्गत ज्ञामिल था और इसछिये उसपर १८ प्रतिशत 
इम्पोर्ट ड्यूटी रयगती थी; पर पुनः इसका श्रेणी-विमाग किया गया 
और स्री० एम० आर० ३ तथा एम० एम० आर० ३ दोनों तरह के 
फाइवरों का एको फाइबर के अन्तर्गत श्रेणी-विभाग हुआ, जिसके 
ढछिये ३० प्रतिशत इस्पोर्ट ड्यूटी निर्धारित हुई। इस संबंध में चेस्वर 
की ओर से उल्लेख किया गया था कि वोटनी ( वनस्पति-विज्ञान् ) 
के अछुसार एछो फाइचर, एगसे सिसलेनो कहलाता है, और मेगूय 
फाइवर, ऐगसे कैन्टछा कहलाता है, और दोनों का उपयोग भी विभिन्न 
तरह होता है, इसलिये दोनों फाइवरों के लिये समान कस्टम्स ड्यूटी 
लगाना किसी भी तरह न्यायोचित नहीं | इस सम्बन्ध मे कमेटी ने 
अपना खुझाव सेन्ट्छ बोर्ड आफ रेवेन्यू को भेजा था। सेन्ट्रूल वोर्ड 
आफ रेवेन्यू ने चेम्बर के प्रतिनिधित्व का उत्तर देते हुए अपने 
२९ द्सिम्बर १९३९ के पत्र मे यह उल्लेख किया कि सी० एम० आर० ३ 
तथा एम० एम्र० आर० ३ दोनों ही फाइवर हेम्प नहीं कहलछा सकते) 
और टेरिफ के ४६ (५) आइटम के अनुसार दोनों तरद के फाइवरों को 
एलो फाइवर के अन्तगंत शामिल्त करना उचित है। पुनः कमेटी ने ५ 
सितम्बर १९४० को कस्टम्ख के कलक्टर को पत्र लिखते हुए. यह 
उल्लेख किया था कि स्री० एम० आर० ३ तथा एस० एम० आर० 
३ दोनों फाइवरों का मूल्य एलो फाइवर के अछुसार निर्धारित 
किया जाता है, जो विछकुल न्यायोचित नहीं; क्योंकि दोनों ही 
फाइवरों की नसझ एका फाइवर से विभिन्न है, इसलिये इसका 
मूल्य पृथक शीषक के अन्तर्गत निर्धारित करना चाहिये । 
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अपने २० जनवरी १०९४० के पत्र में कस्टस्स के कलक्टर ने 
चेम्बर के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए सेन्टर बोर्ड आफ रेवेन्यू के 
पत्र का; जिसका जिक्र किया जा चुका है, हवाला दिया, और 
खूचित किया कि पृथक शीर्षक के अन्तगंत उक्त फाइबरों का मूल्य 
निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता । 


कलकत्ता-कस्टम्स-द्वारा स्वीकृत व्यापारिक बढ़ा 


फलकत्ता-कस्टम्स के अधिकारी ड्यूटी निर्धारित करने के 
लिये बाजार के थोक-भाव के अचुसार माल का मूल्य आंकते समय 
जो व्यापारिक वह्दा देते हैं, चह संतताषप्रद नहीं, इसलिये चेस्वर की 
कमेटी ने समय-समयपर कलकत्ता-कस्टम्स की इस नीति का 
विरोध किया है। चेम्वर की कमेटी को यह जानकारी प्राप्त हुई 
है कि बम्बई-कस्टम्स ने ड्यूटी निर्धारित करने के लिये वाज़ार-भाव 
के अनुसार माल का मूल्य आंकते समय कोरे कपड़े के लिये ३ से 
श्द प्रतिशत, छींट के लिये ५ प्रतिशत, धुलाई माल के लिये ४ 
प्रतिशत व्यापारिक बद्दा दिया है, केकिन करकत्ता-कस्टम्स ने 
चाहे माल किसी भी श्रेणी का हो, सब मार के लिये २ प्रतिशत 
व्यापारिक वहद्या दिया है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त माल बस्बई के 
वाज्ञार में थोक-वाजार-भाव की दर के समान भाव से बिक्री होता है; 
पर कलकत्ते मे थोक-वाज़ार-भाव से ३ प्रतिशत वद्दा देकर विक्नी होवा 
है । इसलिये कलकत्ता-कस्टस्स के अधिकारी मार के लिये जो बहा 
देते हैं, चह बहुत कम है। अतः कस्टम्स अधिकारियों की यह नीति 
न्‍्यायोचित नहीं कही जा सकती। इसलिये चेम्बर की कमेटी ने 
थह राय दी थी कि कलकत्ते के वाज्ञार को जो सुविधायें छुलभ 
थीं, जिससे यह ब्रुढटिश-राज्य का छ्धितीय बड़ा छाहर हो सका, 
उससे वश्चित हो जाने के कारण ही आज बम्बई का वाजार 
फलकत्ते से अपेक्षाकृत उन्नत है, और कलूकत्ते के बाज्ञार का विभव* 
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वैभव लुप्तप्राय हो चका है। इस सस्वन्ध में कमेटी ने इस वातपर 
प्रकाश डाछा था कि कलूकत्ते के वाज्ञाण की अवनति के कारणों में 
से कलछकत्ता-कस्टम्स की आपत्तिजनक नीति भी एक प्रधान 
कारण है। 


चेम्वर की कमेटी ने उपयुक्त विपय के सम्बन्ध में सकूंछर 
निकाला, जिसमें कलकत्ता-कस्थम्स-छारा होनेवाली अखुविधाओं 
का पूर्ण विवरण प्रकाशित कराया गया था। यह सकूलर चेम्बर के 
सदस्यों में चितरण कराया गया, और इसकी एक प्रति कलकत्ता- 
कस्टम्स के कलक्टर के पास भी भेजी गईं। इसका उत्तर देते हुए 
कस्टस्स के कलक्टर ने अपने १३६ जनवरी १५०४० के पत्न-द्वारा 
खुचित किया कि उन्तकी जानकारी के अल्लुसार, जेसा कि दि 
वंगालू चेम्वर आफ काम ने स्वीकार कर लिया है, व्यधेसा- 
यियों को धोती और सफेद वाना के रेडी सेलपर १॥ प्रतिशत; 
रंगीन तथा फैन्सी चीज्ोंपर २ प्रतिशत, वद्दा दिया जाता है, और 
एक्स जेटी डिल्ेबरी पर जो केवल फारवर्ड कन्ट्भराक्ट के अन्तर्गत 
प्रचलित है, और जिसकी बिक्री का असेसमेन्ट से कोई सम्बन्ध 
नहां, कुछ ज्यादा वद्दा दिया जाता है। 


कस्टस्स के कलक्टर ने अपने उक्त पत्र में यह स्वीकार किया 
था कि जो २ प्रतिशत वद्दा दिया जाता है यह कस्टम्स-विभाग 
का कोई निश्चित द्स्तूर नहीं है, और इस सस्बन्ध में उन्होंने यह 
राय दी थी कि यह नियम इस्पोर्टरों के फायदे का है, जिसकी 
चजह उन्हें धोती और सफेद वाने में आधा प्रतिशत छाम हो जाता 
है; जिसे वे व्यापार के दस्तूर के मुताबिक पाने के हक़दार नहीं 
हैं। अन्त में कस्टम्स के कलक्टर ने चेम्वर को यह सूचित किया 
था कि यदि वाज्ञार का रेवाज़-दस्तूर बदलछ गया हो; या कोई 
दूसरी बात हो, तो चेम्वर उनके पास पुनः प्रतिनिधित्व कर सकता 
है, और वह इसपर सह विचार करंगे। 
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६ मई १०९४० को चेस्वर की कमेटी ने कस्टम्स के कलक्टर के 
पत्र का बृहत्‌ उत्तर दिया। पत्र मे यह उल्लेख किया गया था कि 
कस्टम्स को जो यह जानकारी प्राप्त हुई है कि व्यापारियों को 
चोती और सफेद बानेपर १॥ प्रतिशत तथा रंगीन और फैन्सी 
चीज़जोंपर २ प्रतिशत बद्धा दिया जाता है, एकद्म गरूत नहीं है; 
पर यह बद्चधा ६० से लेकर ९० दिन गोदाम ड्य, पर बिक्री 
होने से दिया जाता है। आगे चलकर कमेटी ने यह उल्लेख किया 
था कि ज्ञब सोदे का रेडी सेल होता है, तब उसपर शा प्रति- 
शत, से छेकर ३॥ प्रतिशत तक बद्दा दिया जाता है। कस्टस्स के 
कलक्टर की इस बात से कि श। प्रतिशत से ३॥ प्रतिशत तक बचद्दा 
केबल फारवर्ड कन्ट्राक्ट की विक्री पर ही दिया जाता है, कमेटी 
सहमत नहीं हुईं, और उसने सूचित किया कि इस तरह का बच्दा 
रेडी सेलपर भी दिया जाता है, बदतें कि विक्रेता के पास माल 
पहुंचते ही खरीदार उसकी डिलेवरी ले छे। पुनः कमेटी ने यह 
उल्लेख किया था कि माल की श्रेणी के अनुसोर डुकानदार अपने 
आहकों को श। और २ प्रतिशत बचद्दा देता है, पर बद्धा के अतिरिक्त 
दुकानदार को दुलछाली; कमीशन तथा कई अन्य खर्च भी चहन 
करना पड़ता है। 

एक्स-जेटी डिलेवरी लेने पर जो ज़्यादा वद्दा देना पड़ता है, उस 
सम्बन्ध में कमेटी ने उदलेख किया था कि एक्स-जेटी-डिलेवरी का 
तात्पर्य यह है कि खरीदार को फ़ौरन माल डिलेबरी लेना पड़ता 
है, और उसे गोदाम का ड्यू नहीं दिया जाता। आगे चलकर 
कमेटी ने यह' बतछाया कि प्रत्येक दिन कितने ही ऐसे सौदे होते हैं, 
जिनमें आहकों को २॥ से ३॥ प्रतिशत वद्दा दिया जाता है, और 
इस तरह की विक्री को थोक-नक़द्‌-विक्री कहा जाता है। 

पुनः कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि पहले भारत का व्या- 
पार केवल युनाईटेड किंगडम के हा साथ होता था; पर जब से 
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भारत के वाज़ार में ज्ञापानी माल का आयात प्रारम्भ हुआ, तब से 
वहुत से नये रेवाजु-दस्तूर प्रचलित हो गये, जो शायद्‌ दि वंगारू 
चेम्बर आफ कामर्स के खद॒स्याँ को मालूम न हों; क्योंकि वे 
जापानी पीसशुड़ख के व्यवसाय से सम्बन्धित नहीं हैं। 

अन्त में कमेटी ने कस्टम्स के कलक्टर को वहद्दा बढ़ाने का 
सुझाव देते हुए इस वात पर प्रकाश डाछा था कि इस बात को 
दृष्टिगत रखते हुए कि वम्बई कस्टस्स-छारा जो खुविधायें बस्वई के 
पीसगुड्स के इस्पोर्टरों और व्यापारियों को खुलभ हैं, चेसी ही 
सुविधाय करूकता-कस्टम्स-छारा कलकत्ता के पीसगुद्डस के इम्पो- 
दरों और व्यापारियों को भी मिलनी चाहिये, ताकि कलकत्ता के 
पीसगुड्ल का व्यवसाय बस्वई के पीसशुड्स के व्यवसाय की 
प्रतियोगिता का सामना कर सके। 

चेस्व॒र के उक्त प्रतिनिधित्व का उत्तर देते हुण कलकत्ता-कस्टस्स 
के कलक्टर ने अपने २५ नवस्वर १९४० के पत्र-दारा चेस्वर को 
खूचित किया कि कलकत्ता-पोर्ट में प्रचक्तित नियम बहुत सोच- 
विचार कर छामरू किया गया है; ओर इसमें कोई संशोधन नहीं 
किया जा सकता | 

कस्टम्ल के कलक्टर का अन्तिम निर्णय प्राप्त होने के वाद 
कमेटी ने उक्त विषय को सेन्‍्टूछ वोर्ड आफ रोेवबेन्यू (नई दिल्ली) 
फे विचारार्थ भेज दिया। 


ह्वाफ रेन्ट 
चेम्वर के सदस्य मेसर्स रामचन्द्र हुमानवक्स से बिना किसी 
दोष के अधिक ह्ाार्फ रेन्ट्स (गोदाम-भाड़ा) वर्क किया गयाथाः 
और इस सम्वन्ध में आवश्यक काररवाई करने के लिये उन्होंने 
चेस्वर से अनुरोध किया था। चेम्वर की कमेटी ने इस मामले के 
सस्वन्ध मे कलककत्ता-पोर्ट-कमिश्नर्स के साथ आवश्यक काररवाई 
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की, और ८ मार्च १९४० को कलकत्ता-पोर्ट के जेदी एन्ड हाफ 
सुपरिन्टेन्डेन्ट को एक पत्र छलिखा। कमेटी ने पत्र में यह उल्लेख 
किया था कि उक्त फर्म का माल ६ नवम्बर १५३९ के बीच उतारा 
गया, और मार छानेवाली स्टीमर ४ नवस्बर १०३५० को पहुंची 
तथा मार के सम्बन्ध के आवश्यक कागजात १५ नवस्वर १९३९ को 
बैंक के पास पहुंचे । युद्ध छिड़ जाने के कारण कागज्ञात आने में 
देरी हुद। चुकि १९ और २० नवस्वर १९३५९ को बन्‍्दी थी, 
इसलिये इम्पोटर मार हटाने का वन्दोबस्त नहीं कर सका, और 
इसी कारण जैटी चलान २१ नवस्वर १९३९ का है। कस्टम्स का 
नियम-दस्तूर पूरा करके इम्पोर्टर ने २४ नवम्बर १९३५ तक मार 
हटा लिया। इस प्रकार जेटी चालान मिलने के बाद माल हटाने 
में इस्पोटर को तीन दिन का समय छगा; जो माल डिलेवरी लेने के 
लिये डचित समय कहा जा सकता है और यह समय डलेवरी लेने के 
लिये पोर्ट कमिश्नर्स-द्वारा गोदाम-साड़ा माफ देकर स्वीकृत है। पर 
उक्त इम्पोटर-फर्म से ४ पेटीपर १५ दिन का, १३ पेटीपर ९. दिन का, 
६ पेटीपर ८ दिन का, अतिरिक्त गोदाम-भाड़) प्रथम दिन के लिये 
प्रति पेटी दो आने के हिसाव से ओर बाकी दिनों के लिये चार 
आता प्रति पेटी के हिसाव से वसूछ किया गया। इसके अतिरिक्त 
इम्पोटर को मार उठाने में अधिक विलस्व होने के कारण चार 
रुपया पांच आना मार उठाई का चार्ज देना पड़ा। 

यद्यपि उक्त रक़्म का कुछ हिस्‍सा वापिस लोटाने का हुक्म 
दिया गया था; पर कमेटी यह सोच सकने में समर्थ नहीं हो सकी 
कि इस बात का विचार कर कि माल हटाने में जो देरी हुई, उसके 
लिये इम्पोटर क़सरवार नहीं है, कुछ रक़म क्‍यों नहीं छौटाई जाती ? 

१८ मार्च १९४० को पोर्ट कमिश्नर्स के टेरिफ मैनेजर ने पत्र 
लिखकर चेम्बर को सूचित किया कि युद्ध के कारण शिपमेन्ट के 
कागज्ञात को कलकत्ता पहुंचने में बिछस्ब हो सकता है, जिसके 
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कारण माल डिलेवरी में विरूम्व होना सम्भव है, और माल का 
गोदाम-भाड़ा भी छग सकता है। इसके पश्चात्‌ पत्र में यह उल्लेख 
किया गया था कि मार के सम्बन्धित कागजात आने में विरूस्व 
होने के कारण इम्पोटरों को जो गोदाम-भाड़ा रूगता है, उले पोर्ट 
कमिश्नर्स चापिस छोटा देता है; पर साधारण गोदाम-भाड़ा चुकाने 
में, और अधिक वखूछ किये गये गोदास-भाड़ा वापिस करने के 
लिये दिये गये आवेदन-पत्र पर विचार करने में, क्राफी समय रूग 
जाता है; और इस विषय से सस्वन्धरित सभी क्षेत्रों के काम की 
झंझट भी बढ़ जाती है; जिसको दूर करने के लिये पोर्ट कमिश्नसे 
ने ऐसा प्रवन्ध किया है कि इम्पोटर्स पहले से ही ऐसी व्यवस्था 
कर सकते हैं कि उन्‍हें अधिक गोदाम-भाड़ा न देना पड़े | इसके 
लिये वेंक से माल के सम्बन्धित कागजात छेते समय इस्पोटरों को 
चाहिये कि जिस तारीख को कागज्ञात कलकत्ता पहुंचे हों; उसको 
प्रमाणित करने के लिये बंक से सार्टिफिक्रेट ले छं। सार्टिफिकेट में 
माल के सस्वन्धित कागज्ञात के अनुसार, जिस स्टीमर में माल आया 
हो, उस स्टीमर का नाम, माछ की छाप, परिमाण, संख्या और 
पूर्ण विचरण डछ्िखित रहना चाहिये। यदि किसी फर्म के काग- 
ज्ञात बेंक के ज़रिये नहीं आये हों, तो उस विशेष दशा में, उस फर्म 
से पेश की गयी उक्त प्रकार की अन्य सार्टिफिकेट भी स्वीकृत की 
जायगी। मारू-गोदाम मे मार का चारहरान आदि जमा देने के 
पहले ही इम्पोटर को सार्टिफिकेट प्राप्त कर लेना चाहिये, और 
सार्टिफिकेट तथा अन्य संबंधित कागजात आवश्यकताउुसार डक 
सुपरिन्टेन्डेन्ट अथवा जेटी-गोदाम-झुपरिन्टेस्डेन्ट के सामने पेश 
करना चाहिये | यदि उक्त अफसर को कागज्ञात देखने से सनन्‍्तोष 
हो जायगा, तो वह फौरन ऐसा हुक्म दे देगा, जिससे गोदाम- 
भाड़ा स्पेशल कन्लेशन रेट के अनुसार निर्धारित किया जायगा। 
याद किसी विशेष कारणवश उक्त प्रवन्ध के अद्ग॒सार कार्य नहीं 
रद 


43. 
् 


( ११२ ) 


किया गया, तो इम्पोटर के लिये प्रचलित हिसाब से गोदाम-भाड़ा 
चुकाना आवश्यक है, और इस दशा में अधिक चुकाया गया भाड़ा 
वापिस करने के लिये इम्पोर्टर आवेदन-पत्र दे सकता है। पोर्ट 
कमिश्नस के गोदाम से माल उठाने के अन्य नियमों में कोई परिव- 
तेन नहीं हुआ है। 

उक्त नियम १८ मई १९४० से छागू हुआ। चेम्बर ने स्कूलर 
निकाल कर इस विषय का पूर्ण विवरण इस सम्बन्ध में द्लिचस्पी 
लेनेवाले चेम्बर के सदस्यों मे वितरण कराया। 


तटरथ बन्द्रगाहों में शरण लेनेवाले शत्रु-पक्षो- 
जहाजों पर भारतीय-इम्पोर्टरों का माल 


भारत-सरकार ने अपनी २ द्सिम्वर १९३९ को प्रकाशित 
प्रेस-सूचना में यह उल्लेख किया था कि तटस्थ बन्द्रगाहों 
में शरण लेनेवाले झात्रु-पक्षी-जहाजों ले भारतीय इस्पोर्टरों का 
माल प्राप्त करने के संबंध में कुछ बातचीत चली है। इस संबंध 
में पुनः १६ द्॒सिम्बर १९३९ को भारत-सरकार की दूसरी प्रेस- 
सूचना प्रकाशित हुईं थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 
शत्रु-पक्षी-जहाजों पर आलनेवारका माल प्राप्त करने के लिये लन्द्न 
चेम्बर आफ कामसे तथा युनाईटेड किगडम के मांल के मालिकों 
ने जहाजों के मालिकों से लिखा-पढ़ी की थी | इस सम्बन्ध 
में केन्द्रीय सरकार को यह खूचना प्राप्त हुई थी कि लन्द्न 
चेम्चर आफ कामसे समस्त बृटिश राज्य ( जिसमें भारत भी 
शामिल है) के मार के मालिकों का माल वापिस कराने 
की व्यवस्था करने के लिये प्रयलशील है, और यदि वह इस 
सम्बन्ध में काररवाई करे, तो कुछ शर्तों पर जर्मनी के जहाज के 
मालिकों से माल वापिस करने का समझौता हो सकता है। 


( रैश्३ ) 


लन्दून चेस्बर आफ कामसे का सुझाव खीकार कर लिया गया। 
पर शत यह थी कि भारतीय मार के मालिक अपना भार प्राप्त 
करने के लिये व्यक्तिगत रूप से कोई लिखा-पढ़ी न करें। प्रत्येक 
माल के माछिक को हिदायत दी गयी थी कि वह अपने माल का 
पूर्ण चिवरण, जिस तठस्थ वन्द्रगाह में उसका मार लिये हुए 
जहाज शरण ले रहा हो, उस स्थान के बटिश राजदूत को भेज दे । 


भारत-सरकार के व्यापारिक विभाग ने ९६ दिसस्वर १९३० 
की उक्त प्रेस-सूचना की एक प्रति चेस्वर के पास भेजते हुए चेस्चर 
से यह खूचित करने के लिये कि क्‍या चेस्वर उच्त प्रस्ताव से सहमत 
होगा, अनुरोध किया था। अस्त में भारत-सरकार ने ९५ नवम्बर 
१९४० को एक प्रेस-विज्ञप्ति प्रकाशित कराई, जिसमे यह घोषणा 
फी गयी थी कि हिज्ञ मेजेस्टी गवर्तमेट ने तठसख्य बन्द्रगाह में 
शरण लेनेबाले इटली, फ्रान्स के जदाज़ों से ( जर्मन जहाजों को 
वाद देकर ) माल प्राप्त करने के लिये जेसे युनाईटेड किगडम में 
प्रबन्ध किया गया है, भारत-सरकार भी उसी का अनुकरण करेगी | 
इस सस्वन्ध से युनाईटेड किंगडम में एक 'शत्रु-शीपिंग-क्लेस्स- 
कमेटी” निमाण की गयी थी, और यह मार के प्रत्येक मालिक की 
इच्छा पर निर्मर था कि चह कमेटी को अपना मार वापिस उेने 
के लिये शत्रु-पक्ष के जहाजों के मालिकों से लिखा-पढ़ी करने के 
लिये अथवा युद्ध-काल तक के लिये माल छोड़ देने के लिये अधि- 
कार दे। इसके अतिरिक्त माल के प्रत्येक मालिक से अपने क्लेम 
(दावा) का पूर्ण चिबरण कमेटी के पास भेजने का अज्गरोध किया 
गया था। हिज मेजेस्टी गवर्तमेंट की उक्त योजना भारत-सरकार 
को उचित जेंची, और उसने इसे खीकार कर छिया। पुनः भारत- 
सरकार ने भारत-रक्षा-क्रानून के अन्तर्गत हुक्मनामा निकाल कर 
भारतीय माल के मालिकों को यह सूचित किया कि उनका माल 
लेकर जो शलत्रु-पक्षी-इटालियन अथवा फ्रेश जहाज ( जर्मन जहाजों 


( १२४ ) 


को वाद देकर ) तटस्थ वन्द्रगाहों में शरण ले रहे हां, उनसे माल 
वापिस लेने के लिये, अथवा युद्ध-काल तक छोड़ देने के लिये 
लिखा-पढ़ी करने के लिये शन्रु-शीपिंग-क्लेम्स कमेटी' के पास 
अपने साल का पूर्ण चिंवरण देकर रिटत भर कर भेज दें। उक्त 
हुक्मनामे में किसी माऊ के मालिक को कोई व्यक्तिगत लिखा-पढ़ी 
करने की मनाही की गयी थी। इस सस्बन्ध में कई परद्न उठाये 
गये थे, और चेस्वर की कमेटी को यह खूचित किया गया था 
कि शज्ु-सम्पत्ति-रक्षक ने इम्पोर्टरों को सूचित किया है कि 
वे अपने माल के लिये, जो शज्ु-पक्षी-जहाजों में रद पड़ा हुआ 
है, और जिसको प्राप्त करने की कोई भी आशा नहीं है, ड्राफ्ट 
भुगतान दे ढ, तथा मार का विल्स आफ लेडिंग वापिस कर दें । 
इस सम्बन्ध मे चेम्बर के सदस्यों को जो जानकारी प्राप्त थी, 
डसको मालूम करने के लिये कमेटी ने सकूलर निकाछू कर सदस्यों 
में चितरण कराया। 
कलकत्ता कस्टम्स.-द्वारा सूती चेक जिंघाम का 
मूल्य-निधारण 

पिछले साल चेम्बर ने कलकत्ता कस्टस्स के पास, सूती चेक 
जिंधाम का 'सी कस्टम्स एक्‍्ट' की धारा ३० (वी) के अन्तगत 
सूल्य निर्धारित करने के लिये प्रतिनिधित्व किया था। चेम्बर के 
प्रतिनिधित्व के उत्तर में कस्टम्स के कलक्टर ने सूचित किया कि 
जवतक,पीसगुड्स के बाज़ार में युद्ध की धतिक्रिया का असर पूर्ण- 
तया नहीं मालूम पड़ जाय, तवतक उक्त विषय के निर्णय के लिये 
चेम्बर को प्रतीक्षा करनी चाहिये। इसके पश्चात्‌ कलक्टर महोदय 
ने यह सूचित किया था कि वह चेस्वर के सुझावों को ध्यान में 
रखेंगे। कलक्टर महोदय ने यह भी उल्केख किया था कि जिन 
पीसगुड्स के सम्बन्ध में चेम्चर ने प्रतिनिधित्व किया है, उनके 


( ११५ ) 
भूल्य निर्धारण के प्रइन पर विचार करने के लिये उन्होंने कस्टम्स के 
मूल्य-निर्धारक-विभाग को विशेष ध्यान देने की हिदायत दी है। 
चूकि इस सस्वन्ध में परिस्थिति में कुछ खुधार नहीं हुआ, इस 
लिये चेस्वर ने जापानी सूती चेक जिघास के आयात में इस्पोर्टरों को 
जो अजुविधायें होती थीं; उन्का पूर्ण विवरण प्राप्त करने की योजना 
निश्चित की। कमेटी ने सकूंछर निकाछ कर जापानी खुती चेक 
जिंघाम मंगानेवाले चेम्वर के सदस्य इम्पोर्टरों मे वितरण करायो। 


बाज़ार-भाव के आधार पर पीसगुड्स का 
मूल्य-निर्धारण 


२३ अप्रेल १९४० को कस्टस्स के कलूक्‍्टर ने चेम्बर के पास 
पत्र लिखकर सूचित किया था कि सी कस्टम्स एक्ट' की धारा 
३० (ए) के अन्तर्गत ड्यूटी लगाने के लिये ननस्टेन्डडे छाप के 
पीसशुड्स का बाज़ार भाव निद्चित करने में कस्टम्स के मूल्य- 
निर्धारक-विभाग को काफी कठिनाई होती है, इसलिये यह 
निश्चित किया गया है कि ननस्टेन्डर्ड पीसग्रड्स को वाज्ञार भाव 
की फेहरिस्त से हटा दिया जञाय+ और उनका 'सी एक्ट” की 
घारा ३० (वी) के अन्तर्गत मूल्य निर्धारित किया जाय और 
बाज़ार-भाव की फेहरिस्त में केवरू स्टेन्डर्ड माल का ही भाव 
दिया जाय, जिसका सी! कस्टम्स पक्‍ट की घारा ३० (०) के 
अन्तर्गत सूल्य निर्धारित किया जाय। इसके पह्चात्‌ कलक्टर 
महोदय ने इस सम्बन्ध से यह राय दी थी कि प्रस्तावित संशोधन 
से विभिन्न छाप के पीसगुड्स में कोई प्रतियोगिता आने की संभा- 
चना नहीं रहेगी। उक्त संशोधन के सम्वन्ध में चेम्वर से राय 
और सुझाव देने का अज्रोध किया गया था। 

कस्टम्स के कलक्टर को उत्तर देते हुए चेम्वर ने यह राय दी 
थी कि स्टैन्डर्ड ओर ननस्टेन्डड पीसगुड्स का पृथक-पृथक श्रेणी- 


( शरद ) 


विभाग करने से स्थिति खुधरने की अपेक्षा खराब अधिक होगी | 
पुनः कमेटी ने इस बातपर प्रकाश डाछा था कि स्टेन्डर्ड और नन- 
स्टेन्डर्ड पीसगुड्स का अन्तर एक बड़े गोर-गपाड़े का विषय है, 
और यह विशेषतः खुरीदार की पसन्द्गीपर निर्भर करता है कि 
वह दोनों में से कौन सी चीज़ पसन्द्‌ करेगा । आगे चलकर कमेटी 
की ओर से यह उल्लेख किया गया था कि स्टेन्डड और नम. 
स्टैन्डर्ड पीसगुड्स में कोई अन्तर नहीं, और एक ही तरह की 
बुनाई होनेपर भी बाज़ार में चालू मार स्टैन्डर्ड कहछाता है, और 
जो मार चाल्यू नहों, वह ननस्टेन्डर्ड कहकाता है। इसलिये 
कमेटी ने कस्टम्स की उक्त नीति का विरोध करते हुए यह उल्लेख 
किया था कि स्टेन्डर्ड ओर ननस्टेच्डर्ड माल का प्ृथक-पृथक 
श्रेणी-विभाग करने का विचार कपड़े के व्यापार के लिये बड़ा 
घातक सिद्ध होगा, क्‍योंकि जब बाज़ार में तेजी आयगी, तब तो 
इनभ्वायस (बीजक) के मूल्य को सुविधा मिलेगी, और जब मन्दी 
आयगी, तब बाज़ार के मूल्य को सुविधा मिलेगी । अतः कमेटी ने 
यह सुझाव दिया कि वस्तुओं की फेहरिस्त (इसकी एक प्रति 
चेम्बर ने अपने जबाब के साथ भेजी थी |) के मूल्य निर्धारित करने 
के तरीक़ में कोई भी परिवर्तन करने के पहले कस्टस्स के अधिका-* 
रिओं को चाहिये कि वे इस विषयपर चेम्वर की कमेटी के साथ 
विचार-विमर्श करने के लिये आवश्यकतालुसार समय दें, ताकि 
इस्पोर्टरों के विचार समुचित रूप से व्यक्त किये जा सके। 
कस्टम्स के मूल्य-निर्धारक-विभाग की खुविधा के लिये चेम्वर ने 
जो वस्तुओं की फेहरिस्त भेजी थी, उसपर उन्तका वाजार-मूल्य 
भी डल्लिखित था। 
कच्चे तिब्बतीय ऊन के नियांत में कठिनाइयां 

२५ जून १९४० को चेम्वर की कमेंटी ने कलकत्ता कस्टस्स के 

कलक्टर के पास एक पत्र लिखा, जिसमें कच्चे तिब्बतीय ऊन के 


( १९७ ) 

निर्यात में कलकत्ता पोर्ट में इम्पोर्टरों को जो अखुविधाय होती हैँ, 
उनका डब्लेख किया गया था। पत्र मे कमेटी ने इस वात्तपर 
प्रकाश डाछा था कि ज्ञो तिव्वतीय ऊन कालिस्पोंग से तथा कई 
अन्य रेलवे स्टेशनों से शिपमेन्ट के लिये कछकत्ता पोर्ट भेजा जाता 
है, उसके प्रत्येक छाट से नमूना लेकर कस्टग्स उसकी ज्ञांच किया 
करता है। इस सस्बन्ध में कमेटी ने यह दलील पेश की थी कि 
जब तिव्वतीय ऊन रेलवे से भेजा जाता है, तब रास्ते में डसमे 
मिलावट की गुंजाइश हरगिज नहीं हो सकती। इसलिये कमेटी 
ने कस्टस्स-दारा तिव्वतीय ऊब की परीक्षा करने का नियम 
अनावश्यक तथा अनुचित बतलछाया था, और कस्टम्स से यह 
नियम हूा देने का सुझोव दिया था।. पुनः कमेटी ने इस 
वातपर प्रकाश डोहा था कि नमूना छेकर तिचव्बतीय ऊन की 
रखायनिक परीक्षा करः लेने के बाद भी जहाज मे बोझाई करने के 
समय उसकी पुनः जांच की जाती है। आगे चलकर पत्र मे यह 
डब्केख किया गया था कि जब कभी डक के प्रिभेन्टिभ अफसर्सा 
द्वारा छाट में से नमूना निकालने मे विलम्ब हो जाय, और इसी 
बीच जहाज पोर्ट में पहुंच जाय, तो जहाज में सारू वोझाई के लिये 
काफी समय नहीं मिलने की चजह माल का निर्यात रुक जाता है। 
इसलिये कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि स्टीमर की एन्‍्ट्री होते 
ही नसूना लेकर मार की जांच कर लेनी चाहिये, और ऐसी 
कोशिश की जानी चाहिये कि माल के निर्यात में चिलस्ब न होने 
पाये | अन्त में कमेटी ने यह ख़ुझाव दिया था कि जहाजों में माल 
के लिये स्थान की कमी रहती है, इसलिये इस बातपर ध्यान देते 
हुए कि भालछ वोझाई में शीघम्रता करनी पड़ती है, शीपिंग विल्स 
पास करने मे जल्दचाजी की जानी चाहिये । 


कमेटी के पत्र को उत्तर देते हुए कस्टम्स के कलक्टर ने सूचित 
किया कि तिच्वतीय ऊन के निर्यात के नियमों के शभ्रइ्न पर खूब 


( ए४े८ ) 

सावधानी से विचार किया गया है; और इस संवंध में जो 
नियन्त्रण रखा गया है, चह नहीं हटाया जा सकता है। इस 
सम्बन्ध में कि तिव्ववीय ऊन सीधे काहछिस्पाँग से रेलवे-द्वारा 
कछकत्ता आतो है, ओर रास्ते में उसमें किसी तरह की मिलावट 
की गुंजाइश नहीं, करफ्टडर महोदय ने यह डब्लेख किया कि यह 
तिव्वतीय ऊन की असलियत का केवछ एक प्रमाण है, और यह 
ठीक-ठीक निश्चय कर लेने के लिये कि तिव्वतीय ऊन के साथ किसी 
अन्य प्रकार का ऊन मिसाल कर कोई निर्यात न किया जा सके, 
कस्टम्लस के अधिकारियों ने तिव्वतीय ऊन के ऊपर ' नियन्त्रण 
छगाया है, जिसके अनुसार तिब्वतीय ऊन की परीक्षा कर लेना 
आवश्यक है। आगे चहूकर कलरूकक्‍टर महोदय ने यह उल्लेख किया 
था कि चूकि जहाज में वोझाई के लिये जो माल डकों में रहता है, 
डसपर कस्टम्स आफिस का निरीक्षण नहीं रहता, इसलिये 

तिव्वतीय ऊन की पुनः जांच कर लेना आवश्यक है। 
इसके पश्चात्‌ कस्टम्स के कलक्टर ने यह खूचित किया था' 
कि जिस जहाज में ऊन भेजना हो, उसके पोर्ट में पहुंचने के पहले 
ही यदि सार डक्क में पहुंच जाय, तो जहां माल रखा गया हो, 
डस स्थान का पता कस्टम्स के डिवीजन आफिस को दे दिया जाय 
तथा निर्यात-विभाग का परीक्षा के लिये ऊब का नमूना निकालने 
के लिये दिया गया हुक्‍्मनामा पेश किया जाय, तो ऐसी व्यवस्था 
की जा सकती है कि जहाज के पोर्ट में पहुंचने के पहले ही 
असेन्टिस अफसर परीक्षा के लिये ऊन के नमूने निकाल छ। इस 
सम्बन्ध में छकटर महोदय ने यह सी सूचित किया था कि 
स्टीमरों के पहुंचने के निश्चित दिन के दो दिन पहले ही उनकी 
 आउटख्वार्ड एल्ट्री कर छी जा सकती है, और इसके पश्चात्‌ फौरन 
आवश्यक काररवाई के लिये शीपिंग विल्स लिये जा सकते है। 
अन्त में कलक्टर महोद्य ने यह उल्लेख किया था कि,ऊन की 


( श२० ) 
जांच करने में कोई अनावश्यक विलूम्व नहीं होता है, और यदि 
शीपर, शीपिंग विल्ख पेश करने में शीघ्रता करें, और नमूने 
निकालने में प्रिसेन्टिम अफसरों को मद्द्‌ दें, तो कोई कारण नहीं 
कि इस कार्य मे ज्ञो समय रूगता है, वह कम न हो सके | 


गंगासागर-मेला जानेवाले यात्रियों की कठिनाइयाँ 
चूकि प्रत्येक साल की तरह १९४० की जनवरी मास में भी 
मकर संक्रान्ति के अवसर पर हज़ारों यात्रियों के गंगासागर मेले 
में ज्ञाने की उम्मीद थी, इसलिये यात्रियों के आराम और रक्षा 
के लिये विशेष व्यवस्था करने के लिये चेम्बर ने मेसर्स मैकनील 
कम्पनी तथा अन्य जहाजी कम्पनियों को पत्र लिखा था। इस 
सम्बन्ध में कमेटी ने उक्त कम्पनियों को प्रत्येक जहाज में यात्रा 
करने के छिये एक निर्धारित संख्या के अन्द्र ही टिकट बेचने का 
खुझाव दिया था। पुनः कमेटी ने यात्रियाँ के पीने के लिये बढ़िया जल 
रखने का प्रबन्ध करने तथा उनके आराम की समुचित व्यवस्था 
करने की राय दी थी। उक्त कम्पनियों-द्वारा कमेटी को यह सूचित 
किया गया कि गंगासागर के यात्रियों की रक्षा का डच्ित प्रबन्ध 
किया गया है, ओर उनके यातायात के लिये भी सन्‍्तोषप्रद्‌ 
व्यवस्था की गई है । 


जूट की कतरन का नियांत और इसकी परिभाषा 


चेम्बर के पास इस बात का प्रतिनिधित्व किया गया था कि 
जूट की कतरन के निर्यात में णएक्सपोटरों को वड़ी अखुविधाय 
होती हैं, और प्रायः कस्टम्स के अधिकारी इसका कच्चे जूट के 
भूल्य के अनुसार सूल्य निर्धारित करते हैं। इस सम्बन्ध में चेम्बर 
की ओर से १९ सितम्वर १९४० को कलरूकत्ता कस्टस्स के कलक्टर 
के पास एक पत्र भेजा गया। इस पत्र में कलक्टर महोदय से यह 
खूचित करने का अनुरोध किया गया था कि जूट की कतरन की 

१्७ 


( १३० ) 


परिसापा तथा विद्िष्ठ छक्षण क्‍या हैं ? यह जानकारी चेम्बर 
इसलिये प्राप्त करना चाहता था कि जूट की कतरन और कच्चे 
जूठ में क्या अन्तर है, और कस्टम्स इनका मूल्य किस ढंग से 
निद्चित करता है, यह मालूम हो जाय। 

३० सितम्बर १९४० को चेम्बर के पत्र का उत्तर वेते हुए 
कस्टम्स के कलक्टर ने यह सूचित किया कि उक्त वस्तुओं की 
परिभाषा के लिये कस्टम्स-विभाग की ओर से कोई नियम नहीं 
बनाया गया है, और जूट तथा जूट की कतरन का अन्तर निश्चित 
करने के लिये ऋस्टम्स इस व्यवसाय में प्रचलित नियमों का 
पालन करता है । 

कमेटी उक्त विषय के सम्बन्ध मे अभी भी ध्यान दे रही है। 


कस्टम्स के मूल्य-निधारक-विभाग-द्वारा गुप्त 
बातों का पता देना। 


चेम्बर के पास इस बात का प्रतिनिधित्व किया गया था कि 
'सी कस्टम्स एक्ट! की धारा ३० ( ए) के अन्तगंत पीसशुड्स की 
ड्यूटी निश्चित करने के लिये बाज़ार-भाव भारूम करने के समय 
कस्ठम्स के मूल्य-निर्धारक-विभाग के कई व्यक्ति जनता को कई 
श॒ुप्त बाते बता देते हैं। इसलिये कमेटी ने १३ सितम्बर १९४० को 
कलकत्ता कस्टम्स के कलक्टर के पास एक पत्र भेजा, जिसमें यह 
डब्लेख किया गया था कि माल का वाज़ार-भाव जांचने के लिये 
कस्टम्स के लिये कपड़े के व्यवसाय से सस्बन्धिय व्यचसायियों 
को माल का नमूना दिखलछाना आवश्यक है, किन्तु बाज़ार- 
भाव जानने के लिये उन्हें कई गुप्त बातों का भेद वतराना जूरूरी 
नहीं है । पुनः पत्र में कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि इनभ्वायस 
(बीजक) का पूरा विचरण--जैसे, मूल्य, शीपरों का नाम, सी० 
आई० एफ०, इम्पोटरों-दवारा उछिखित भाव तथा विछू आफ एन्‍्द्ी 


( १३१ ) 

के सस्वन्ध की अन्य वाते--ब्रतछाना भी जुरूरी नहीं है; क्योंकि 
व्यवसाय की ग्रुप्त बातें वहुत महत्व रखती है, और इनका भेद खुल 
जानेपर इस्पोर्टरों को बहुत लुक़सान पहुंचता है। अन्त में कमेटी 
नें कछकक्‍्टर महोदय से इस मामले में व्यक्तिगत जाँच करने का 
अनुरोध किया था और कस्टम्स के मूल्य-निर्धारक-विभाग को 
इस वात का महत्व वतछाने का खुझाव दिया था कि उसका यह 
कार्य वहुत ही आपत्तिजनक है, और यह अभ्यास अविलूम्व 
रोकना चाहिये। 

१४ अक्दूबर १९४० को कमेटी के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए 
कस्टम्स के कलक्टर ने सूचित किया कि जांच करने पर 
पता चछा है कि थोक-वाजार-भाव मालूम करने के लिये कस्टम्स 
का सूल्य-निर्धारक-विभाग व्यवस्तायियाँ को केवछ माल का नसूना 
दि्खिलाता है, पर जैसा कि चेम्बर ने आक्षेप किया है, वह कोई 
अन्य गुप्त वात नहीं वतलाता है। 


इटालियन जहाजों पर का माल 


थुद्ध छिड़ने के समय से कई इटालियन जहाज तटस्थ बन्द्रगाहों 
में शरण ले रहे थे, और चेम्बर के कई सदस्य अपने माल के लिये, 
जो इन जहाजोंपर बोझाई हुआ था, बहुत चिन्तित हो पड़े। 
इसलिये चेम्चर की कमेटी ने भारत-सरकार को पत्र लिखकर यह 
पूछा कि मार के मारिकों को माल दिलाने के लिये कौन- 
सा सुगम मार्ग अवलम्वन किया जा सकता है। पत्र में चेस्वर ने 
अपने कई सद्स्याँ का माल छेकर चलनेवाले कई इटालियन जहाजों 
का पूरा विवरण देने के लिये भी लिखा था। चेम्वर के पत्र का 
उत्तर देते हुए भारत-सरकार ने सिफे एक जहाज का पता-ठिकाना 
और पूरा विवरण दिया, और इस सम्बन्ध में यद सूचित किया 
कि इस जहाज से मार नहीं पाप्त किया जा सकता, पर मार के 


( १३२ ) 


मालिक कलकत्ता के डायरेक्टर जेनरछ आफ कमर्सियल इन्टे- 
'लिजेन्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स के पास अपने क्लेम्स (दावे) रजिस्टर 
करा सकते हैं, ताकि युद्ध समाप्ति के बाद इस सम्बन्ध का 
निवटारा हो सके। अन्त में १५ न्वस्वर १९४० को प्रेस-सूचना 
प्रकाशित कराकर भारत-सरकार-दवारा यह घोषणा की गई कि हिज 
मेजस्टी गवरनमेंठ ने इटालियन तथा अन्य जहाजों से माल प्राप्त 
करने की थुनाईटेड किंगडम में जो योजना तैयार की है, भारत- 
सरकार भी माल के मालिकों का माल प्राप्त करने के लिये उसी का 
अतुकरण करेगी। (इस विषय की चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है। ) 


क्षि-उत्पादनों का टेरिफ-समूल्य-निर्धारण 
अपने २६ मई १९४० के पत्र में कलकत्ता कस्टम्स के निर्यात- 
विभाग के इन्चारज और कस्टम्स के असिस्टेन्ट कलक्टर ने चेम्बर को 
सूचित किया कि एप्रिकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट १९४० के शेड्यूल के 
अनुसार कृषि-उत्पादनों पर टेरिफ-ड्यूटी निर्धारित करने के लिये 
टेरिफ-मूल्य निश्चित करने का कार्य प्रोरम्भ हो गया है, और 
चेम्बर से अनुरोध किया जाता है कि वह इन चीज़ों के बाज़ार-मूल्य 
के सस्बन्ध में अपने सदस्यों की राय सूचित करे। पत्र के साथ 
असिस्टेन्ट कछकक्‍टर महोदय ने कृषि-उत्पादनों के पिछले ग्यारह 
मास के मोदा-मोटी बाज़ार-सूल्य की फेहरिस्त भी भेजी थी। 
असखिस्टेन्ट कलक्टर के पत्र के उत्तर में चेम्बर की कमेटी 
ने यह सूचित किया कि जैसे विदेशों से आनेवाली विभिन्न 
वस्तुओं का टेरिफ-सूल्य निश्चित करने के लिये डायरेक्टर जेनरल 
आफ कमर्सियल इन्टेलिजेन्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स टेरिफ-कान्फरेन्स 
बुलाते हैं, वेले ही असिस्टेल्ट कछकक्‍्टर महोदय को भी कृषि- 
उत्पादनों का टेरिफ-सुल्य निर्धारित करने के लिये एक कान्फरेन्स 
का आयोजन करना चाहिये । 
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पुनः असिस्‍्टेन्ट कलक्टर महोदय ने चेम्बर के पत्र का उत्तर 
देते हुए सूचित किया कि परारमस्मिक जांच-पड़ताल के परचात्‌ 
यदि भारत-सरकार आवद्यक समझेगी, तो उक्त विषय के सम्वन्ध 
में टेरिफ-कान्फरेन्स का आयोजन किया जा सकता है। इस 
बीच चेम्वर की कमेटी को इस सम्बन्ध मे जो जानकारी प्राप्त 
हुई, इसकी सूचना निर्यात-विभाग के असिस्‍्टेन्ट कलक्टर और 
इन्चार्ज के पास भेज दी गई। 

पुनः भारत-सरकार के डायरेक्टर जेनरल आफ कमसिंयल इस्टे- 
'लिजेन्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स ने २४ द्॒सिम्बर १९४० को चेम्बर के 
पास एक पत्र भेजा। उन्होंने पत्र में चेम्बर से वस्तुओं के मूल्य 
की एक सूची भेजने का अनुरोध किया था। इस सम्बन्ध में 
डायरेक्टर जेनरलरू महोदय ने यह उल्लेख किया था कि चह बतोर 
परीक्षा भारत-सरकार के विचारार्थ वस्तुओं की एक ऐसी सूची 
तैयार करना चाहते हैं, जिसको सरलता से टेरिफ-मूल्य का रूप 
दिया जा सके। पुनः डायरेक्टर जेमररू महोदय ने यह उल्लेख 
किया था कि टेरिफ-मूल्य उन्हीं वस्तुओं के लिये निश्चित करने 
की आवश्यकता है, जो काफी चालू हों, और जो सहलियत के 
साथ क्रमानुसार रखी जा सके। इस विषय को चेस्वर की कमेटी 
के सम्मुख वस्तु-खूची तेयार करने के लिये और खुझाव देने के 
लिये रखा गया । 


व्यवसायियों के साथ कलकत्ता कस्टम्स 


आफिस का आपत्तिजनक व्यवहार 
चेम्वर का ध्यान इस वात की ओर आकर्षित किया गया था 
कि इस्पो्टरों को, जिन्हें कार्यवश प्रायः कस्टम्स आफिस के भाव- 
निर्धारक-विभाग में जाना पड़ता है, कस्टम्स के कुछ कर्मचारियों 
के अनुचिन व्यवहार के कारण वड़ी अखुविधायं होती हैं। इस 
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आल्षेप के सम्बन्ध में चेम्बर की कमेटी ने १३ सतम्बर १९४० को 
कस्टम्स के कछक्‍्टर के पास एक पत्र भेजा, जिसमे इस प्रकार 
के एक विशेष मामझे का उल्लेख किया गया था, जिसकी जान- 
कारी चेम्बर को प्राप्त हुई थी | 

चेम्व॒र के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए कस्ठम्स के कलक्टर ने सूचित 
क्रिया कि वह उक्त मामले में अच्छी तरह तहकीक़ात करने के वाद 
इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि इस विपय में उन्हें जहांतक जानकारी 
प्राप्त हुई है, उसके अनुसार उनका चविद्ववास है कि कस्टम्स के ऊपर 
जो दोपारोपण किया गया हे चह अमपूर्ण है, और न्‍्यायोच्ित नहीं 
कहां जा सकता। पुनः कलक्टर महोदय ने यह उल्लेख किया था 
कि यदि चेम्बर के सेक्रेटटी उनसे कस्टम्स आफिस में मुलाक़ात 
कर, तो चह उक्त आक्षेप के सस्वन्ध में विशेष विचार-विमर्श 
करना भी पसन्द करगे | इस विपय पर कमेटी ध्यान दे रही है । 


कलकत्ता-कस्टस्स-द्वारा एक प्रतिष्ठित इम्पोर्टर पर 
फोज़दारी मामला । 

इस वर्ष मेससे शान्तिछाल खरबार और डी० के० छुल्डू 
के विरुद्ध कछकत्ता-कस्ठम्स-छठारा भारतीय-दण्ड-विधान-धारा 
४२०/१०९ के अन्तर्गत फौजदारी मामछा चढाया गया था। 
उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध यह अभियोग छगाया गया था कि उन 
लोगों ने जापान से आये हुए सूती पीसग्रुड्स का। जान-वूनझ् 
कर भारत-सरकार को धोका देने के छिये और ठगने के दिये, 
कम मूल्य वताकर कस्टम्ल के कलक्टर को वाजिव ड्यूटी से कम रक़म 
देकर कस्टम्स-विभाग से माल डिलेबरी लेने की चेप्टा की थी ) 

डक्त मामले के विवरण से मालूम हुआ कि वी० एम० खरचार 
एन्ड कम्पनी, (१६११, हरिसन रोड) जापान से आनेवाछे सती 
पीखग्रुड्स का वहुत बड़ा व्यवसायी है ओर कलकत्ता, कराची, 
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खूरत, बम्बई), रंगून तथा जापान में इसके ज्नांच फर्म हैं तथा अभि- 
युक्त शान्तिकाल कम्पनी का एक हिस्सेदार है, और डसे कम्पनी के 
कलकत्ता ब्रांच के कार्य की देख-रेख की क्षमता प्राप्त है। दूसरा 
अभियुक्त डी० के० कुन्डू उक्त फर्म की ओर से राइसेन्ख प्राप्त सर- 
कार है, ओर वह प्रायः कछकत्ता कस्टम्स में फर्म के कागजात 
फाइल करने के लिये, रेवेन्यू देने के लिये, और माल डिलेबरी लेने 
के लिये नियुक्त किया जाता है। 

उक्त दोनों अभियुक्तों के ऊपर खूती पीसगुडल के वास्तविक 
मूल्य के सस्वन्ध में मिथ्या बयान देने का अभियोग छगाया गया था । 

मामले के फैसले के लिये निम्न बातों पर विचार करना था :-- 

(१) सस्वन्धित मर का वास्तविक मूल्य क्या है, और क्‍या 
फ़रियादी पक्ष इसका सबूत देने में सफर हो सका है ? 

(२) क्या फरियादी पक्ष भारतीय-दण्ड-विधान-धारा ४२० 
के अन्तर्गत फौजदारी मुक़द्मा चछाने के लिये जिन सबूतों की 
द्रकार पड़ती है, वे सबूत पहुंचा सका है ? 

(३ ) यदि वास्तव में माल का सूल्य कम बतलाया गया; तो 
इंसके छिये दोनों अभियुक्त कहां तक ज़िस्मेदार हैं ? 

उक्त मामला भेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश हुआ था। 
उन्होंने भामले की खुलवाई समाप्त होने के बाद फैसले में दोनों 
अभियुक्तों को निर्दोष ऋरार देकर उन्हें मुक्त कर दिया। कमेटी ने 
मजिस्ट्रेड के फैसले की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की । 


कलकत्ता पोर्ट से मलेरिया की शिकायत 
दूर करने का विशेष प्रबन्ध 


भारत सरकार के कलकत्ता पोर्ट हेल्‍थ डिपाटंमेन्ट ने २३ 
जुलाई १९४० को इन्डियन मेडिकल सर्विस के डायरेक्टर जेनररूू 
के आदेशाज्ुसार कलकत्ता पोर्ट के मलेरिया फैलानेवाले मच्छरों 
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के ऊपर नियन्जण रखनेवाले प्रबन्ध को उत्तमतर बनाने के लिये 
तैयार की गई प्रस्तावित योजना की एक प्रति तथा डसके साथ 
इन्डिया पो्टस एक्ट सन्‌ १९०८ की धारा ३५ के अनुसार 
प्रकाशित प्रस्तावित डाफ्ट नोटिफिकेशन की एक प्रति चेस्वर 
के पास भेजी। इस सम्बन्ध में यह डब्लेख किया गया था 
कि कलकत्ता पोर्ट में ठहरनेवाले सभी तरह के जहाजों में मलेरिया. 
विषमज्वर तथा कई और ज्यादा खतरनाक बीमारियां फैलानेवाले 
मच्छर पेदा होते हैं, और इन्हीं मच्छरों के कारण पोर्ट में 
बीमारियों की शिकायत बढ़ती हे। अतः प्रस्तावित योजना के 
अन्तर्गत जहाजों में रहनेचाले मच्छरों का समूल नाश करने तथा 
पोर्ट हेल्‍थ डिपाटंमेन्ट के तेछ और दवाई छिड़ककर मच्छर 
मारने के आम तरीक़े को क्रियाशील वनाने का प्रबन्ध किया 
गया है । इस योजना को सफल बनाने के लिये तथा इस सम्बन्ध 
में भारत सरकार को आर्थिक सहायता देने के लिये कलकत्ता पोर्ट 
में ठहरनेवाले सभी तरह के जहांजोंपर “मच्छर नियन्त्रण फीस' 
लगाने का प्रस्ताव किया गया था। फीस के सम्वन्ध में यह उल्लेख 
किया गया था कि इस प्रकार की प्रस्तावित फीस की रक़म बहुत 
ही कम द्र से निर्धारित की गई है, और इस योजना का कार्य 
संचालन के लिये ख् का जो बजट तैयार किया गया है, उसके 
अन्तर्गत निर्धारित रक़्म कलकत्ता पोर्ट में ठहरनेचाले सभी जहाजों 
से वसूल की जायगी। प्रस्ताचित योजना जनता तथा सभी 
सम्बन्धित व्यक्तियों के खास्थ्य की उन्नति के प्रश्न को दृष्टिगत्‌ 
रखते हुए तैयार की गयी थी। इस सस्वन्ध में यह भी आशा की 
गई थी कि कलकत्ता पोर्ट के लिये शीघ्र ही एक 'सच्छर नियन्त्रण 
समिति! खंगठित होगी, जिसमे कलकत्ता पोर्ट से सस्बन्धित 
प्रत्येक म्युनिसिपेलियी तथा डिस्ट्रिक्ट वार्ड आदि का प्रति- 
'निधित्व रहेगा। - 
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उक्त प्रस्तावित यॉजना पर चेस्चर से अपनी सम्मति शीघ्र 
भेजने का अनुरोध किया गया था। चेम्बर की कमेटी इस सम्बन्ध 
में विचार कर रही है। 


'फेल्ट हेट के लिये लछाइसेन्स 


एक फर्म ने चेम्बर के पास इस वात का प्रतिनिधित्व किया 
कि उसने हांगकांग के एक मैन्युफेक्चरर को २० दर्जन फेल्ट हैट 
का आर्डर दिया था, और इसका पूरा सूल्य, जो मैन्युफेचररक 
को चुकती करना था, हांगकांग शंघाई वैकिंग का्परिशन के पास 
डिपोज्िट कर दिया थो। पर वेंक ने ता० ३ जून १९५४० का 
इस्डियन एक्सचेञ कन्ट्रोल सकूछर नं० ए० डी० १७ का हवारा 
देते हुए सूचित किया कि हैंठों के आयात पर नियन्त्रण छयाया गया 
है, और इस्पोर्ट छाइसेन्स ध्राप्त किये विना ड्राफ्ट नहीं दिया जा 
सकता। इसलिये चेस्वर की कमेटी ने कस्टम्स हाउस कलूकत्ता 
के इस्पोर्ट टू ड कन्दरोछर से उक्त फर्म को हैटों के लिये इस्पोर्ट 
लाइसेन्स मन्जूर करने का अनुरोध किया। चेम्वर के प्रतिनिधित्व 
के फलस्वरूप फर्म को छाइसेन्स मिल गया, और इस्पोर्ट ट्रेड 
कट्गोलर ने चेस्वर को इसकी खूचना दे दी। पुनः उक्त फर्म ने 
चेम्वर को खूचित किया कि उसे हैटों के लिये जो छाइसेन्स दिया 
गया है, वह केवल एक वार मार मंगाने के लिये स्वीकार किया 
गया है, इसलिये फर्म चाहता हे कि हेटों के आयात के लिये उसे 
वरावर के लिये लोइसेन्स दिया ज्ञाय | चेम्वर ने इसकी खूचना 
इस्पोर्ट टूड कन्टोलर को दे दी। इसके उत्तर में इम्पोर्ट ट्रेड 
कन्ट्रोलर ने यह सूचित किया कि दस्तूर मुताबिक आवेदन करने 
पर छाइसेन्स स्वीकृत हो सकता है, और इसके छिये जिस फार्म पर 
आवेदन करना पड़ता है, वह कस्टस्स हाउस के स्टाल से खरीदा 
जा सकता है । 
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डक से सम्बन्धित व्यवसायियों के लिये परमिट 

२६ सितम्बर १९.४० को कलूकचा पुलिस कमिश्षर ने ६ जून 
१९४० को प्रकाशित हुए पुलिस नोटिफिकेशन की एक श्रति चेम्वर 
के पास भेजी । इस नोटिफिकेशन में डक से सम्बन्धित सभी यूरो- 
पियन, एंग्लो इन्डियल और अन्य विदेशियों को अपनी फोटो भेजकर 
परमिट लेने के लिये आवेदन-पत्र भेजने की हिदायत दी गई थी। 
इस सस्बन्ध में कछकत्ता के पुलिस-कमिश्षर ने चेम्बर को सूचित किया 
था कि यह निरचय किया गया है कि परमिट लेने का नियम इतना 
व्यापक वनाया जाय कि इसे सभी व्यवसोयियों को, चाहे व्यवसायी 
किसी भी जाति का हो) लेना पड़े, ओर इसी उद्देश्य को दृष्टिगत्‌ 
रखते हुए सरकार ने १० नं० स्ट्रैन्ड रोड में एक ब्यूरो स्थापित किया 
है, और आवेद्नकारी व्यवसायियों की फोटो छेने के लिये तथा 
उन्हें आवश्यक परमिट मंजूर करने के लिये एक असिस्टेन्ट पुलिस- 
कमिश्नर की नियुक्ति की गयी है। चूकि लोगों की अनावश्यक 
भीड़ कम करने के विचार से सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रेस- 
सूचना नहीं प्रकाशित करायी, इसलिये चेम्बर से अनुरोध किया गया 
था कि वह इस मामले में सरकार को सहयोग दे ओर डक से सम्ब- 
न्थित अपने सभी सदस्य फर्मों को उक्त विषय की सूचना दे दे । 

चेम्बर ने पुलिस-कमिश्षर के उक्त पत्र की नकर इस विषय से 
सम्बन्धित सदस्यों में वितरण करा दी । 


जूट टूड एन्‍्ड इन्डस्ट्री 


भीगे जूट की विक्री और चलानी पर नियन्त्रण 


वह्लारू सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग ने अपने ५ जनवरी 
१९०४० के पत्र में चेम्चर को सूचित किया कि जूट का कारबार 
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करनेवाले व्यापारियों से समय-समयपर सरकार के पास इस वात 
की शिकायत आई है कि इस कारबार से सम्बन्धित वीचवाले 
लोग अपने छाभ की रक़म बढ़ाने के ज़्या् से वेलरों को माल 
बेचने के पहले इसे क़ाफी भिगा देते हैं। आगे चरूकर सरकार की 
ओर से यह कहा गया था कि जब भीगा जूट कलकत के व्यवसा- 
'यियों के पास विक्री के लिये आता है, तो यहां उसका कम मूल्य 
लगाया जाता है, जिससे यह घारणा होती है कि कलकत्ते के 
बाज़ार में जूट का भाव गिर गया है। अतः इसका 'परिणाम यह 
होता है कि ग्रहस्थों के पास जो उत्तम श्रेणी का जूट मौजूद रहता 
है, उन्हें उसे वास्तविक मूल्य से कम मूल्य में बेचने के लिये बहकाया 
जाता है। जहां तक सस्थव हो सके, जूट भिगाकर वेचने की प्रथा 
का अन्त करने के लिये तथा कम-से-कम इसपर कुछ नियन्न्रण 
लगाने के लिये आवश्यक काररवाई करने के घविचार से सरकार ने 
चेम्बर से यह सूचित करने का अनुरोध किया था कि इसमे कहाँ तक 
सत्यांश है कि भिगाकर जूट बेचने के कारण जूट के आम व्यवसाय 
को तथा खासकर जूट की खेती करनेवाले गृहस्थों को छुक़सान 
पहुंचता है। पुनः चेम्बर से यह राय देने का अद्रोध किया गया 
था कि क्‍या इस प्रथा का अन्त करना वांछनीय तथा सस्भव है ! 
और यदि सम्भव है, तो इसके लिये क्या काररवाई करनी होगी ? 
चेम्वर की कमेटी ने उक्त विषय से सस्बन्धित चेस्वर के सदस्यों 
की राय लेकर, इसके आधार पर अपने विचार निश्चित कर १४२ 
फरवरी १५४० को बंगाल सरकार के पास भेज दिये। इस सस्वन्ध 
में राय देते हुए कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि मिगाकर जूट 
बेचने से आम जूट व्यवसाय को और खासकर जूट की खेती करने- 
वाले गृहस्थों को जुक़सान पहुंचता है। पुनः कमेटी ने यह उल्लेख 
किया था कि यह सच वात है कि वीचवाले छोग वेलरूरों को जूट 
विक्की करने के पहले भिगा देते हैं, और इसके फलस्वरूप निर्दोप 
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ग़रीव ग्रहस्थों को लुक़सान उठाना पड़ता है। अतः कमेटी ने यह 
', दी थी कि इस प्रथा के कारण इस शिल्प को हानि पहुंचती 
» यह वात प्रत्यक्ष प्रमाणित है। 
पुनः कमेटी ने यह सम्मति दी थी कि उक्त हानिकारक प्रथा का 
अन्त करना अत्यन्त आवश्यक है, और इस समस्या का हल होना 
भी सम्भव है। इस सम्बन्ध भे कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि 
कुछ प्रतिशत तरी वाद देने का नियम रखना चाहिये और निर्धा- 
रित तरी से अधिक तरी नहीं स्वीकृत होनी चाहिये। पुनः कमेटी 
ने यह सुझाव दिया था कि नाम-मात्र फीस लेकर अलीपुर टेस्ट 
हाउस में तथा अन्य जूठ केन्द्रों मे तरी की परीक्षा की व्यवस्था 
करनी चाहिये। आगे चलछकर कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि 
सरकार-द्वारा जूट में जितनी प्रतिशत तरी स्वीकृत हो उससे 
अधिक तरी होने से ज्ुम समझा जाना चाहिये, जिसके लिये वर्त- 
मान में कोई अदालती मामला नहीं चलाया जाना चाहिये | कमेटी 
ने यह सुझाव इसलिये दिया था कि अधिक तरी होनेपर खरीदार 
को यह अधिकार प्राप्त हो सके कि वह इस प्रकार के सभी सोदे 
रद्द कर सके। कमेटी इस कुप्रथा का अन्त करने के लिये क़ानूनी 
दनन्‍्ड देने की व्यवंस्था करने के पक्ष मे भी थी । 


जूट और हैसियन-बाज़ार का पुनसंज्ञठन 

जूठट और हैसियन के फाटका-बाज़ार के कारण इस व्यवसाय 
और शिबप को क़ाफी लुक़सान हो रहा था, इसलिये इस क्षेत्र से 
सम्वन्धित सभी व्यवसायी चिन्तित हो उठे थे। बंगाल सरकार ने 
अपने ९ फरवरी १०४० के पत्न-द्वारा चेम्बर को सूचित किया कि 
व्यापार और श्रम-विभाग के आनरेवुरू मिनिस्टर इन्चाज १४ 
फरवरी १९४० को राटंटर्स विल्डिज्ञ में अपने रूम में जूट के व्यच- 
साय और शिल्प से सम्बन्धित व्यवसायियों के साथ एक कान्फ- 
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रेन्स करंगे। इस कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये वंगारू सरकार ने 
चेस्वर को अपना एक प्रतिनिधि भेजने के लिये अनुरोध किया था। 
पुनः इस सम्बन्ध में बंगाल सरकार ने यह डल्लेख किया था कि 
जूठ और हैसियन बाज्ञार के फाठकिये फाटका के जरिये बाज़ार में 
ऐसा परिवतंन ला देते हैं, जो जूट की खेती करनेवाले ग्रहस्थों के 
लिये तथा इस व्यवसाय और शिदबप के लिये बहुत ही हानिकारक 
सिद्ध होता है। अतः वंगारू प्रान्त की हित-रक्षा की दृष्टि से जूट 
और हैखियन के वाज्ञारों में भाव निर्धारित करना बंगारू सरकार 
ने अत्यन्त आवश्यक समझा | बंगाल सरकार की योजना के अनुसार 
राटंटर्स बिह्डिक्ष मे १९ फरवरी १०४० को इस सम्बन्ध मे एक 
कान्फरेन्स हुई, जिसमें भाग लेने के लिये चेस्वर ने अपनी ओर से 
श्रीयुक्त आर० एुन० गग्गड़, एम० ए्‌०, ची० काम०, बी० एल०, को 
प्रतिनिधित्व करने के लिये भेजा। इस विषय के वाद-विवाद के 
सिलसिले में कास्फरेन्स में भाग लेनेचाले प्रतिनिधिर्या से सरकार 
की ओर से उक्त विजय के सम्बन्ध में प्रामाणिक उदाहरण पेश 
करने के लिये कहा गया था | 

उक्त विषय के सम्बन्ध में कमेटी ने अपना भेमोरेन्डम ४ मार्च 
१९४० को वंगारू सरकार के पास भेज दिया। मेमोरेन्डम में 
प्रारम्भ में कमेटी ने यह खुझाव द्या था कि इस वात को ध्यान 
में रखते हुए कि व्यापारियों की स्वतन्त्रता के ऊपर आधात न 
पहुंचे, और उनके अधिकार सुरक्षित रह, सरकार को इस सम्बन्ध 
में कोई भी काररवाई तभी करनी चाहिये, जब जूट और हैसियन 
के व्यवसायी अथवा इस व्यवसाय से सम्बन्धित कोई प्रमुख समु- 
दाय स्वेचछा ले सरकार को इस व्यवसाय के सम्बन्ध में कोई 
काररवाई करने का अनुरोध करे; पर इसके विपरीत सरकार को 
किसी भी हारूत में अपने विशेषाधिकार का ऐसा उपयोग नहीं 
करना चाहिये, जिससे व्यापार के स्वाभाविक मार्ग मे रुकावट 
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आये। पुत्रः कमेटी मे जूट और हैसियन के व्यवसाय के फिड्चर 
मार्केट की उन्नति की डचित व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक 
चताते हुए राय दी थी कि वंगारू सरकार को चाहिये कि वह 
वम्बई कन्द्राच्ट एक्ट ४ (सन्‌ १९३२) के आधार पर क़ानूली स्वी- 
कृति लेकर इस तरह का विधान निर्माण करे, जिससे इस व्यवसाय 
से सस्वन्धित जनता के व्यापक हितों की रक्षा हो सके वर्ना इस 
व्यवसाय की वर्तमान प्रगति से तो यही अज॒मान होता है कि 
फिड्चर मार्केट अवनति के पथपर अपग्नसर हो रहा है। आगे चल- 
कर कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि इस व्यवसाय पर सरकारी 
नियन्त्रण रूगाने के लिये संयुक्तराप्ट्‌ अमेरिका के सिक्‍योरिटी 
एक्सचंज एक्ट १५३२ के आधार पर, जिसके अन्तर्गत अदालत में 
फौजदारी मामछा चलाया जा सकता है, कोई क़ानून वनाने की 
आचदर्यकता तवतक नहीं होती, जवतक इस सम्बन्ध में दीवानी 
क़ानून वनाया जाय, और पूर्णतया परीक्षा करने के वाद, वह निष्फल 
साबित हो जाय । पुनः कमेटी ने यह राय दी थी कि फिड्चर मार्केट 
की रक्षा ओर खुचिधा की समुचित व्यवस्था करने के लिये भी आव- 
इयक नियन्त्रण रखने की ज़रूरत है । इस सस्वन्ध में कि.यदि फिड्चर 
दूड के लिये कई वाज्ार हों, तो कमेटी ने सरकार को यह राय दी 
थी कि वह सभी वाज़ारों की असंगठित विश्टछ्लछ प्रथाओं को दूर 
करने के लिये भी उक्त प्रकार का नियन्त्रण रृगाने के लिये आवश्यक 
नियम-क्रानून चनाये । फिड्चर मार्केट की सदस्यता के संवंध में 
कमेटी ने यह खुझाव दिया था कि सदस्य मनोनीत करने के 
लिये रुपये के क्राक्षफिकेशन पर ही न जाकर इस वात का 
ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को सदस्य मनोनीत 
किया जाय, जिससे इस व्यवसाय से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों के 
स्वार्थों की रक्षा का समान प्रवन्ध हो सके, और--(१) उत्पादन करने- 
चाले (२) मार एकत्र करनेवाले (३) चालहान करनेवाले (४७) मैन्यु- 


( १४६ ) 


फैक्चर करनेवाले (५) शीपिंग करनेवाके (६) जूट की खपत करने- 
वाले, सभी छोगों के प्रतिनिधियों की सदस्यता स्वीकृत हो। पुनः 
सदस्यों के चुनाव के लिये वोट देने के संचंध मे कमेटी ने यह राय 
दी थी कि वोट की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिये कि उच्त 
व्यवसाय से सस्वन्धित सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सम्भव हो सके 
ओर सभी सम्बन्धित वर्गों के हितों की रक्षा की संतोपजनक व्यच- 
स्था हो सके। इस सम्बन्ध में कमेटी ने सरकार से आवश्यक आर्डि- 
नेन्स रगाकर नियन्त्रण रखले का खुझाव भी दिया था । पुनः कमेटी ने 
इस वात पर प्रकाश डाला था कि फिड्चर मार्केट की अवनति के 
जो वर्तमान कारण हैं, इसकी जिम्मेदारी उन छोगों पर है, जिनको 
इस व्यवसाय की उन्नति-अवनति से कोई द्लिचस्पी नहीं, और 
जो कोई नियन्त्रण न होने के कारण, फाटका के ज़रिये जव्दी-से- 
जल्दी धन-कुवेर वनने की चेष्टा में ही रहा करते हैं। इसके पश्चात्‌ 
कमेटी ने यह राय दो थी कि फिड्चर मार्केट की सदस्यता के 
लिये इस व्यवसाय से सम्बन्धित छोगों के अतिरिक्त इस विषय के 
विशेषज्ञों आदि को भी सदस्य मनोनीत करने की शर्त रखनी 
चाहिये।| पुनः कमेटी ने यह विश्वास प्रकट किया था कि सभी 
सम्बन्धित क्षेत्रों के हितों की रक्षा की एक समान व्यवस्था कर 
फिड्चर भाकेट के शासन सश्वालन के लिये चेधानिक गठन करने 
से अवनति के पथपर अश्नसर होनेवाली वर्तमान परिस्थिति में 
सुधार होने की उम्मीद होगी। कमेटी ने २७ गांठ और ५० गांठ- 
घाके जूट के वाड़ों को बन्द कर देने अथवा इनका ईस्ट इन्डियन 
जुट एक्सचेश् के नियमों के आधार पर सश्चालन करने का खुझाव 
दिया था। कटनी में जो १,५, और १० गांठ का काम होता है, 
इसको कमेटी ने एकदम वन्द्‌ कर देने की राय दी थी। पुनः कमेटी 
ने यह सुझाव दिया था कि यदि कटनी का काम वन्द्‌ करना सम्भव 
नहीं हो, तो इसके ऊपर आवश्यक नियन्त्रण रछगाकर इसको क़ानूनी 
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घोषित कर देना चाहिये, ताकि ये पुलिस से लुक-छिपकर न काम 
करके खुले-आम कर सके। पुन्रः जूट का भाव निर्धारित करने के 
सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि यू० पी० और 
विहार की सरकारों ने जेसे गन्ने का भाव निर्धारित किया है, 
डसका अनुकरण कर बंगारू सरकार को जूट उत्पादन करनेवाले 
अन्य प्रान्तों के सहयोग से जूठ का भी भाव निर्धारित करने की 
व्यवस्था करनी चाहिये; पर भाव निर्धारित करते समय इस बात 
को ध्यान में रखना आवश्यक है कि इसका भीतरी बाजारों के 
भाव से तथा विदेशों के बाज़ार-भाव से बहुत ज़्यादा अन्तर न॑ 
पड़े । पुनः कमेटी ने यह राय दी थी कि जूट के भाव की अचानक 
तेज्ञी-मन्दी रोकने के लिये इसकी ख्रीद-विक्री खुलेआम बाज्ञार 
में नहीं होनी चाहिये, बढ्कि उन एजेन्सियों के माफेत होनी 
चाहिये, जिन्हें इसके लिये स्वीकृति तथा अधिकार प्राप्त हों। इस 
सिलसिले में कमेटी ने यह सुझाव भी दिया था कि जूट की नवीन 
श्रेणी तथा स्टेन्डर्ड क्रायम करने और नये तरीक़े के कन्ट्रक्ट फार्म 
आदि बनाने से फाटके की मनोचृत्ति दूर होने की सम्भावना हो 
सकती है। अन्त में कमेटी ने यह राय दी थी कि रैयत तथा व्यव- 
सायियों की दित-दृष्टि से फिड्चर मार्केट के क़ायदा-क़ानून तथा 
रेबाज-द्स्तूर में भी शीघ्र ही पूर्णरछुप से संशोधन करना चाहिये, 
ताकि ऐसा न हो कि आवश्यक काररवाई में विलम्ब के कारण 
यह ब्यवसाय मटियामेट हो ज्ञाय | 


जूट और हैसियन का भाव निर्धारित करने के लिये 
कान्फरेन्स का आयोजन 
चूकि जूट और हैसियन का भाव बहुत नीचे गिर गया, इस- 


लिये परिस्थिति पर विचार करने के लिये वंगालू-सरकार ने पुनः 
४,अप्रेल १०४० को राईटर्स विल्डिक्न में कान्फरेन्स का आयोजन 
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कियां | चंगांल-सरकांर की ओर से कॉन्फरेन्स में आनरेचुल चीफ 
मिम्तिस्थर मि० ए० के० फजुछुल हक़, के अत्तिरिक्त सर नाज्ञी- 
भुद्दीन) मि० एतच्॑० एस० सुहरावर्दी, और मि० तमीजुद्दीन खां मिनि- 
स्टरों मे तथा मि० भुरशेद ने भाग लियाँ, और सार्वजनिक संस्थाओं 
की ओर से मि० वांकर, श्रीयुक्त हैलुमानप्रसाद जी बगड़िया, मि० 
एम० ए० इस्पहानी, मि० आदमजी। श्रीयुक्त एम० पी० बिड़छा, 
भ्रीयुक्त जीवनलछाल जी पंडित, मि० एन० सी० घोष और श्रीयुक्त 
मदनलाल जी खेमका एंटर्नी-एट-छा आदि व्यक्तियों ने भाग 
लिया। कान्‍्फरेन्‍्स मे चेम्बर का प्रतिनिधित्व श्रीयुक्त मद्नलाल जी 
खेमका ने किया | 


उक्त कास्फरेन्स में सरकोर की ओर से सार्वजनिक संस्थाओं 
के जो प्रतिनिधि उपस्थित थे; उनसे ये प्रइन किये गये कि जूठ 
और हैसियन का भाव निर्धारित करना आंवदश्यक है या नहीं ? यदि 
है, तो इसके लिये कौन से साधन और उपाय काम में लाने 
चोहिये ? जब उपस्थित प्रतिनिधियों ने भाव निर्धारित करने की 
आवश्यकता स्वीकार कर ली; तो उनसे स्तरकार की ओर से पुनः 
यह राय भांगी गई कि इस व्यवसाथ में सुधार करने के लिये 
किस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक है? इसका उत्तर देते हुए 
चेम्बर के भतिनिधि श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका ने यह सुझाव 
दिया कि जूट भोर हैसियन दोनों का कम से कम मुल्य निर्धारित 
कर देना चाहिये, और साथ ही २५ और ७५० गांठवाले बाड़ो 
और कटनी को बन्द्‌ कर देना चाहिये। आगे चलकर श्रीयुक्त 
खेमका जी ने यह सुझाव दिया कि इस व्यवसाय पर नियन्नण 
रखने के लिये सरकार को आवश्यकतानुसार नियम-क़ानूत 
बनाना चाहिये, और इस सम्बन्ध में परामश देने के लिये इस 
व्यवसाय से सम्बन्धित संस्थाओं के सहयोग से-जेसे, ईस्ट 


इन्डियन जूट- एसोसिएशन लिमिटेड तथा कलकत्ता एक्‍्सचेजञ्ञ 
श् 
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एसोसंएशुन लिमिटेड--एक कमेटी निर्माण करना चाहिये।। अन्त 
मे श्रीयुक्त खेमका जी ने यह राय दी थी कि जूठ की श्रेणी तथा 
स्टरैन्डड क़ायम करने के,ल़िये एक प्रामाणिक ढंग का कन्दे कट फार्म 
बनाने की ,भी ध्यचस्था करना आवश्यक है। चेम्बर की ओर से 
श्रीयुक्त खेमका जी ने जो खुझाव दिये, उनकी प्रशंसा करते'हुए 
बंगालू-सरकार्‌-के व्यापार एवं श्रम-विभाग के आनरेबुरू मिनिस्टर 
- इश्चार्ज ने कहां कि सरकार इस परं पूर्ण रूप से ध्यान देगी कि 
चेम्बर के खुझावों के अनुक्ूछ कहां .तक क़ाररबाई खम्भव हो 
सकती हद । न आ,। 
बंगाल-सरकार-द्वारा दाजिलिंग में जूट-कान्फरेन्स 
४ - का आयोजन 
बंगालू-सरकार ने ४ ओर ५ मई १५०४० को दार्जिलिग मे 
तीसरी जूट कान्फरेन्स का आयोजन किया । कान्फरेन्ल में भाग 
लेने के लिये बंगाल-सरकार ने विभिन्न सावेजनिक संस्थाओं से 
अपने प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया था। इस साल की नई 
-फसलछ का भाव बहुत गिर गया था, और बंगारू-सरकार इससे 
बहुत चिन्तित और असन्‍्तुष्ट थी। अतः जूट की खेती करने वाले 
गृहस्थों के स्वार्थों की रक्षा की दृष्टि से बंगाल-सरकार जूठ का 
भाव निर्धारित करनां चांहती थी, ताकि चालू वर्ष में ग्रहस्थों 
को अपने उत्पादन के लिये ऊंचा तथा उचित मूल्य मिले | इसीलिये 
सरकार की ओर से उक्त कान्फरेन्स का आयोजस किया गयो था। 
चेम्बर की ओर से कास्फरेन्स में श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका, 
पए्टनी-पुट-छा और श्रीयुक्त रूपनारायण जी गग्गड़, एम० एु०, बी० 
काम०, बी० एल०, ने भाग लिया | 
कान्फरेन्स का उद्घाटन करते हुए हिज्ञ एक्सीलेन्सी बंगाल- 
गवर्नर ने अपने भाषण में चलाया कि इस कास्फरेन्‍्स में वाद- 
विवाद के लिये जो प्रइन उपस्थित होंगे थे ये हैं:-- 
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(१) क्या १९४० की फसल के लिये भाव निर्धारित करने के 
लिये घिशेष व्यवस्था की आवश्यकता है ? 

(२) आम जुट उद्योग की खुरक्षा और खुद़द़ता के लिये किस 
धकार के प्रवन्ध की आवश्यकता थषड़ैगी ? न्‍ 

आगे चलकर हिज्ञ एक्सीलेन्सी गवनर महोदय ने यह प्रकाश 
डाला कि उन्हों परामदा दिया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों का 
अवलोकन करते हुए सरकार को जूट-व्यवसाथ के सम्बन्ध में 
आवश्यक काररवाई करनी चाहिये अथवा उसे इस वात का सनन्‍्तोष 
हो जाना चाहिये कि कोई काररवाई करना आवश्यक नहीं। पुनः 
गवनर महोदय ने थह कहा कि थदि काररवाई की गयी, तो यह 
प्रश्न उठता है. कि इसका व्यावहारिक रूप देने में जूट व्यवसाय से 
सस्वन्धित विभिन्न क्षेत्रों का सहयोग कहां तक उपलब्ध हो 
सकेगा £ 

खरकार के इस प्रदन के सम्बन्ध में कि क्या जूट-बव्यवसाय को 
खुचारु रूप से संचालित करने के लिये सरकारी हस्तक्षेप की 
आवद्यकता है, चेम्वर के प्रतिनिधियों ने अपनी सम्मति देते हुए 
यह कहा कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए. कि नई फसल कम से 
कम १ करोड़ २७ राख गांठ होगी, और जिस हिसाव से खपत हो 
रही है, उस हिसाब से ९० छाख गाँठ से अधिक माल की खपत 
नहीं हो सकती, सरकारी हस्तक्षेप का चेम्वर सहर्ष स्वागत करेगा। 
इस सम्वस्ध में यह सुझाव भी दिया गया था कि एक निर्धारित 
सीमो से भाव का नीचे गिरना रोकने के लिये नियन्त्रण रूगाते 
समय जितना मार खपत से अधिक हो, उसे सरकार को खरीदने 
का प्रवन्ध भी करना आवश्यक है। पुन्रः चेम्बर के पतिनिधियों 
की ओर से यह खुझाव दिया गया था कि जव तक खपत होने से 
चचे हुए स्टाक की विक्री के लिये कोई प्रवन्ध नहीं किया जायगा; 
तब तक सूल्य निर्धास्ति करने का: काम दृश्य में लेना अच्छा नहों 
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होगा; क्योंकि कार्म-काज का मौसम चाल होनेपर बाजार में इसका 
परिणाम अच्छा नहीं होगा । इसके पश्चात्‌ चेम्बर के प्रतिनिधियों 
ने थह राय दी कि केचलछ एक कम से कम मूल्य निर्धारित करने से 
ही आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती, बल्कि सरकार को कई अन्य 
प्रबन्धों जेले (१) चज्ञन का स्टेन्डर्ड क़ायम रखने के लिये ८० 
तोले का पक्का सेर चात्टू करना (२) बद्दा बन्द करना | (३) भीगे 
हुए जूट की बिक्री पर प्रतिबन्ध गाना (४) बस्वई में जेसे विभिन्न 
प्रकार की रूई की श्रेणियों का श्रेणी-विभाग किया गया है, उसी 
आधार पर जूट की विभिन्न श्रेणियों का स्टेण्डर्ड क्रायम करने 
के लिये जूट का श्रेणीविभाग करना (५) जूट पैदा होनेवाले 
विभिन्न प्रमुख केन्द्रों में सुसंगठित और खुव्यवस्थित आाज्ञारों 
की स्थापना करने के लिये एक पश्चायती न्यायालय की स्थापना 
करना तथा (६) फसल तेयार होने के पहले नई फसल का अग्रिम 
सौदा रोकने के लिये आवश्यक नियंत्रण रगाना और अन्ग सम्बन्धित 
परिस्थितियों पर ध्यान देने की व्यवस्था करना भी अत्यन्त आवश्यक 
है | पुनः चेम्बर के प्रतिनिधियां ने इस बातपर भी प्रकाश डाला कि 
आम व्यापारिक क्षेत्र में जो पिछले दस वर्षों से मन्‍्दी चलढी आ 
रही है, इसकी वजह जूट मिकोों को काफ़ी जुकूसान पहुंचा है, 
और खासकर जूट की खेती करनेवाले ग्रहस्थों को तो बहुत दी 
अधिक क्षति पहुंची है। इस सम्बन्ध मे आगे चलछकर चेम्बर के 
प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया कि जूट की विभिन्न श्रेणियों 
का मूल्य निर्धारित करने के साथ ही जूट से तैयार किये 
गये विभिन्‍न वस्तुओं का सूल्य भी इस हिसाव से निर्धारित 
करना आवश्यक है कि मिल वाले अच्छा छाम उठा सके। फिर 
चेम्बर के प्रतिनिधियों ने कहा कि चेम्वर के सदस्यों का हित 
इस प्रान्त ( बंगाल प्रान्त ) की सरैयतों के साथ सम्बन्धित है; और 
उनकी उन्नति अवनति पर खद्स्यों की उन्‍नति अवनति भी 
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निर्भर करती है तथा ४नके सुख-दुख के साथ सदस्यथों' का उुख- 
दुःख भी जड़ित है। वंगालू-सरकार के व्यापार और भ्रम-विभाग के 
भआनरेवुलू मिनिस्टर एच० एस० खुहरावर्दी ने चेम्बर के प्रतिनिधियों 
के खुझावों की वहुत ही प्रशंसा की; और उनके ' सुझाव कान्फरेन्स 
में भाग लेनेवाले बहुतेरे प्रतिनिधियों को भी पसन्द आये। फिर 
भी मूल्य निर्धारित करने के प्रस्ताव का एक पक्ष ने विरोध किया | 

दार्जिलिग-जूट-कान्फरेन्स में हुए वादवियवाद के पदचात्‌ वंगाल- 
सरकार ने जूट-व्यवसाथ को खुसंगठित बनाने के उद्देश्य से एक 
विस्तृत योजना तैयार: करने के लिये ऐसे खुझाव मांगे जो कोर्यरूप 
में परिणत किये जा सके; और जिनसे इस व्यवसाय से सम्बन्धित 
सभी क्षेत्रों को समान छाभ पहुंच सके। इस सम्बन्ध में चंगाल- 
खरकार के कृषि और उद्योग-विभाग ने ९ मई १६४० को चेस्वर 
के पास एक पन्न लिखा था। पत्न मे यह उब्लेख किया गया था कि 
दार्जिलिंग जूट-कान्फरेन्स में भाग लेने वाले जूट-ब्यवसाय से 
सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों-छारा प्रकट किये गये 
विचारों पर पूर्ण ध्यान देने के पश्चात्‌ बंगाल-सरकार इस निष्कर्ष 
पर पहुंची है कि यह खुझाव कि सरकार को इस व्यवसाय के सस्वन्ध 
में तठसथ नीति अज््तियार करना चाहिये; युक्तिसंगत नहीं | पुनः यह 
उब्लेख किया गया था कि कास्फरेन्स के वाद-विवाद के फलस्वरूप 
यह जानकारी भराप्त हुई है कि कच्चा जूट तथा जूट से तैयार की गई 
चीज्ञों का दाम इस व्यवसाय से सम्बन्धित क्षेत्रों के लिये सन्‍्तोष- 
जनक है। १०४० की नई फसल के लिये जूट की खेती करने वाले 
गृहस्थों के लाभाथे जो डचित मूल्य निर्धारित करने का प्रइन था, 
डसके सम्बन्ध में उक्त पत्र में यह डल्लेख किया गया था कि भाव 
निर्धारित करने के लिय जो सरकारी हस्तक्षेप नहीं करने के लिये 
दलील पेश की गई है; वह खरकार को युक्तिसंगत नहीं जेंची, 
इसलिये सरकार ने इस खुझाव को अस्वीकार कर दिया है। आगे 
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घखछ्कऋर पत्र में अम्बर्र को ख़चित किय्रा गया था कि चुंकि 
बंगात-लग्कार बह नहीं पसन्द करती कि जुट तथा जुट से तेयार 
बस्नुओं का आाच सिरे, इसब्लिय उससे इस व्यवसाय से सम्बन्धित 
खमी अ्रत्नी के छाम्राथ बाज्ञार की मन्नवुर्ती क्रायम रखने के विय 
आवद्यक कारणवाई करना निश्चित किया है । आये चअलछकर पत्र 
में यह खचित किया गया था छि इस चबान का इप्टियन रखते 
हुए कि फिड्चर मार्केद में जुट व्यवसाय से सम्बन्धित सभी शक्षत्रों 
के दिला की सुरक्षा की व्यवस्था हा सके, तथा वे उचित छाम 
उठा लक; और इस व्यकलाय पर फराइके का असर ने पढें; 
बंगाल सरकार जुढ तथा देेखियन के सुल्य निर्धारित करना 
चाहती ढै। बंगाछ-लरकार फिड्चण मार्केद के किये ज्ुढठ का 
कम से कमर सुल्य 5०) अर अधिक से अधिक ९.०) नथा हैलियन के 
किय कम ले क्रम २४) और अधिक ले अधिक २१) निश्चिन करना 
खअीहती थी । पट इस खअम्बन्ध मे बंधान्द सरकार ने काई संशंाधित 
प्रस्ताव नहीं रखा था. बल्कि यह सरकार की आम योजना 
के अन्तर्गत प्रारस्मिक कायबादी थी | 


आगे अलकंर बंगाह्म-सरकार की तरफ से यह उल्देख किया 
गया था कि जुठ ओर हैलियन व्यवसाय के सम्बन्ध में बंगाल-लरकार 
में जी बाजना नेयार की है; बह उत्पादन पर नियन्त्रण रखने के 
डह्च्य मे निर्माण की गई डे; और यद्द काफ़ी दिना के लिये छाये 
द्रगी। घुनः ल्‍वरकार की ओर ले यह शकाश डाला यया था कि 
अन्य विपयाो के अनिरिक्क उन्दह याजना निम्न-विवयां से 
खम्वन्ध ?स्त गीः--- 

(१) फिड्चर सार्केद का खुव्यवस्थित बनाना (४) कम ले कम 


लिश्वोरित मुख्य पर जितना भी जुट बिक्री के लिये आये, उसे 
खरकार-द्वारा खरीद करने का प्रबन्ध करना (४) जूद-मोकाम 
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के बाजारों के लिये तथा निर्यात के वाज़ञारों के लिये जूट का 
श्रेणी-विभाग करना (४) जूट में मिसार करना बन्द करना; 
खास कर भिगाकर जूट चिक्री करने पर नियन्त्रण रखना | 

अन्त में वंगाल-सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया 
था कि सरकार की उक्त योजना केवछ सामने की एक नई 
फसलों के लिये ही तेयार नहीं की गयी है, वल्कि इसको काफ़ी 
ज्यादा दिनों तक चालू रखने का विचार किया गया है। 


जूट के भाव को भज़बूती क्रायम रखने की योजना 


अपने २७ अप्रैल १९.४० के पत्र-द्वारा इन्डियन सेन्दुल जूट 
कमेटी ने चेम्बर को खूचित किया 'कि उसने जूट के भाव की 
भजबूती क़ायम रखने के लिये बतौर परीक्षा एक थोजना तैयार की 
है। इन्डियन सेन्दूछ जूड कमेटी के पत्र के साथ डसकी भ्रस्तावित 
थोजना की एक प्रति -चेम्बर के पास आयी थी, और डसख पर 
चेम्बर की राय मांगी गयी थी। इस थोजना के अन्तर्गत जूट की 
स्टेन्डड-श्रेणी का मूल्य स्थिर करने का प्रबन्ध किया गया था, 
और अन्य श्रेणियां ( नन स्टैण्डड अ्रेड्स ) का मूल्य स्टेन्डर्ड 
श्रेणी से ऊचा-नीचा रखने की व्यवस्था की गयी थी। यह 
निर्धारित मूल्य स्थायी रूप से चालू रखने का नियम नहीं 
रखा गया था; और साल-सार जूट की बोवनी के समय इसमें 
आवश्यक परिवर्तत करने की शुंजाइश भी रखी गयी थी। 
उस हालत में ज़ब बाज़ार-मूल्य स्टेस्डर्ड-सूल्य ले बढ़ ज्ञाय, यह 
शर्त रखी गयी थी कि जायज ख्च-वर्च के लिये बद्धा बाद 
देकर, स्टेन्डर्ड-सूल्य और वाज्ञार मूल्य का अन्तर अथवा उसका 
एक तलिर्घारित भाग निश्चित कर सरचाज के रूप में वसूल 
किया ज्ञायगा। वाज्ार के मूल्य के परिवर्तत के आधार पर 
सरचाज की निर्धारित रक़्म में भी आवश्यक रदोवदल करने की 
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गंजाइश रखी गयी थी। सरचार्ज से बखूल होने वाली रक़्म को 
बाज़ार की मजबूती के लिये उपयोग में लाने के उद्देश्य से डसे एक 
फन्‍्ड में जमा करने की व्यवस्था की गयी थी। उस हालत में जब 
बाज्ञार-मूल्य स्टैन्डड्ड-सूल्य से नीचे गिर जाय, यह शर्त रखी गयी 
थी कि स्टेन्डर्ड-मूल्य और बाज़ार-सूल्य का मोटा-मोटी अन्तर अथवा 
एक निर्धारित रक़्म आर्थिक सहायता के रूप में जूट चलानी करने 
बालों अथवा मैन्युफेैक्चर करने वालों को फन्‍्ड से दी जायगी। 
इसके अतिरिक्त यह शर्त भी रखी गयी थी कि जो उत्पादन खपत 
होने से बच जायेगा, उसे खरीदने का भी प्रबन्ध किया जायगा, 
ताकि स्टेन्डर्ड-सूल्य क़ायम रह सके। बाज़ार-मूल्य इस आधार पर 
निर्धारित करने की व्यवस्था की गई थी कि विदेशों के 
खरीदारों को कच्चे जूट तथा जूठ से तैयार की गई वस्तुओं 
का परता पड़ जाय। खामने साल के लिये मूल्य निर्धा- 
रित करने तथा फन्‍ड का कार्य संचालन करने का कार्य 
स्पेशल जूट कमीशन के खुपुद किये जाने की व्यवस्था की 
गयी थी। 

बंगाल-सरकार की उक्त योजना च्रेम्बर की कमेटी को मान्य 
थी; पर यह योजना इन्डियन सेन्ट्ल जूट कमेटी-छारा स्थगित 
कर दी गयी । 


जूट-आर्डिनेन्स 


सन्‌ १९५३९ के शेष भांग में जूट का भाव बहुत ऊंचा उठ गया; 
इसलिये इस दृरदर्शी विचार से कि भाव ऊ'चा देखकर ग्रहस्थ 
छोग १९.४० में जूट की बहुत अधिक वोबनी न कर दें, बंगाल- 
सरकार ने नियन्त्रण लगाने के लिये १० फरवरी १५४० को आर्डि- 
नेन्स घोषित कर दिया। पर चेम्बर को यह जानकारी प्राप्त हुई कि 
बाज्ञार चाऊे आर्डिनेन्स का उलंधन करने हैं, इस लिये कमेटी ने बंगाल- 
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सरकार के पास २८ मई ९९४० को तार देकर इस सम्बन्ध में 
उचित काररंबाई करने का सुझाव दिया। 


जूट तथा जूट से तेयारी वस्तुओं के स्टाक की 
जानकारी प्राप्त करने की योजना 


अन्त में वंगोछू-जूट-क़ानून ( बंगाल एक्ट ५-१९४० ) पास हो 
गया । इस सम्बन्ध में वंगारू-सरकार के कृषि और उद्योग-विभाग 
( जूठ ब्रांच ) ने अपने ६ अगस्त १९४० के पत्र-द्वारा चेम्बर को 
सूचित किया कि १९४१ की फसल के छिये क्रानून वनाने के अभि- 
प्राय से जूढ-क़ानून फी धारा ९ के भजुसार सरकार के लिये जूट 
की वावत आवश्यक जानकारी प्राप्त करना है; जिसके लिये इस 
क़ानून की धारा ७ की उपधारा १ के अन्तर्गत सरकार को अधिकार 
प्राप्त है। पत्र में पुनः यह उल्लेख किया गया था जूट की सप्लाई 
का ठीक-ठीक अन्दाज लगाने के 'लिये पहले प्रान्त भर के जूट तथा 
जूट से तैयार वस्तुओं के स्टाक का पता लगाना जुरूरी है, लेकिन 
सरकार का विश्वास है कि ग्रहस्थों के पास तथा इस व्यवसाय से 
सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों के पास जो स्टाक रद्द गया है, उसका पूरा 
विचरण प्राप्त करना सम्भव नहीं। जूट-मिलों के पास जो स्टाक 
था; उसके सम्बन्ध में बंगाल-सरकार ने यह खूचित किया था कि 
इस सस्वन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये जूट मिल्स एसो- 
'सिएशन से परामझश कर अन्य प्रकार की काररवाई की जौयगी। 
आगे चल कर सरकार ने यह सूचित करने का अज्॒रोध किया था 
कि जूट-व्यवसाय से सम्बन्धित कलकत्ता तथा कछकत्ता के बाहर 
मुफ्फ्स्सिल के सभी क्षेत्रों से जुट तथा जूट से तैयार वस्तुओं के 
स्टाक की जानकारी शीक्ष प्राप्त करने के लिये कौन सा सुगम मार्ग 
अवलम्धघन किया जा सकता हैं। विशेपतः सरकार चेम्वर से यह 
जानकारी प्राप्त करना चाहती थी कि किन-किन लोगों से अथवा 


घर 
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फकिन-किन क्षेत्रों से स्टॉक का रिटने संगाना चाहिये तथां इसे किन- 
केस उपायों से सहलता से प्राप्त किया जा सकता है ९ सरकार ने 
चेम्बर से यह सुझाव देने का अनुरोध किया था कि क्या इस तरह 
का खुलासा रिटने तैयार किया जाय; जिससे जूट-व्यवसाय से 
सम्बन्धित सभी क्षेत्रों की आचच्यकता पूरी हो जाय ९ इसके पश्चात्‌ 
सरकार ने चेम्बर से यह पूछा था कि रिटने भरकर वापिस भेजने 
के लिये कितने दिन का समय स्वीकृत होना चाहिये ? 

वंगाऊरू-सरकार के पत्र का उत्तर देते हुए कमेटी ने यह सूचित 
किया कि जूट तथा जूट से तैयार चस्तुओं का स्टाक गशहस्थों और 
मिलचालों के पास रहता है, ओर जब तक ग्रहस्थों से स्टाक का 
टीक-ठीक अन्दाज़ न मिल जाय, तब तक आवश्यकता पूरी नहीं हो 
सकती । आगे चल कर कमेटी ने यह डब्लेख किया था कि गृहस्थों 
और जूट मिलरों के अतिरिक्त बंगाल-सरकार को सभी कमसिंयरू 
चेम्वरों से तथा इनकी सम्बन्धित संस्थाओं से अनुरोध करना 
चाहिये कि वे इस व्यवसाय से सम्बन्ध रखनेवाले अपने सदस्यों के 
साम-ठिकाने बंगाल-सरकार को लिख भेज, और जब बंगाल सर- 
कार को इस विषय से सस्वन्धित व्यवसायियों के नाम-ठिकाने 
भालूम हो जाय॑, तो उत्तके पास रिटर्न भेज देना चाहिये। इसके 
अतिरिक्त कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि रिटने का फार्म सहलू 
होना चाहिये ओर उसमें बंगाल जूट रेगुलेशन एक्ट १५४० के आव- 
कइयकतालुसार जिन-ज़िन बातों की जानकारी प्राप्त करनी हो, उन्हीं 
वाठों का उल्लेख होना चाहिये। इसलिये कमेटी ने एक इस तरह 
का रिटने फार्म तेयार करने का सुझाव दिया था, जिससे सभी 
सम्बन्धित क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी हो सके। रिटर्त भर कर 
चापिस भेजने के लिये कमेटी ने रिट्ने प्राप्ति के दित से १५ दिन का 
समय निर्धारित करने का खुझाव दिया था। 





( शृणण ) 


ट्रंड एण्ड इन्टस्ट्री 


, 
ज-+- «३९३. 


जिन्‍्सों के भाव की मन्दी 

२४ मई १०४० को चेम्वर की कमेटी ने, जिन्सों के वाज्ञार में 
फाटकियों-छारा युद्ध की झूठी अफवाह उड़ाने की चजह जो असर 
पड़ा था, उससे भारत-सरकार को अवगत कराने के लिये भारत- 
सरकार के व्यापार-सदस्य माननीन सर ५० रामास्वामी मुदा- 
लियर के पास तार भेजा | कमेटी ने उक्त तार में भारत-सरकार 
को यह खुझाव दिया था कि जैसे जूट और हैसियन के भावों का 
गिरना रोकने के छिये वंगालसरकार ने आर्डिनेन्स घ्रोषित कर 
पक कम से कम और अधिक से अधिक मूल्य निर्धारित कर दिया 
है, उसी का अनुकरण कर भारत-सरकार को भी रुई, गेहूँ और 
नीखी के भावी का गिरना रोकने के लिये आवश्यक काररचाई 
करनी चाहिये | पुत+ कमेटी की ओर से यह उद्लेख किया गया 
था कि जैसे कृषी-उत्पादनों के भावों का गिरना रोकने के लिये 
संयुक्त राप्ट्र अमेरिका तथा अन्य देशों ने समय-समय पर 
आवश्यकतानुसार पक कम से कम मूल्य निर्धारित करने की नीति 
अवलम्बन की है, भारत-खसरकार भी यदि उनका अनुकरण करे, तो 
यह सरकार की समयानुकूछ काररवाई होगी । पुनः अपने उक्त तार 
को तसदीक़करते हुए कमेटी ने ११ जून १९४० को पत्र लिखकर भारत- 
खरकार से अनुरोध किया था कि इस वात पर ध्यान देने हुए 
कि युद्ध के असर के कारण भारत के कृषक और व्यवसायियों को 
काफी लुक़सानी उठानी पड़ रही हे, यदि भारत-खंरकार जिनसों के 
मूल्य गिरना रोकने के छिये डखित काररचाई नहीं करेगी, तो 
व्यवसाय मटियामेट हो जायगा । फिर कमेटी ने सारत-सरवार से 
इस सस्वन्ध में पूर्ण ध्यान देने का अछरोध किया था। 





( #०दे ) 
रूई की मन्दी 


४ जून १९४० को कमेटी ने बम्बई-सरकार के व्यापार-विभाग 
फै सेक्रेटरी के पास तार देकर सूचित किया था कि अचानक रुई 
का भाव चहुत नीचे गिर जाने की बजद से कृपकों तथा सम्बन्धित 
उद्योग-धन्धों को काफी लुक़लानी उठानी पड़ रही है, इसलिये 
घम्बई-सरकार को चाहिये कि आगे चलकर भाव का क्रमशः नीचे 
गिरना रोकने के लिये वह एक कम से कम सूल्य निर्धारित करने 
की व्यवस्था करे, अथवा वस्बदे का फिड्चर रुई-वाज्ञार बन्द कर दे | 

वम्बई-सरकार के अर्थ-विभाग ने चेस्बर के पत्र को उत्तर देने 
हुए सूचित किया कि वम्बई-सरकार चेम्बर के सुझावों पर 
ध्यान दे रही है। 


॥ 
चावल पर निर्यात-कर 

- अपने १३ मई १०४० के पत्र-द्वारा बंगाल-सरकार के व्यापार 
और श्रम-विभाग ने चेम्बर को खूचित किया कि बंगाल पैडी 
एण्ड राइस इनक्कायरी कमेटी के निर्देश के अचुसार यह निश्धय किया 
गया है कि यदि सरकारी वजट की स्थिति सन्तोषजनक हो तो 
चावल पर से निर्यात-कर हटा दिया जाय और बर्मा से यहां आनेवाले 
चावल के लिये कुछ शर्ते निर्धारित की जाय॑ं--जैसे (क) इन्कायरी 
कमेटी की रिपोर्ट के पैराआ्मफ ७ में चावरू के स्वीकृत आयात के 
परिमाण के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं रूगाना चाहिये, (ख) स्वीकृत 

परिमाण से अधिक आयात पर ड्यूटी रछगाना चाहिये। 
उक्त इन्कायरी कमेटी के प्रस्तावों पर राय देने के लिये चेम्बर से 
अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में च्ेम्वर ने ३ जुलाई १९४० 
को वंगाछू-सरकार को अपनी राय भेजते हुए यह उल्लेख किया 
था कि चेम्बर इस वात का जोरदार समर्थन करता है कि चावल 
के निर्यात पर छगाने वाली ड्यूटी जल्दी से जल्दी हटा देनी चाहिये। 


( १०७ ) 


वर्मा के चावल कै आयात के सम्बन्ध में कमेटी ने पैडी एण्ड राइस 
इन्कायरी कमेटी के सुझावों का समर्थन किया था। बर्मा के चावल 
के लिये स्वीकृत आयात से अधिक आयात होने पर कमेटी ने अति- 
रिक्त कस्टम्स ड्यूटी लगाने का खुझाव देते हुए यह उल्लेख किया था 
कि वर्मा में चावल की ऐदाचार खपत से अधिक होने के कारण बर्मा 
से जो चावछ भारत आता है, उसका भांव बहुत सस्ता रहता है 
और प्रतियोगिता के कारण भारत का चाव७छ, खास कर बंगाल का 
भी सस्ते भाव में वेचना पड़ता है पुनः कमेटी ने यह सुझाव दिया 
था कि बर्मी चावल के साथ प्रतियोगिता होने के कारण भारतीय 
कृपकों को चावल के लिये डचित मूल्य नहीं मिलता, जिसके कारण 
उन्हें काफ़ी सुकसान उठाना पड़ रहा है; इसलिये बर्मा से आने- 
वाले चांवल पर अतिरिक्त कस्टम्स ड्यूटी लगाना चाहिये; ताकि 
भारतीय कृषकों को उनके परिश्रम के लिये उचित सूल्य मिल सके। 
अन्त में कमेटी की ओर से यह उल्लेख किया गया था कि अतिरिक्त 
ड्यूटी से जो रक़म चसूछ हो वह भारतीय कृषकों की स्थिति 
खुधारने के लिये खर्चे वहन करने के लिये गवर्नमेट को मिलनी 
चाहिये । 


4 ह्लै 
बंगाल हेन्डलूम इन्डस्ट्री 

१४ मई १९४० को कमेटी ने वंगालू-सरकार के डायरेक्टर आफ 
इन्डस्ट्रीज के पास पत्र लिखकर यह पूछा था कि क्या बंगाल इन्ड- 
स्ट्रियल सर्वे कमेटी अथवा किसी अन्य कमेटी-छारा वर्त्तमान वंगाल 
हैस्डलूम इन्डस्ट्री ( बंगाल-करघा-उद्योग ) का सर्चे किया गया है 
तथा वस्वई एकनामिक पुन्ड इन्डस्टियल सर्चे कमेटी के खुझावों 
के अनुसार इसके उत्थान के लिये आवश्यक मार्ग अवछस्वन किया 
गया है। चेम्वर के पत्र का उत्तर देते हुए वंगारू-सरकार के 
इन्डस्ट्री-विभाग ने चेम्बर को सूचित किया कि अन्य गृह-शिव्प के 


५ श्ध््ट ) 


साथ-साथ बंगाल इन्डस्ट्रियल सर्च कमेटी ढारा वंगाल-करधघा-भृह- 
शिल्प का भी सर्वे हो रहा है। बंगालू-सरकार का पत्र प्राप्त होने के 
बाद कमेटीने पुनः पत्र छिख कर यह सुझाव दिया कि हैन्डलूम इन्डस्ट्री 
की अच्छी तरह जांच करने के लिये एक स्पेशल सव कमेटी निर्माण 
करना अत्यन्त आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में कमेटी ने बंगाल- 
सरकार को चेम्बर की ओर से पूर्ण सहयोग देने का भी आइवासन 
दिया था | 
& 
दियासलाईं पर शाही छाप 

चेम्बर के सदस्य मेसर्स पायोनियर मेच फैक्टरी के अनुरोध से 
कमेटी ने दियासलकाई पर जो शाही छापवाछा नोट ब्रांड टेबुल 
रहता है ओर जिसके लिये सेन्ट्ल एक्‍साइज और खाल्ट-विभाग 
आपत्ति करता है, इसके सम्बन्ध में भारत-सरकार से छिखा-पढ़ी 
की । इस सम्बन्ध में ४ जुलाई १९४० को नाथ ईस्ट इन्डिया, 
ईस्ट डिवीज़न, कलकत्ता, के सेन्ट्ठल एक्साइज और साल्ट-विभाग 
के असिस्‍्टेन्ट कल्टकर ने मेसर्स पायोनियर मैच फैक्टरी ( दमदम ) 
के पास पत्र लिख कर सूचित किया था कि किसी फम द्वारा विक्री 
के लिये दियासकाई के वकक्‍स पर शाही छाप अथवा तस्वीर आदि 
छगाने से नाजायज्ञ प्रतियोगिता वढ़ती है, इसलिये भारत-सरकार 
ने निश्चय किया है कि मैच फेक्टरियों की दियासलाई के वक्‍स पर 
चिपकाये जानेवाले लेबुलों पर इस प्रकार की छाप अथवा तस्वीर 
रूगाना बन्द कर दिया ज्ञाय । इस सम्बन्ध भें कमेटी ने २३ जुलाई 
१०४० को सेन्‍्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू के पास एक पत्र लिखा, जिसमें 
यह उल्लेख किया गया था कि खर्च प्रथम सन्‌ १९३४ में शाही 
छाप लेवुल का आविष्कार दि पायोनियर मैच फेक्टरी ने किया, 
जो एक्‍्साइजू-विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया, और इस लेबुल के 
ब्यवहार के लिये दि पायोनियर मैच फैक्टरी को सर्व अधिकार भी 
पाप्त हुआ। पुनः कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि उक्त छेबुल के 


( १०९ ) 


ध्रध्ार के छिये पायोनियर मैच फैक्टरी ने वहुत रुपया खर्च किया, 

और फछतः भारत के कई केन्द्रों में डसकी दियासलाई काफ़ी चालू 
भी हुई। शन्‍्त में कमेटी ने भारत-संरकार से इस सम्बन्ध में पुनः 

ध्यान देने तथा डचित विचार करने का अनुरोध किया था | कमेटी 
के प्रतिनिधित्व का उत्तर देते हुए सेन्ट्रक वोर्ड आफ रेवैन्यू ने अपने 

१५ अक्दूयर १९४० के पत्र-ढारा सूचित किया कि वोडे ने सम्ब- 
न्धित लेबुलों की जांच की है, जो दो: प्रकार के हैं, जिनमें एक 

गोल्ड मोहर छापवाला है और दूसरा करेन्सी नोटों के ऊपर छगी 

हुई छाप की तरह है। आगे चलकर यह उल्लेख किया गया था 

कि यदि पहला छेंबुल ( गोल्ड भोहर ) द्वियासछाई के वक्‍स पर 
व्यवहार में छाया जाथ, तो इसके लिये बोर्ड को कोई आपत्ति 
नहीं होगी, और इसके लिये नार्थ ईस्ट इन्डिया के सेन्ट्रल एक्साइज़ 
कलक्टर को आवश्यक हिदायत भी दी जा चुकी है। पुनः यह 
उल्लेख किया गया था कि बोर्ड कलक्टर की इस राय से कि करेन्सी 
नोटें की छाप की नकल कर लेबुरू तैयार कर दियासलाई के बकस 

पर चिपकाना वांछनीय नहीं, सहमत है; क्‍योंकि करेन्सी नोटों 
पर हिज़ मैजेस्टी दि किंग इम्परर की तस्वीर रहती है, और इसकी 

. नकल कर लेचुल चपाने का अर्थ हुआ शाही छाप की नकरू करना, 

जिसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती। 


बमा से भारत के लिये ब्लेक वेस्ट टी का आयात 


चेम्बर के एक सदस्य फे अज्ल॒ुरोध पर कमेटी ने २४ फरवरी 
१०४० को भारत-सरकार के सेन्टूल वोर्ड आफ रेवेन्यू को एक पत्र 
लिखा, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि च्छेक बेस्ट टी वर्मा 
के सीमान्त में शो स्टेट में तैयार होती है, और रंगून से कलकत्ते के 
रास्ते तिब्बत भेजी जाती है, जिसके लिये पहले वहुत वर्षो तक 
डयूटी माफ़ थी, पर हाल में कछकत्ता कस्टम्स आईटम ९ ( २ ) के 


( १६७ ) 


धन्‍्तर्गत इसपर डँयूंटी रूगाने छगा है। पुनः कमेटौ ने भारत- 
खरकार से यह खूचित करने का अनुरोध किया था कि ब्लैक वेस्ट 
थी के लिये कस्टम्स-हारा मूल्य निर्धारण का नया नियम क्या 
छाग्रू किया, गया। 


कमेटी के पत्र का उत्तर देते हुए सेन्ट्ल बोर्ड आफ रेवेन्यू ने | 
खूचित किया कि कलकता कस्टम्स के कलक्टर को ज़मीन के रास्ते 
वर्मा तथा वर्मा से सामुद्रिक मार्ग से कलकत्ते आनेचाली ब्लैक वेस्ट 
टी पर ड्यूटी लगाने की हिदायत नहीं दी गई है। 


मूल्य-नियन्त्रण-नीति 


मुख्य कृषि-उत्पादनों तथा भैन्युफैक्चर की हुई वस्तुओं का 
मूल्य नियन्त्रण करने के लिये विभिन्न प्रान्तों में विचार-विमर्श हो 
रहा था, और विभिन्न क्षेत्रों ले भारत-सरकार को इस सम्बन्ध में 
कई खुझाव भी दिये जा चुके थे। अपने ३१ दिसम्बर १९३५० के 
पत्र के साथ सरकारी एकनामिक एडभाइज़्र-दारा तैयार किये हुए 
ता० ९ नवम्बर १९३५० के मूल्य-नियन्त्रण-नीति-सम्बन्धी मेमोरेन्डम 
की एक प्रति चेम्बर के पास भेजते हुए. भारत-सरकार के व्यापार- 
विभाग ने सूचित किया कि मेमोरेन्डम में उल्लखित बात भारत- 
सरकार-द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं। इस सम्बन्ध में चेम्बर ने २८ 
जनवरी १९४० को भारत-सरकार के व्यापार-विभाग के पास एक 
विस्त॒त पत्र भेजा | कमेटी भारत-सरकार के एकनामिक एडभाइज़र 
के बहुतेरे प्रस्तावों से सहमत थी। पत्र में कमेटी ने यह उल्लेख 
किया था कि मूल्य-नियस्त्रण-बोजना तैयार करते समय सरकार का 
मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि जेले गत महायुरू ( सन्‌ 
१०१४-१८ ५ के समय कोई सरकारी नियन्त्रण नहीं होने के कारण 
चीज्ञोंका मुल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वैसे युद्ध के असर से इस 
बार,भी मूल्य में अलुचित बृद्धि नहीं होने पावे। आगे चलकर 


१ रू ) 

कमेटी ने यह खुझाव दिया था कि सरकार को चाहिये कि मूल्य- 
नियन्त्रण-योजना के अन्तर्गत ऐसी काररवाई नहीं होनी चाहिये 
कि किसी खास वर्ग-विशेष को डचित छाम्र करते से भी चंचित 
रखा जाय। इसलिये कमेटी ने यह राय दी थी कि मूल्य-नियन्त्रण- 
योजना के अन्तर्गत सरकार को वस्तुओं का एक डचित सूल्य 
निर्धारित करना चाहिये। इस सम्वन्ध में कमेटी ने इस बात पर 
भी प्रकाश डाछा था कि सरकार को जनता के छाभार्थ काररवाई 
करने के साथ-साथ वस्तुओं के उत्पादन करनेवालों तथा मेन्युफेक्चर 
करनेवालों के द्वितों की रक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिये | पुनः 
कमेटी ने यह सझाव दिया था कि युद्ध के पहले के मूल्य के आधार 
पर मूल्य निर्धारित करना न्यायसंगत नहीं होगा; क्‍योंकि ऐसा 
करने से चीजों का मूल्य बहुत घटा देना पड़ेगा । 

मुख्य कृषि-उत्पादनों का मृल्य-नियन्त्रण करने के सस्वन्ध में 
कमेटी ने यह राय दी थी कि युद्ध के कारण इन चीज़ों के मूल्य में 
डचित वृद्धि होने से भारत के किसान, जिमकी संख्या भारत में ९० 
प्रतिशत है, छाभ उठा रहे हैं, इसलिये सरकार को इन चीज़ों का 
मूल्य नियन्त्रण नहीं करना चाहिये । पुनः कमेटी ने इस वात पर 
प्रकाश डाला था कि सन्‌ १९२५ से मुख्य कुषि-उत्पादनों का भाव 
बहुत नीचे रहा है, और युद्ध प्रारम्भ होने पर यूरोप में कच्चे माल 
तथा खाद्य-पदार्थ की मांग बढ़ जाने के कारण भारतीय किसानों 
को अपनी पैदावार का डचित मूल्य मिलने छगा है; इसलिये उन्हे 
डचित लाभ से वंचित नहीं करना चाहिये ताकि उन्हे ऐसा सुयोग 
मिल सके कि वे लगातार कई साल से जो हानि उठाते आ रहे हैं, 
उसकी क्षति पूर्ति हो सके। 

आगे चलरूकर कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि कपड़ा 
जीवन के उपयोग के लिये एक अनिवार्य आवश्यक चस्तु है, इसलिये 
इसको मूल्य-नियल्त्रण-योजना के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव 

श्१्‌ 


( शक ) 


पा जा सकता है। पर इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह सुझाव दिया 
प्रा कि सदेशी-शिव्प को पिछले दो सार तक काफ़ी जुक़सान 
हुंचा है; और युद्ध धारम्भ होने के समय तक तो इसकी स्थिति 
हुत खराब हो चुकी है, इसलिये इसे यह खुअचसर देना चाहिये 
के यह युद्ध की परिस्थिति से छाभ उठा कर अपनी क्षति पूर्ति कर 
्रके। प्रुनः कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि जिन्‍्सों का मूल्य- 
तेयन्त्रण कच्चे माल के भावों की घटा-वढ़ी पर विचार करते हुए 
ह_रना चाहिये। अन्त में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि भुल्य- 
नेयन्त्रण-योजना के अन्तर्गत जो विभिन्न अन्य चस्तुआं को शामिल 
रने का धस्ताव रखा गया है,इस सम्बन्ध में कोई ऐसा कड़ा कानून 
हीं छाग्र होना चाहिये, जो इन घस्तुआं के व्यापार के लिये 
गतक सिद्ध हो, और जिससे इस देश की जनत। को असुविधा 
ठानी पड़े | 


भारत-जापान व्यापारिक समझोता 


१२ अग्रे १९४० को कमेटी ने भारत-खरकार के व्यापार-विभाग 
| एक पत्र छिखा, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 
मेटी का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस वात की ओर कि 
ए्स्त-सरकार तथा जापन-सरकार के वीच कुछ दिनों के लिये यह 
प्रमझोता हुआ है कि जापान-सरकार जापान से भारत भेजने के 
लेये शीपरों को प्रत्येक मास ४० करोड़ सृती पीसगुड्स मंजूर 
सेगी | इस सम्बन्ध में कमेटी यह जानना चाहती थी कि समझोते 
है म्रुताबिक़ जापान से आनेचाले पीसगुड्स के अन्तर्गत किस-किस 
क़म का कितना-कितना कपड़ा (भरे शार्टिक्न, प्लेन, सफेद बाना, छींट 
था रंगीन आदि) शामिल है । कमेटी ने कई अन्य वात॑ भी पूछी 
#। अपने २५ मई १५४० के पत्र मे भारत-सरकार के व्यापार- 
वेभाग ने चेम्बर को सूचित किया कि भारत तथा ज्ञापान के पहले 


( रेदईे ) 


के व्यापारिक समझौते के समय की समाप्ति के वाद जापान-सर- 
कार भारत के छिये पीसगुड्ख की रफ्तनी वढ़ायेगी। जापान- 
सरकार ने यह प्रस्ताव भी रखा था कि भारत-जापान व्यापारिक 
सन्धि को सफल वनाने के लिये एक यह भी शर्ते रहनी चाहिये कि 
जापान से भारत भेजने के लिये जितना पीसग्रुड्स खीरूत है, १२ 
अप्रैछ १९४० से उसका परिमाण बढ़ाना स्वीकार किया जाय। 
जापान-सरकार को उत्तर देते हुए भारत-सरकार ने यह सूचित 
किया था कि वह उक्त प्रस्ताव पर नियमाहुसार अपनी स्वीकृति 
नहीं देगी; पर वह इतना विश्वास दिला सकती है कि जैसा जापान- 
सरकार ने विश्वास दिलाया था कि वह रूई-समझौता रह होने पर 
इससे नाजायज फायदा नहीं उठायेगी, और जापानी पीसग्ुड्स 
की रफ्तनी वहुत अधिक नहीं बढ़ायेगी, उसके विपरीत जापान- 
सरकार यदि भारत में अधिक पीसगुड्स भेजे, तो भारत-सरकार 
इसको नियम-विरुद्ध नहीं खमझेगी । 

पुनः कमेटी ने ५ जुलाई १५४० को भारत-सरकार को एक पत्र 
लिखा, जिससे यह उल्लेख किया गया था कि इधर भारत-जापान 
व्यापारिक समझौते के सम्वन्ध में जो काररवाई हो रही है, उस पर 
कमेटी वड़ी उत्खुकता से ध्यान दे रही है। आगे चलकर कमेटी ने 
इस बात पर प्रकाश डाछा था कि भारत भें जापानी पीसशुड्स की 
बढ़ती हुई रफ्तनी के सम्बन्ध में जापान-सरकार ने कोई भी 
काररवाई नहीं की, वल्कि इसके विपरीत बिना किसी नियन्त्रण के 
यहां बहुत ज़्यादा पीसगुड्स आने छूमा है। पुनः कमेटी ने भारत- 
सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि इस वात की 
हर सम्भावना है कि जापान से भारत के लिये सभी तरह के पीस- 
गुड्स की वहुत अधिक रफ्तनी होगी; क्योंकि जापान के कपड़े 
मेन्युफैक्चर करनेवालों ने कपड़े का मूल्य युद्ध के पहले के मूल्य से 
भी घटा दिया है। पुनः कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि 


( श्द्छ ) 


जापान के कपड़े की मिलों के सूती पीसशुड्स का स्टाक बहुत 
ज़्यादा हो गया है, और ऐसी सस्भावना है कि ये कपड़े सस्ते से सस्ते 
दर में भारत भेजे जायंगे। कमेटी ने यह भी उल्लेख किया था कि 
भारत से कच्ची रूई का जापान जाना बहुत कम हो गया है, और 
जापान-सरकार के साथ जो वर्तमान बन्दोबस्त है, उसके अन्तर्गत 
भारत से कच्ची रूई भेजने में ख़ुविधा नहीं हो सकती। इस 
सम्बन्ध में कमेटी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि भारतीय 
शिल्प को मटियामेट कर जापान इधर सारत भें अपना व्यवसाय 
बढ़ाने की फ़िक्र में है; और यदि वह भारत में बहुत ज़्यादा कपड़ा 
भेजना शुरू कर देगा, तो इससे बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो 
जायगी। अन्त मे कमेटी ने यह खुझाव दिया था कि सरकार को 
चाहिये कि वह भारत के कपड़े के उद्योग की, जो इस समय बड़ी 
संकटापन्न स्थिति में है, रक्षा करने की उचित व्यवस्था करे। 


जापान-अधिकृत चीन के कपड़े की मिलों के 
माल का भारत के लिये निर्यात 


६ मई १५०४० को कमेटी ने भारत-सरकार के व्यापार-विभाग 
के सेक्रेट्यी के पास एक पन्न लिखा, जिसमें जापान-अधिकृत क्षेत्रों 
में स्थित चीन के कपड़े की मिलों के माल का जो भारत के लिये 
निर्यात होता है, उसका जिक्र किया गया था। पत्र में कमेटी ने 
अपने १५ जून १९३५ के मेमोरेल्डम का हचालछा दिया था; जिसमें 
यह उल्लेख किया गया था कि जापान-अधिकृत चीनीै-क्षेत्रों के 
उद्योग-धन्धे पर जापान का अधिकार हो जाने के कारण उन क्षेत्रों 
से चीन से भारत में बहुत ज़्यादा माल आने की उम्मीद है। पुनः 
मेमोरेन्डम में यह उल्लेख किया गया था कि चीन के जिन क्षेत्रों 
में जापान का अधिकार हो गया है, उन क्षेत्रों की वस्तुओं को 
भारत-जापान व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत जापानी माल सम- 


( १६५ ) 


झना चाहिये। इस सम्बन्ध में कमेटी ने उक्त पत्र में इस वात पर 
प्रकाश डाछा था कि कमेटी को जैसा विद्यास था वेसी ही परि- 
स्थिति आ उपस्थित हुई है और जापान-अधिकृत चीनी-क्षेत्रों से 
भारत में माल का जाना दिनों-दिन वढ़ता ही जा रहा है।इस 
सस्वन्ध में कमेटी ने आगे चलकर यह उल्लेख किया था कि भारत में 
छींट की मांग बहुत वढ़ गयी है और इसको पूरा करने के लिये यहां 
के कपड़े की मिलें, जो अभी अपनी शेशवाबस्था में ही हैं, पूरी 
कोशिश कर रही है; लेकिन चीन से भारत के वाज़ार में वहुत 
ज़्यादा माल आने के कारण भारतीय मिलों को काफ़ी क्षति पहुंच 
रही है। फिर कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाछा था कि जापान 
के मिल-सालिको-छारा सश्चारित चीन के कपड़े की मिले जापान 
से आनेवाले भाल के स्टैण्डर्ड और श्रेणी की चीज तैयार करने में 
पूर्ण सफल हुई हैं, और इनपर जापानी गेड मा भी रहता है। 
इस सम्बन्ध कमेटी ने यह आह्यांका प्रकट की थी कि भारत- 
जापान व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत जापान से भारत में जितना 
माल भेजने की दर्त रखी गई है, इससे चंचित होने के लिये जापान 
पहले ज्ञापान से चीन में भाल भेज सकता है, और वहां से उसे 
चीन का तैयार भार घांषित कर भारत में भेजने का प्रवन्ध कर 
सकता है। इसलिये कमेटी ने भारत-सरकार को यह खुझाव दिया 
था कि नवीन भारत-ज्ञापान व्यापारिक समझोते के अन्तर्गत 
जापान से भारत भेजने के लिये जितने पीसगुड्स की स्वीकृति 
दी जाय, डसमें जापान-अधिकृत चीनी-क्षेत्रों के पीसशुद्धडल के लिये 
भी आवश्यक शर्ते रहनी चाहिये। 


भारत-वर्मा व्यापारिक नियम-आदेश १९३७ 


भारत-सरकार के व्यापार-चिसाग ने अपनी २० जुलाई १०३० 
की प्रेस-सूचना में यह उल्लेख किया था कि भारत-वर्मा व्यापारिक 


( श्दद ) 


नियम-आदेश के सम्बन्ध में जिस पर भारत-सरकार के सेक्रेटरी 
तथा बर्मा-सरकार के सेक्रेटरी मे विचार-विमर्श हो रहा है, उसके 
पास विभिन्‍न व्यापारिक संस्थाओं से जो तार-सम्वाद आये हैं, उन 
पर विचार करते हुए वह स्पए्ट कर देना चाहती है कि इस सम्बन्ध 
में जो विचार-विमर्श हो रहा है, वह केवल प्रारस्मिक कार्यवाही 
है । प्रेस-सूचना में पुन यह उल्लेख किया गया था कि इस 
बात को दृष्टिगत रखते हुए कि भारत-सरकार के सेक्रेटरी तथा 
बर्मा सरकार के सेक्रेटरी व्यापारिक समझौते के लिये प्रारस्मिक 
बातें ते कर छ, ताकि वर्तमान नियमों के बदछे नये नियम छामू 
करने के लिये कौन्सिल के विचारार्थ पेश किये जाय॑, भांरत-बर्मा 
व्यापारिक नियम-आदेश पर विचार-विमर्श हो रहा है। आगे 
चलकर प्रेस-सूचलना से यह स्पष्ट किया गया था कि यदि भारत- 
बर्मा व्यापारिक समझौते की बातचीत चलेगी, तो भारत-सरकार 
का अभिप्राय बिना व्यापारिक क्षेत्रों की राय लिये किसी अन्तिम 
निणय पर पहुंचने का नहीं है। पर एक प्रेस-सूचना से यह जान- 
कारी प्राप्त कर कि बर्मा-सरकार ने भारत-सरकार को एक साल 
का अश्रिम नोटिस देकर यह ज्ञाहिर किया है कि भारत-सरकार 
दोनों देशों के च्तमान आयात-निर्यात-सम्बन्धी व्यापारिक समझौते 
के नियमों में परिवर्तत करने के सम्बन्ध में अपना मत प्रकाश कर दे, 
कमेटी ने २७ मई १९४० को भारत-सरकार के व्यापार-विभाग 
में एक पत्र लिख कर यह पूछा था कि क्या भारत-सरकार तथा 
बर्मा-सरकार के बीच कोई नया व्यापारिक समझौता होने की 
उम्मीद है ९ पुनः कमेटी ने भारत-सरकार को यह खुझाव दिया 
था कि यदि भारत-सखरकार और वर्मा-सरकार के बीच' कोई नया 
व्यापारिक समझौता होने को हो, तो इस सस्बन्ध में अन्तिम 
निर्णय पर पहुंचने के पहले भारत-सरकार को चाहिये कि वह 
भारत के प्रतिष्ठित व्यदसायियों तथा मैन्युफैक्चर करनेवालों की 


( ₹६७ ) 


राय ले ले। कमेटी के पत्र का उत्तर देते हुए भारत-सरकार त्त 
अपने १ मई १०४० के पत्र में २० जुछाई १०३५ की प्रेस-खूचना 
का हवाला देते हुण ख्चित कियो कि भारत-सरकार का ऐसा 
विलकुल इरादा नहीं है कि वह सभी सम्बन्धित क्षेत्रों की राय 
लिये बिना किसी नये समझौते के लिये अन्तिम निर्णय पर पहुंचे। 

इसके पश्चात्‌ कमेटी ने भारत-बर्मा-ब्यवसाय-सम्बन्धी जितने 
आंकड़े प्राप्त हो सके, उनका संग्रह किया और २० विसम्बर 
१०४० को भारत-सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया कि 
कलकत्ते में १६ जनवरी १०४१ को जो भारत-बर्मा व्यापारिक 
नियम-आदेश के सम्बन्ध में वाणिज्य-व्यावसायिक क्षेत्रों के हितों 
पर विचार करने के लिये कान्फरेनल होने वाली है, उसकी 
सूचना चेम्वर को प्राप्त होनी चाहिये, ताकि चेम्बर अपने सदस्यों 
के राभार्थ राय देने के लिये कान्फरेन्स में भाग के सके। 


भारतीय सती पीसशुड्स के लिये स्टेन्डर्ड 


कन्ट कट फास 

भारतीय सूती पीसगुड्स के लिये स्टेन्डड' कन्ट्रेक्‍्ट फार्म तैयार 
करने के अभिप्राय से चेस्वर ने इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध स 
देश के सभी व्यापारिक क्षेत्रों के मत संग्रह किये | चेम्बर की कमेटी 
ने इस सम्बन्ध के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक ऐसा कन्द्रेक्‍्ट 
फार्म तैयार किया; जिससे वर्तमान व्यावसायिक अखुविधायें दूर हो 
सकें । कमेटी ने इस सम्बन्ध में विशेषतः इस बात पर ध्यान दिया 
था कि कन्ट्रैक्ट की शर्तें ऐसी रहें, जिनकी वजद से क्रेता-विक्रेता दोनों 
में से किसी को भी असन्‍्तोष न हो । स्टरैन्डड कन्द्रैक्ट फार्म कमेठी 
ने इस अभिप्राय और उद्देश्य से तैयार किया था कि भारतीय 
पीसगुड्स-सम्बन्धी उद्योग-घन्घे, जो वर्षों तक खून-पसीना एक कर 
वर्तमान स्थिति को पहुंचाये जा सके हैं; जनता में चालू हो सक। 


( शृद्धट' ) 
इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि भारतीय उद्योग- 
घन्धे को उन्नतिशीक बनाने के लिये वाज़ार की समस्याओं 
को हल करना तथा उन क्षेत्रों के हितों की सुरक्षा की व्य- 
चस्था करना, जिनकी सहालुभूति पर यह व्यवसाय अवरूस्बित 
है, अत्यन्त आवश्यक है। पुनः कमेटी ने यह प्रकाश भी डाछा 
था कि यद्यपि देश में कपड़े के प्रचार तथा वितरण के लिये 
मिलों ने अपने चीफ एजेन्ट नियुक्त किये हैं, फिर भी इससे विशेष 
छाभ नहीं होता, और मिलवाले चीफ ए्जन्टों के साथ इस तरह 
का अव्यावसायिक व्यवहार करते हैं कि उनसे तक्ञ आकर कितने ही 
चीफ पएज्ञेन्ट इस व्यवसाय से अछग हो रहे हैं । कमेटी की राय में 
जिस कन्द्रैक्ट के अनुसार कितने ही दिनों से सौदा होता चला 
आ रहा है, वह उचित नहीं जंचा; क्योंकि इससे क्रोता-विक्रेता उमय 
पक्षों को अखुविधाय होती हैं, और यह बात अनुभव से सिद्ध हो 
चुकी है कि जब भाव कन्द्रैक्ट के भाव से ऊंचा दो जाता है; तो 
खरीदार को यदि विक्रेता माल डिल्ेवरी नहीं दे, तो कन्टक्‍्ट के 
बहुतेरे नियमों के अलुखार उसका कुछ वश नहीं चल सकता तथा 
यदि खरीदार को डिलेवरी लेने के लिये कन्दूक्‍्ट में डल्छिखित 
समय से अधिक समय के लिये स्वीकृति नहीं दी जा सकती और 
न उसे कन्ट्रेक्ट रद करने का ही अधिकार रहता है। पुनः कमेटी 
ने इस सम्बन्ध में यह राय ज्ञाहिए की थी कि यदि एक स्टेन्डर्ड 
कन्द्रैक्ट फार्म चालू कियो जाय, तो इससे कपड़े के उद्योग-धन्धे 
की समस्या सहज में ही हल हो सकती है; क्‍योंकि यह एक 
, प्रत्यक्ष बात है कि कन्ट्रेक्‍्ट फार्म के नियमों के दोष के कारण 
फारवर्ड डिल्बरी की शर्तों के अनुसार खरीदार सौदा नहीं 
करना चाहते, और इससे कपड़े की मिलों को काफी शिकस्ती 
उठानी पड़ रही है। प्रचलित कन्द्रैक्ट की शर्तों पर विचार करते 
हुए, जिसके अलुसार खरीदार और मिलवाले सौदा पक्का करते 


( १६०५ ) 


हैं, कमेटी ने कन्ट्रैक्ट की ज्ुटियों पर इस व्यवसाय से सम्बन्धित 
क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित करने का इरादा किया, इसलिये चेम्वर की 
एक स्पेशल सब कमेटी ने परिस्थिति की जांच कर एक नया 
कन्ट्रैक्ट फार्म तैयार किया; और इसपर सभी सम्बन्धित क्षेत्रों की 
राय भांगी। 

२ जनवरी १९४० को कमेटी ने वंगारू-लरकार के व्यापार और 
श्रम-चिभाग के पास एक पत्र रिखा। पत्र के साथ कमेटी ने नये 
कन्ट्रैक्ट फार्म की एक प्रति भी भेजी थी, और इस सस्वन्ध में 
अपना अभिप्राय और उद्देश्य भी उल्लेख किया था। चेम्वर के पत्र 
का उत्तर देते हुए अपने २४ अगस्त १९४० के पत्र में बंगाल-सरकार 
ने सूचित किया कि इस विषय की सूचना भारत-सरकार को भेज 
दी गई है, और वह जो निर्णय करेगी, वह चेम्वर को सूचित कर 
दिया जायगा। इस बीच कमेटी ने नये कन्द्रैक्ट फार्म की शर्तों और 
नियमों के सम्बन्ध में देश भर के चेम्वरों और एसोसिएशतों की 
राय संग्रह करने के उद्देश्य से लिखा-पढ़ी जारी रखी | यह हर्ष की 
बात है कि देश के सभी प्रमुख चेम्बरों से सन्‍्तोषजनक उत्तर मिले। 
युनाईंटेड प्रोभिन्लेज़ चेम्बर आफ कामर्स ने अपने १६ सितस्वर 
१९४० के पत्र में पीसग्रुड्स के व्यवसाय के लिये स्टेन्डर्ड कन्द्रैक्ट 
फार्म बनाने की आवश्यकता पर खूब ज्ञोर दिया, और उसने मार- 
वाड़ी चेम्बर आफ कामर्स के सुझावों और प्रस्तावों का पूर्ण समर्थन 
किया। दि मर्चेन्द्स चेस्वर आफ युनाईटेड प्रोभिन्सेज ने भी स्टैन्डर्ड 
कन्ट्रैक्ट के सस्वन्ध में इस चेम्बर के प्रयत्न में सहयोग देने का 
आइवासन दिया बहातें कि देश के सभी भागों के पीसग़ुड्स के 
व्यवसायी और कपड़े के सिलवाले इस प्रकार का स्टैन्डर्ड कन्द्रेक्ट 
फार्म स्वीकार करें। बम्बई के मिल-ओनर्स एसोसिएशन मे इस 
चेस्वर के सुझावों के अनुसार स्टैन्ड्ड कन्ट्रैक्ट फार्म तैयार करने की 
200, से सहमत नहीं होते हुए इस सम्बन्ध में यद उल्लेख किया 


(्‌ १७३७० ) 

कि मारवाड़ी चेम्बर आफ कामसे द्वारा तैयार किये हुए! प्रस्तावित 
कन्द्रैक्ट फार्म और एसोसिएशन के स्टैन्डर्ड कन्ट्रैकट फार्म में 
तुलना करने पर यह निश्चित होता है. कि चेम्बर द्वारा तैयार किये 
गये स्टेन्डर्ड कन्द्रैक्ट फार्म में कई नई छातें हैं, जो मंजूर कर ली गई 
हैं, और मिलवाले उन्तके अलुसार काम भी करते हैं। अहमदावाद 
मिल ओनर्स एसोसिएशन ने यह राय दी थी कि अहमदाबाद और 
कलकत्ता दोनों स्थानों के लिये एक ही कन्द्रैक्ट फार्म रखना उचित 
नहीं होगा । अपने २० मई १९४० के पत्र में वस्वई मिल ओनर्स 
एसोसिएशन ने सूचित किया कि इस विषय से एसोसिएशन के 
हित सम्बन्धित हैं, इसलिये जब तक प्रस्तावित स्डैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट 
फार्म के ऊपर एसोसिएशन कुछ रचनात्मक सुझाव न दे सके, तब 
तक किसी भी क्षेत्र से कोई राय क्‍यों न आये, डससे विशेष लाभ 
होने की सम्भावना नहीं। इन्डियन चेम्बर आफ कामर्स | (कलकत्ता) 
ने एक स्टेन्डर्ड कन्द्रैक्ट फार्म की आवश्यकता महसूस करते हुए 
राय दी थी कि इस प्रकार का कन्ट्रैक्ट फार्म तैयार करने के लिये 
पहले कपड़े के व्यवसायियों और मिरूवालों को कन्द्रैक्ट फार्म 
की शर्तों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर एक निर्णय पर पहुंचने 
की आवद्यकता है। मुस्लिम चेम्बर आफ कामर्स ने स्टैन्डर्ड 
कन्द्रैक्ट की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए यह सुझाव दिया था कि 
इस प्रकार का कन्द्रैक्ट फार्म किसी ख़ास केन्द्र के लिये ही नहीं 
होना चाहिये, वर्कि सार्वदेशीय होला चाहिये; क्योंकि ऐसी व्य- 
चस्था के बिना व्यवसाय के मार्ग में काफ़ी अड़चन आने की सम्भा- 
चना है। ग्वालियर चेम्वर आफ कामर्स ने इस चेस्बर द्वारा तेयार 
किये गये प्रस्तावित स्टेल्डड्ड कन्ट्रेक्ट फार्म को वहुत ही पसन्द 
किया, और इसका जोरदार समर्थन किया। विहार चेस्वर आफ 
कामस ने स्टेन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म की आवश्यकता स्वीकार करते 
हुए यह सुझाव दिया था कि इस प्रकार के कन्द्रैक्ट फार्म में 
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ऐसी शर्तें रहनी चाहिये जो सभी सम्बन्धित क्षेत्रों को मान्य हाँ 
ओर यह तभी हो सकता है, जब सभी सम्बन्धित पक्ष आपस में 
विचार-विमर्श कर कन्द्रैक्ट फार्म की शर्ते निश्चित कर। मारचाड़ी 
एसोसिएशन ने भी स्टेन्डर्ड कन्देक्‍ट फार्म का समर्थन करते हुए 
सूचित किया कि उसने इस प्रस्ताव पर सरकार को अपने विचार 
लिख दिये हैं। 

मारवाड़ी चेम्वर आफ कामसे ने १९४० में होनेवाले फेडरेशन 
आफ इल्डियन चेम्बसे आफ कामसे एन्‍्ड इन्डस्टरी के तेरहव॑ अधि- 
बेशन में रखने के लिये निम्न प्रस्ताव तेयार किया३- 

“फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स ओफ कामर्स एण्ड इन्डस्टी के 
इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव किया जाता है कि भारतीय टेक्‍्स- 
टाइल, काटन और आर्टिफिसियक्क सिल्क मिल्तों और कपड़े के 
व्यवसायियों के वीच' तथा व्यवसायियों व्यवसायियों के वीच सौदे 
के लिये अहमदावाद मिल ओनर्स एसोसिएशन द्वारा स्वीकृत 
कन्ट्रेक्ट फोर्म के आधार पर एक स्टैण्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म तैयार 
करने के लिये आवच्यक काररवाई की जाय, ताकि भिन्न-भिन्न 
प्रकार के कन्ट्रैक्ट फार्मों की चजह से जो अख़ुविधाय होती हैं, 
जिनसे व्यवसाय की खुद्ढ़ता और उन्नति में बाधा पहुंचती है, वे 
अखुविधायें दूर हो सके, और व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त हो सके | 
इस प्रस्ताव को कार्यरूप में छोने की व्यवस्था करने के लिये एक 
इस भ्रकार की योग्य कमेटी निर्माण करने की आवश्यकता है) 
जिसमें मिललों, व्यवसायियो, और विभिन्‍न चेस्‍्बरों के प्रतिनिधि 
शामिल किये जञाय॑।” 

पर मीटिंग में उक्त प्रस्ताव चादविवाद के लिये नहीं रखा जा 
सका। पुनः चेस्वर की कमेटी ने स्टैन्डर्ड कन्देक्‍्ट फार्म का पूर्ण 
विवरण उल्लेख कर एक पेम्फलेट छपाया, और इसपर राय संग्रह 
करने के लिये देश के सभी चेस्बरों और एसोसिएशनों के पास भेजा। 


( एृछर ) 


अचरक का उद्योग-घन्धचा 


२८ सितम्बर १९४० को चेस्तर की कमेटी ने भारत-सरकार के 
व्यापार-चिभाग के पास एक पत्र छिखा, जिसमें अवरक के उद्योग- 
घन्धे की झोच्चीय आर्थिक परिस्थिति तथा गिरी हुई दशा की 
ओर सरकार का ध्याव आकॉपित किया गया था। इस सिलसिले में 
कम्रेटी ने पन्न में यह भी उल्लेख किया था कि इस विपय की चर्चा 
कमेठी के सदस्यों तथा भारत-सरकार के माननीय व्यापार-सदस्य 
दीवान वहाडुर सर ए० रासास्वामी सुदालियर के साथ २० सितस्वर 
१९४० को, जिस दिन कमेदी ने उनके साथ मुलाक़ात की थी, हो 
चुकी है, और माननीय खद॒स्प ने विश्वास दिलाया है किइस 
विपय पर थे पूर्ण ध्यान ढगे ओर जहां तक हो सकेगा उनका विभाग 
चेम्व॒र के सुझावों पर ध्यास देसा; पर चर्माल परिस्थितियों पर 
चिच्रार करते हुए भारत से ज्ञापान के लिये अवरक निर्यात करने के 
लिये जो नियन्त्रण ऊगाये गये हैं, चे कम नहीं किये जा सके। पुनः 
कमेटी मे इस वात पर धकाश डाछा था कि युद्ध क्री वजह से 
अवरक का व्यवसाय इतना गिर गया हैं कि वहुतेरे खानवाले उत्पा- 
दस की खपत नहीं होने के कारण अपनी खान बन्द किये वैठे हैं । 
फिर कमेटी ने यह डल्लेख किया था कि यद्यपि भारत में संसार के 
अवरक का ७०८ सेकड़ा अवरक मौजूद है; पर जब तक इस उद्योग- 
भन्दे की उन्लति के लिये पूरा प्रयल्ल चहीं किया जायगा, तव 
तक स्थिति में खुघार होना सम्भव नहीं; और इस वात की भी 
आशंका है कि इस परिस्थिति से छाम्र उठाकर रोडेशिया, मेडाग- 
स्‍्कर: भार्जेन्टाइन रिपच्छिक, कऋताडा, और त्रेज़िल आदि अवरक- 
क्रेल्द्र अपना व्यवसाय सुदुद बना छे, और भारतीय अवरक के 
बाजारों पर अपना सिक्का जमा छे। भारतीय अवरक के लिये नये 
वाज्ञार दंड़ने में सहयोग देने के पहले कमेटी मे भारत-सरकार को 
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इस बात से अवगत कराना डचित समझा कि भारत से किसी भी 
श्रेणी का अचरक, चाहे जितनी जुरूरत हो; प्राप्त हो सकता है, और 
यह सहज में ही खानों ले निकाछा जा सकता है। इस सिलसिले 
में कमेटी ने यह भी उल्लेख किया था कि संयुक्त राष्ट्‌ अमेरिका 
बृठेन के लिये अनेकों तरह के शरल्रात्व निर्माण कर रहा है, ओर वह 
जो पहले संसार के अबरक के उत्पादन का ४९ सेकड़ा अवरक 
खुरीदता था; उसे अभी उससे बहुत ज़्यादा अवरक की ज्ञरूरत पड़ेगी | 
इसके अतिरिक्त कमेटी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रद्दी अवरक और अबरक के चूर का भी 
प्रमुख खरीदार है, और इस तरह के माल का भारत में काफ़ी 
स्टाक जमा हो गया है। कमेटी ने आस्ट्रू लिया और न्यूज्ीलेंड के 
लिये अबरक की निर्यात-बृद्धि की सस्मावना प्रकट की थी। चूकि 
जापान केवछू अपनी साधारण आवश्यकताओं के लिये ही भारत से 
अवरक खरीदता है; इसलिये कमेटी ते सरकार को इस बात पर 
विचार करने के लिये कि युद्ध सामश्रियों के लिये जापान में कितना 
अवरक भारत से निर्यात करने की स्वीकृति मिल सकती है, अबु- 
रोध किया था । पुनः कमेटी ने भारत-सरकार को यह ख़ुझाव दिया 
था कि संयुक्त राष्ट्‌ अमेरिका में नियुक्त इन्डियन टुड़ कमिद्नर 
को यह हिदायत देनी चाहिये कि वह वहां के अधिकारियों को 
इस वात पर राजी करने का प्रयत्न कर कि वे भारत और कनाडा 
तथा मेडास्कर के अवरक के लिये पृथक-प्ृथक नियम नहीं छागू कर 
एक दी तरह का नियम रखें, और भारतीय अबरक की ड्यूटी में 
उचित कमी कर। कमेटी ने भारत-सरकार को आस्ट्टुलिया के 
इण्डियन दुड कमिश्नर को भी उक्त प्रकार की हिदायत ढेने का 
खुझाव दिया था। आगे चलकर कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि 
विदेशों मे भारतीय अबरक की खपत बढ़ाने के लिये भारत-सरकार 
को एक अवरक-विशेषज्ञ-अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था 
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करनी चाहिये। इस सस्वन्ध में कमेटी ने यह उल्लेख किया था 
कि इस प्रकार के अवरक-विशेषज्ञ-अधिकारी के लिये जो खर्च 
बहन करना पड़ेगा, वह सरकार को अबरक के व्यवसायियों से 
प्राप्त हो सकता है। 

उक्त पत्र की नक़॒र कमेटी ने मिनिस्ट्री आफ सछाई सीशन के 
चेयरमैन सर अलेक्ज्ेन्डर रोजर के पास भेज दी । सर अलेक्ज्ेल्डर 
ने अपने ५ अक्दूबर १९४० के पत्र में चेम्बर को यह सूचित किया 
कि उन्होंने चेस्बर के पत्र की नक़ल मीशन के सदस्यों मे वितरण 
करा दी है, और समयाचुसार इस विषय पर विचार किया जायगा। 

कमेटी ने अपने मेमोरेन्डम की एक प्रति अमेरिकन कान्सलेट 
जेनररू, कलकत्ता, के पास भेजते हुए खास कर उनका ध्यान भारत 
से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भेजे जानेवाले अबरक पर जो अत्यन्त 
अधिक ड्यूटी रूगती है तथा भारतीय अबरक की अपेक्षा 
कनाडा और मेडागास्कर के अबरक को जो नाजायज्ञ झुचिधा 
मिलती है; इन बातों की ओर आकर्षित किया था। अपने शर 
अक्दूवर १९४० के पत्र में अमेरिकन काच्सलेट ने चेम्बर को उत्तर 
देते हुए सूचित किया कि अमेरिकन कस्टठम्स कई तरह के अबरक 
पर ४५ प्रतिशत तक ड्यूटी रूगाता है, और डेरिफ शेड्यूल की 
जांच से पता चलेगा कि कनाडा के अबरक के लिये तीन अपवाद 
स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से दो तो फ्लोगोफाइट माइका के 
लिये हैं, जो कनाडा में होता है, छेकिन भारत में नहीं होता। पुनः 
कान्सलेट महोद्य ने यह उल्लेख किया था कि टेरिफ शेड्यूल में 
मेडागास्कर से आने वाले अबरक के लिये किसी प्रकार की रिया- 
थत नहीं स्वीकृत हुई है। आगे चछकर कान्सलेट महोदय ने यह' 
उल्लेख किया था कि बहुत दिनों से अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के अनुसार 
निकट्वर्ती देशों के लिये कस्टम्स-सम्वन्धी विशेष खुविधाये 
स्वीकृत की गई हैं, और जो निकट्वर्ती देश इस प्रकार का सम्बन्ध 
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स्थांपित करे उसको कस्टम्स-छारा सुविधा दो जा सकती है। इस 
सम्बन्ध में खास कर यह उल्लेख किया गया था कि खंयुक्त राप्ट्र 
अमेरिका-द्वारा कनाडा के अवरक के लिये जो तीन विशेष खुचि- 
धायें स्वीकृत की गई हैं, उनमें से दो तो उस प्रकार के अवरक के 
लिये हैं, जिसका भारत में उत्पादन नहीं होता, और तीसरी खुविधा 
यह है कि भारत तथा अन्य देशों के अवरक के लिये २० प्रतिशत 
ड्यूटी लगती है, पर कनाडा के अवरक के लिये १५ प्रतिशत 
कस्टम्स डयूठी छगती है। इसके अतिरिक्त कान्सलेट महोद्य ने यह 
डब्लेख किया था कि पिछले दस वर्षों में अवरक का आंयात संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका में बहुत कम हुआ है । अन्त में कान्सलेट महोदय ने 
इस बात पर प्रकाश डाला था कि कई तरह के अवरक जो भारत में 
पैदा होते हैं, इनकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बहुत ज्यादा खपत 
होती है, और इस बात पर ध्यान देते हुए अमेरिका-कस्टम्स की 
ड्यूटी का प्रश्ष विशेष महत्व नहीं रखता; क्‍योंकि अधिक ड्यूटी 
लगने पर भी अमेरिका के मेन्युफेक्चर करनेवालों को वाध्य होकर 
भारतीय अवरक खरीदना पड़ता है । 

अमेरिका तथा जापान के लिये भारत के अवरक-निर्यात के 
सम्बन्ध में कमेटी ने इस क्षेत्र से सम्वन्धित अधिकारियों तथा कलू- 
कत्ता के शीपिंग कलक्टर से पत्र-व्यचहार ज्ञारी रखा और यह 
सनन्‍तोष की बात है कि कमेटी के परिश्रम से भारतीय अबरक के 
निर्यात की वहुतेरी अखुविधायें दूर हो गई । 

चेस्चर के २८ सितम्बर १०९४० के पन्न का डत्तर देते हुए 
अपने ३१ द्सिम्बर १९४० के पत्र-दारा भारत-सरकार ने निम्न 
वात सूचित कीं +-- 

(क ) इस सम्बन्ध में न्यूयाक-स्थित इन्डियन गवर्तमेंट ठुड 
कमिक्षर को पत्र लिखा गया था, और उत्तर में उन्होंने यह सूचित 
किया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारत तथा अन्य देशों से 


( १७ ) 
आनेवाझे अबरक के लिये अमेरिका के कस्ठस्स के टेरिफ में एक 
समान नीति अवरूम्बन की गई है। 

( ख ) इस सम्बन्ध में आस्ट्रेलिया-स्थित इन्डियन गवर्तमेठ 
टुड कमिक्षर को आवश्यक हिंदायतें दी जा चुकी हैं । 

(ग) भारत-सरकार की नीति भारतीय-अबरक-निर्यात पर 
किसी भी तरह का नियंत्रण छगाने की नहीं है। 

(घ ) भारत-सरकार ने इस देश में जो इन्टर डोमीनियन एण्ड 
फोलोनियल कान्फरेन्स होनेवाली है, उसमे भाग लेनेवाले प्रतिनि- 
धियों को यह स्पष्ट करने की पूर्ण चेष्ठा की है कि युद्ध की आव- 
शयकताओं के लिये भारत पर निर्भर किया जा सकता है। 

( डर ) इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि चेम्बर के पत्र मे 
उछिखित देशों में से बहुतेरे देश मेन्युफेक्चर का काम नहीं करते 
और अबरक की खपत बहुत कम होती है, भारत-सरकार को इस 
बात का इतमीनान नहीं होता कि यदि इन देशों में भारतीय-अबरक 
के लिये बाजार तैयार करने के उद्देय से एक अवरक-विशेषज्ञ 
नियुक्त किया जाय, तो उसके लिये भारत-सरकार को जो खर्च 
बहन करना पड़ेगा, उसका परता पड़ जायगा। 


पूर्वीय भारतीय सरटेटों के अन्तर्गत खनिज द्रव्य 


चेम्बर ने अपने सदस्यों के छाभार्थ विभिन्न पूर्वीय भारतीय 
स्टेटों मे स्थित खनिज द्वव्यों के सम्बन्ध में ज्ञानकारी प्राप्त करने का 
कार्य प्रारम्भ किया। चेम्बर ने इस सस्बन्ध में सभी पूर्वीय स्टेटो' 
को पत्र लिख कर वहां के अधिकारियों से उनके स्टेटों में 
पाये जानेवाले खनिज द्वव्यों का पूरा विवरण तथा खानों से माल 
निकालने की शर्तों आदि के सम्बन्ध में आवश्यक खूचना देने का 
अनुरोध किया। यह हथ की बात है कि चेम्बर के प्रयास के फल- 
स्वरूप कई स्टेटों ने अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत पाये 
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जानेवाले खनिज हृव्यों का पूर्ण विवरण चेम्बर के पास श्रेजां, 
जिसके अन्तर्गत अन्य खनिज द्व॒व्यों के अतिरिक्त कोयछा, माइका, 
चाइना क्ले, फास्फाइट और फेव्स्पर, हाइट क्छे, रेड ओकार, 
फाइन क्ले, आयरन ओर, राइम स्टोन, स्नो हाइट, कान्टीविनास; 
कावलिन) मेंगनीजु, क्रोमाइट, डोकोमाइट, अफाइट और राक 
क्रिस्टल के नाम भी उछ्िखित थे। चेम्वर ने इस सम्बन्ध की जान- 
कारी प्राप्त करने का कार्य जारी रखा, ताकि इस विषय से सम्ब- 
न्थित सद॒स्य छाम्न उठा सके | 


यह जान कर आश्चर्य होगा कि शक्ति स्टेट में छाइम स्टोन 
प्राप्त हो सकता है; और स्टेट के दीवान ने चेम्वर को सूचित किया 
है कि १००) जमा देकर किसी एक निर्धारित केन्द्र के अन्तर्गत 
छाइमस्टोन का पता लगाने के लिये राइसेन्स प्राप्त किया जा 
सकता है, ओर खान का पता छग जाने पर गवत्नमेंट माइनिज्ष 
मैल्युअछ के नियम-क़ानून के अनुसार खान में काम करने के लिये 
लाइसेन्स लिया जा सकता है। 

रायगढ़ स्टेट के इन्डस्ट्री ओर मार्केटिज्ञ अफसर ने चेम्बर को 
सूचित किया कि रायगढ़ स्टेट के अन्तर्गत कोयछा और माइका पर्याप्त 
परिमाण में प्राप्त दो खकता है तथा काइम स्टोन, डोलोमाइट, 
आयरन, रेड आकर) काज, सीमेन्ट स्टोन और कई अन्य प्रकार के 
खतिज द्वव्य भी हैं। इसके अतिरिक्त खरखवां स्टेट के दीचान ने 
चेम्बर को पत्र भेज कर सूचित किया कि खरसवां स्टेट के अन्त- 
गत उत्तम श्रेणी का कापर ओर तथा भाइका प्राप्त हो सकता है। 
पुनः आठमलछिक द्रबार मे यह सूचित किया कि उनके 
स्टेट के अन्तर्गत खनिज दृव्यों के अतिरिक्त वांस तथा बहेड़े का 
जंगल भी है, जिसका व्यवसाय काफ़ी काभदायक सिद्ध होगा। 
सरणुजा स्टेट ने स्टेट के अन्तर्गत भाप्त होनेवाले खनिज द्व्यों का 
पूर्ण विवरण भेजते हुए चेम्बर को सूचित किया कि खी० पी० 

श्द्े 
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माइनिह्ष मेन्युअछ के नियम-क्रानून के अनुसार खानों का पता 
लगाने के लिये तथा लीज्ञ ठेने के लिये राइसेन्ल लिये जा सकते 
हैं । इस सम्बन्ध में उदयपुर (ईस्टर्न स्टेट्स एजेन्सी ), जेशपुर, 
मोरभंज, तालूचर, पावलहारा, वौध स्टेट, पटना स्टेट, मंगपुर स्टेट 
केबेंझर स्टेट, बस्तर स्टेट तथा कई अन्य स्टेटों से भी कई तरह के 
खनिज ढव्यों के सम्बन्ध की जानकारी प्राप्त हुई । 
ख़रीदारों को माल ।डलेवरी देनेके पहले पीसगुड्स 
के नमूने देने की व्यवस्था 

सन्‌ १५३० की चेस्वर की वार्षिक रिपोर्ट मे यह उल्लेख किया 
जा. चुका है कि १३ अगस्त १९३९ की मीटिंग में चेम्बर की कमेटी 
ने यह प्रस्ताव रखा था कि अपने भाछ की विक्री बढ़ाने के लिये 
भारतीय मिलों को चाहिये कि वे लड्डाशायर और जापान के मिल- 
वालीं की तरह खरीदार के साथ फारवर्ड डिलेवरी की शातों के 
अन्तर्गत जिस मारछ का सौदा पक्का कर, उसका नमूना भार तैयार 
हो जाने पर खुरीदार को मार डिलेवरी के पहले दे कं, ताकि 
खरीदार उसकी जांच कर सके | कमेटी से इस सम्बन्ध में सकुठित 
राय एकत्र करने के उद्देश्य से विभिन्न चेम्बरों और एसोसिएशनों 
से पच्च-ब्यवहार भारम्भ किया | 

चेम्व॒र के पत्र का उत्तर देते हुए अपने १४ फरवरी १९४० के 
पत्र-द्वारा बंगाल चम्वर आफ कामसे ने खूचित किया कि इस 
चेम्बर का पस्ताव उससे अपने सदस्यों की राय संञ्नह करने के लिये 
वितरण कराया था, और डनसे उत्तर पाने के पश्चात्‌ उसकी स्वदेशा 
कपड़ा और खत सचब-कमेढी ने चिचार किया कि बंगाल चेम्बर 
आफ कामर्स के सभी सदस्य मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स के 
प्रस्ताव के पक्ष में हैं तथा उसके सदस्य खरीदारों को माल डिलेवरी 
के पहले जांच के लिये नमूना दे देते हैं । ९ 


९ श७५ ) 
पिसाई अबरक का उद्योग 


१६ अक्दूचर १९४० को चेम्वर की कमेटी ने भारत-सरकार के 
व्यापार-विभाग के पास पत्र लिख कर सरकार का ध्यान इस देश 
के पिसाई अवरक के उद्योग की सम्भावनाओं की ओर आकर्षित 
किया था। इस सस्वन्ध में कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि 
भारत में निम्न-भ्रणी का अवरक या रद्दी अबरक अथवा भवरकवाले 
पत्थर तथा खनिज-द्रष्य की चहुतायत मौजूद है, और पिसाई 
अवरक के उद्योग के लिये इन चीजों की खपत की बहुत अधिक 
सम्भावना होते हुए भी कोई उपयोगी साधन नहीं होने के कारण 
इनका आर्थिक उपयोग नहीं हो खकता। इस सम्बन्ध में कमेटी ने 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पिसाई अवरक-सम्बन्धी ठेरिफ कमीशन 
रिपोर्ट से निम्न बातें उद्ध,त की थीं *-- 


“यद्यपि भीगी पिसाई एकदम इस काम का अनुभव नहां होने 
पर पहले-पहल सफलता के साथ नहीं की जा सकती, फिर भी यह 
कोई वहुत कठिन काम नहीं है। इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिये 
बहुत अधिक पूंजी की भी आवश्यकता नहीं पड़ सकती। अतः इस 
बात को दृष्टिगत रखते हुए कि पिसाई अवरक के उद्योग के लिये 
भारत में आवश्यकतानुसार खनिज्ञ-द्रृव्य सुलभ हो सकता है तथा 
चहां श्रमिकों को मजूदूरी भी बहुत कम द्र से देनी पड़ती है ओर 
जूठ के बोरे भी माल भरने के लिये वहुत सस्ते दाम में मिल सकते 
हैं, यह निश्चित है कि भारत खूखे तथा भीगे दोनों ही तरह के 
पिसाई अवरक की सट्ठाई के लिये संसार का प्रधान केन्द्र हो सकता 
है। यह सम्भव है कि यद्‌ पिसाई अवरक का मूल्य वर्तमान मूल्य से 
काफी घटा दिया जाय, तो इस प्रकार की कई अन्य चीज» के वदले 
इसका उपयोग होना शुरू हां जाय, और इस प्रकार पिसाई अवरक 
के व्यवसाय के लिये विस्तृत बाज़ार तैयार हो जाय ।”* 


( |<$ ) 


कमेटी ने आगे चल कर इस बात पर प्रकाश डाला था कि 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही एक ऐसा देश है, जहां रही अवरक तथा 
अवरक के चूर का उपयोग होने के कारण पिसाई-अवरक-डद्योग 
उन्नति कर सकता है; पर वहां अबरक-उद्योग की प्रारस्मिक अवस्था 
में रहो अथवा खुराब अबरक या उस अबरक का, जो विलकुल 
अल्ञपयोगी समझ कर फेंक दिया जाता था; उपयोग नहीं किया 
जाता था, जैला कि अभी भी भारत तथा अन्य देशों में किया जाता 
है; छेकिन वर्तमान समय में केवछ रद्दी अथवा खराब अवरक तक 
फा ही उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि पिसाई अबरक के उद्योग 
के लिये अबरक वाले पत्थरों का भी उपयोग होता है। पुनः कमेटी 
ने इस बात पर प्रकाश डाछा था कि अबरक का चूर पिसाई के 
फाम फे लिये मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही व्यवहार में छाया 
नाता है, जिससे अबरक की खानों को छाभ पहुंचता है। 


इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कि किस प्रकार संयुक्त राष्टू 
अमेरिका ने विपुल रदी खनिज्ञ द्वव्यां का उपयोग कर इसे राष्ट्‌ 
की संपत्ति के रूप में परिणत किया है; कमेटी ने भारत तथा अन्य 
देशों के पिसाई अबरक के उपयोग के सम्बन्ध में कितने ही महत्व- 
पूर्ण सुझाव दिये थे, जितके सारांश निन्न लिखित हैं :-- .- 

(१) मकान की छत के उपयोग के लिये तथा छत के ऊपर 
अलकतरा पोताई करने से जो छस होता है; उसको दूर करने के 
लिये पिसोई अबरक का व्यवहार होता है। 

(२) पिसाई अबरक चाऊू-पेपर, पेन्ट। आकर्षक ढंग की टालियां 
तथा कंक्रीड आदि मैन्युफेक्चर करने के लिये व्यवहार किया जाता है । 

( ३े ) अबरक तथा अलछूम्रोनयम के पाउडर को मिसाल कर जो 
पेन्ट तेयार होता है, वह जिस चीज्ञ में छगाया जाता है, उसमें जंग 
भद्दों पकड़ता । 


६ रैंटह ) 

(४ ) पिसाई अवरक दीवार के प्लास्टर के लिये व्यवहार 
किया जाता है। 

(५ ) मकान की छतों के वाहटी और भीतरी भागों में पिसाई 
अवरक का उपयोग होता है। 

(६ ) संयुक्त राप्ट्‌ अमेरिका में केवल मकानों की छउ्तां के व्यच- 
हार के लिये वहां के कुल पिसाई अवरक का ७८ प्रतिशत अवरक 
लगता है। 

(७ ) वाल पेपर के उपयोग के लिये पिसाई अवरक की मांग 
दिनोंदिन बढ़ती ज्ञा रही है| 

(८ ) पिसाई अवरक रखवड़-उद्योग में वहुत ज्यादा व्यवहार 
किया जाया है। खास कर आएो टायर के लिये काम में छाया 
जाता है। यह रवड़ के लिये बड़ा उपयोगी फीरूर सिद्ध हो चुका 
है, और ठादक, सिद्लीक्स, ऐसवेस्टस तथा अन्य सस्ते मूल्य के 
फीलरों की प्रतियोगिता में आ सकता है। 

(९ ) पिसाई अवरक टायरों के द्यूब के अन्द्र गाया ज्ञाता 
है, ताकि भीतर में ढस न आये। रबड़ के दायरों की ढलाई करने 
के पहले उसमे पिसाई अवरक रूगाया जाता है, तथा शिपमेन्ट 
के लिये दायर पेक करने के पहले उस पर अवरक का चुरादा 
लगाया जाता है। 

( १० ) खास-खास प्रकार के पेन्ट तैयार करने के लिये इस 
समय पिसाई अवरक का व्यवहार वहुतायत में होता है। 

( ११ ) पिसाई-अवरक पानी भरने के रचड़ के थेले के लिये भी 
व्यवहार होता है, जिसकी वजह से थैले से लस नहीं ८घरता | इसके 
अतिरिक्त अवरक का चुरादा लगाने से थेले वहुत भाकप्फ ढंग 
के बनते हैँ। 

(१६ ) उक्त उडपयोगों के अतिरिक्त पिसाई अवरक कई प्रकार 
के अन्य व्यवद्यारों में सी आता है, जेले ३-- 


( १८२ ) 

( क ) भोद्डेड इन्सुलेशन के उपयोग के लिये न्यूयाक के जेनरल 
इलेक्ट्रीक कम्पनी-हारा पिसाई अवरक पर्याप्त परिमाण में व्यवहार 
किया जाता है । 

(ख ) आस्फाल्ट सिंगिल्स की सतह बनाने में पिसाई अवरक 
व्यवहार होता है। 

( ग ) क्रिसमस दी स्त्रो के लिये भी पिसाई-अबरक का उपयोग 
होता है। 

(घ ) लुब्निकेन्ट्स के लिये पिसाई अबरक काम में छाया जाता है। 

( छः ) शीशा आदि रंगने के लिये तथा कंक्रीट, स्टील फाउन्ड़ी 
आदि के लिये भी पिसाई अबरक की ज़रूरत पड़ती है । 

(थे) पाइप छाइन र॑गने के किये पिसाई अबरक का अयोग 
होता है। 

(छ ) प्लास्टिक में विशेषता लाने के लिये अवरक का बुरादा 
व्यवहार किया जाता है। 

उक्त विषय के सस्बन्ध में कमेटी ने भारत-सरकार को यह 
सुझाव दिया था कि बोर्ड आफ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल 
रिसर्च को यह कार्य खुपुदं करना चाहिये कि वह इस देश में पिसाई- 
अबरक-उद्योग प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक अन्वेषण कर सके। 

चेम्बर की कमेटी ने भारत-सरकार के व्यापार-सदस्य माननीय 
सर ए० रामाखामी मुदालियर से २० सितम्बर १०४० को मुला- 
क़ात की थी, और अन्य विषयों के अतिरिक्त उनके साथ पिसाई 
अवरक-डद्योग के सम्बन्ध भें भी वाद-विवाद किया था। इस 
सिलसिले में सदस्य महोदय ने चेम्बर को यह आइ्वासन दिया 
था कि यदि व्यापारी-समुदाय का कोई व्यक्ति पिसाई अवरक-उद्योग 
भारत में प्रारम्भ करे, तो सरकार उसको सहयोग देने में पीछे नहीं 
हटेगी । इस व्यवसाय के लिये जो मशीनों की दरकार पड़ती है; 
इस सम्बन्ध में सदस्य महोदय मे यह कहा था कि आवश्यक 


( १८४३ ) 
मशीनों की सष्ठाई के लिये भारत-स्तरकार अमेरिंका अथवा अन्य 
मित्र-राष्ट्रों के खाथ वन्दोबस्त करने की पूरी कोशिश करेगी। 
सदस्य महोदय ने इस वात का भी आधइवासन दिया था कि इस 
विषय को वोर्ड आफ सखाइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियक रिसर्च के 
पास भेजने के छिये चेम्चर ने जो भारत-सरकार को खुझाव दिया 
है, इस पर सरकार डचित विचार करेगी। 


रुईं की गांठों के आँकड़े संग्रह करने का प्रस्ताव 


अपने २३ द्सिम्बर १९३५० के पत्र के साथ बंगारू-सरकार के 
व्यापार और अ्रम-विभाग ने भारत-सरकार के व्यापार-विभाग के 
पास लिखे गये इन्डियन सेन्ट्रछ काटन कमेटी, बस्बई, के सेक्रेटरी 
के पत्र की नक़ल चेम्वर के पास भेजते हुए इस पर चेम्बर की राय 
मांगी थी। उक्त कमेटी के सेक्रेटरी ने पत्र में इस व्यवसाय के श्रेणी- 
विभाग के आधार पर रूई की गांठाँ के आंकड़े संग्नह करने के लिये 
भारत-सरकार को आवश्यक काररवाई करने का सुझाव दिया था। 
इस सम्बन्ध में सेक्रेटटी महोदय ने यह प्रकाश डाछा था कि चतंमान 
में जो रूई की गांठों के आंकड़े संग्नह करने तथा प्रकाशित करने का 
तरीक़ा है, यह भोगोलिक क्षेत्र के आधार पर है, ओर ईस्ट इन्डिया 
काटन एसोसिएशन लिमिटेड, बम्बई, के रूई-बाड़े के विभिन्‍न 
कन्ट्रैक्टों के अन्तर्गत जो कई तरह की रूई का उल्लेख रहता है; 
डसको दृष्टिगत रखते हुए; इस निर्णय पर पहुंचना पड़ता है कि 
आंकड़े संग्रह करने तथा प्रकाशित करने के वर्तमान तरीक़े से रूई 
साई के व्यवसाय में बहुत कम सहायता मिलती है, इसलिये 
आंकड़े संग्रह करने तथा प्रकाशित करने के लिये सरकार को ईस्ट 
इन्डियन काटन एसोखिपए्शान के सुझावों का अन्लुकरण करना 
चाहिये, जिसका पूर्ण विवरण पत्र के खाथ भेजा जा रहा है। 


(६ रै८४ ) 


उक्त विषय के सम्बन्ध में कमेटी ने अपनी राय भेजते हुए इस्ट 
इन्डिया काटन एसोसिए्शन- लिमिटेड-छारा बताये गये रूई के 
आंकड़े संग्रह करने तथा प्रकाशित करने के सुझाओं की प्रशंसा करते 
हुए भी वह इस वात से सहमत नहीं थी कि बत॑मान समय मे जो 
रूई के आंकड़ संग्रह करने तथा प्रकोशित करने की प्रणाली है, 
उससे इस व्यवसाय में चिशेष लाभ नहीं पहुंचता । इस सस्वन्ध में 
कमेटी ने यह राय दी थी कि यह सम्भव हो सकता है कि रूई 
सप्ठाई के लिये ईस्ट इन्डिया काटन एसोसिएशन लिमिटेड के 
विभिन्‍न कन्‍्टे कटा के मुताविक़ व्यवसाय करने में वर्तमान में प्रका- 
शित होनेवाले रूई के आंकड़ों से अधिक सहायता नहीं मिल सके, 
फिर भी इसकी उपयोगिता अस्वीकार नहीं की जा सकती ! पुनः 
कमेटी ने यह राय दी थी कि आंकड़े संग्रह करने तथा प्रकाशित 
करने का तरीक़ा रूई के विभिन्‍न व्यावसायिक नामों के आधार पर 
होना चाहिये और यदि यह सम्भव नहीं हो सके, तो इन्डियन 
सेन्ठुछ काटन कमेटी के खुझावों के अनुकूल होना चाहिये। 

युद्ध की आवश्यकताओं के लिये माल 
सप्लाई की व्यवस्था 

व्यापारी-समुदाय के कतिपय व्यक्तियों की यह धारणा थी कि 
युद्ध की आवश्यकताओं के लिये भारत-सरकार के सट्ठाई विभाग 
से स्वदेशी उद्योग-धन्धे को डचित आर्डर नहीं मिलता, इस 
लिये इस सम्बन्ध में चेम्बर की कमेटी ने आवश्यक काररचाई 
प्रारम्भ की, और यह सन्‍्तोष की वात है कि चेम्बर के प्रयलों से 
स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ | 

बिलल्‍्स आफ एक्सचेञ्न और शीपिह्ञ के कागज्नात 

अपने १७ अप्रैल १५४० के पत्र-द्वारा कछकत्ता-एक्‍्सचेञ बैंक- 

एसोसिएदन ने चेम्वर को सूचित किया कि भारत के अन्य वन्द्र- 


( श्ख ) 
गाहों तथा अन्य देशों में प्रचकित नियम के अलुसार भारत के 
निर्यात के शिपमेन्ट-सम्बन्धी बिल्ख आफ एक्सचेश्व ट्रिपलिकेट 
रखने का नियम वनाया जायगा। आगे चलकर पत्र मे यह उल्लेख 
किया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर शीपिह्न के काशराज्ञात भी 
ट्िपलिकेट रखने का नियम बनाया जायगा। इस सिलसिले में 
इस यात पर प्रकाश डाला गया था कि यद्यपि बैंकों की आवच्य- 
कता डुपलिकेट कापी से ही पूरी हो जाती है, फिर भी इस बात 
को दृष्टिगत रखते हुए कि युद्ध के कारण हवाई तथा सामुद्रविक 
दोनों ही डाकों के लिये खुतरो रहता है, विस्‍्स आफ एक्‍सचेश 
दिपलिकेट रहना चाहिये, ताकि विशेष आवश्यकता के लिये 
इसकी एक प्रति सुरक्षित रखी जा सके | विल्स आफ एक्‍्सचेश्न 
की ट्रिपलिकेट कापी पर ड्यूटी का वराबर-वराबर विभाग कर स्टास्प 
लगाने का नियम रखा गया था। न्ेम्बर ने कलकत्ता एक्‍्सचेअ 
वेंक एसोसिएडान के पत्र की नक़लू तथा इस सम्बन्ध में सभी 
बातें खुलासा कर इन्हें इस विषय से सम्बन्धित सदस्यों की 
जानकारी के लिये वितरण कराया | 
पीसगुड्स के व्यवसाय में बडा खाता ध्याज 
तथा बड़ा के नियम 

पीसगुड्ख के व्यवसाय से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों के छाभार्थ 
चेम्वर की कमेटी ने वद्याखाता ब्याज तथा बद्डधा के सम्वन्ध में वाज्ञार 
में प्रचलित निश्नलिखित नियमों का संग्रह किया । 

(१) स्वदेशी पीसगुड्स की पूरी गांठ लेने पर खरीदार को 
चिक्रेता को गांठ डिल्वरी के दिन के तीसरे दिन दाम चुकती 
कर देना चाहिये। 

(२) माल डिलेवरी के तीसरे दिन दाम चुकती कर देने पर 
विक्रेता को खरीदार को १॥ प्रतिशत वद्दा ( १२ प्रतिशत सालाना 
2: दिसाव से ४५ दिन का व्याज ) देना चाहिये । 


(/ १८६ ॥, 

(३ ) यदि मार डिलेचरी के तीसरे दिन खरीदार विक्रेता को 
माल का मुल्य चुकती नहीं कर सके, तो इस हारुत में चह' जितने 
दिन वाद मूल्य चुकती करे; उतने दिन का व्याज वद्य के रूप में 
बाद मिलेगा। उदाहरणार्थ, मान छीजिये कि खरीदार ने विक्रेता 
को माल डिलेवरी के सोलहयं दिन माल का मूल्य चुकती करे, 
तो उसे १५ प्रतिशत साछाना व्याज़ के दिलाब से दोष ३० दिन के 
लिये व्याज छूट मिलेगा । 


(४) माल डिलेबरी के ड्यू के दिन के बाद से, यानी ४६ वें 

दिन से खरीदार से विक्रेता १९ प्रतिशत सालाना के हिसाव से 

चर पिक्रे 4. 

व्याज बखूछ कर सकता है। पर खरीदार और विक्रेता आपस में 
ते कर छ, तो व्याज की द्र में अन्तर भी हो सकता है। 


ट्रेंड इन्कायरीज़ 


इस सार भारत तथा भारत-स्थित चिदेशां की व्याचसायिक 
एजेन्सियों के अतिरिक्त चेम्बर के पास चृटिश राज्य के समस्त 
भागों से तथा अमेरिका और निकट पूर्व के कतिपय देशों से कितनी 
ही रूड इन्कायरीज आई थीं। इस सम्बन्ध में समय-समय 
पर सकू छर निकाल कर चेम्वर की कमेटी ने इस विपय से 
सम्बन्धित सदस्यों में ब्रितरण कराया; और इस प्रकार अपने 
खदस्यों को पार्टियों से सीधा सम्बन्ध स्थापित कराने में सहायता 
पहुंचाई। फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर आफ कामस ने भी अपने 
पास बिदेशों से आई हुई ठूड इन्कायरीज़ चेम्बर के पास भेजी 
थीं; जिनसे अपने सद॒स्यां को अवगत कराने के छिये चेम्बर ने 
सकू छर निकाल कर व्रितरण कराया। विदेशों से भारत के कई 
फर्मो की व्यावसायिक क्षेत्र मे पतिष्ठा तथा आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध 
में चेम्बर के पास इन्कायरी आई थी; और चेम्बर ने उन फर्मों तथा 
डनके सम्बन्ध में पूछ-ताछ करने चाही विदेशी पार्टियों के बीच 


( शैद७ ) 
सम्बन्ध स्थापित कराने में मध्यस्थ का काम किया। इस प्रकार 


चेम्बर के जो सदस्य एक्सपोर्ट-इस्पोर्ट के व्यवसाय में द्लिचस्पी 
रखते हैं, उनका कई नई पार्टियों से सस्बन्ध स्थापित हो गया । 


कोरा माल के आयात पर अतिरिक्त ड्यूटी 


चेम्बर की कोरा सब कमेटी का ध्यान इस बात की ओर आक- 
्िंत किया गया कि यूरोपीय युद्ध प्रारम्भ होने के समय से कुछ 
विक्रेता खरीदारों से जापानी कोरा मार के लिये अतिरिक्त आयात- 
ड्यूटी मांगते हैं; हालां कि खरीद-बिक्री के कन्द्रोक्ट की शर्तों में 
इस प्रकार की अतिरिक्त ड्यूटी के लिये कोई छत नहीं रहती । इस 
प्रकार की अतिरिक्त आयात-ड्यूटी प्रति पौंड पर ५ आना ३ पाई 
के हिसाव से जो साधारण कस्टम्स ड्यूटी वसूल की जाती है; 
उसको छोड़ कर अछग लगाई गई थी। 

१७ जनवरी १९४० को चेम्बर की कोरा कमेटी ने उक्त विषय 
पर विचार करते हुए यह राय दी कि खरीदारों से जो अतिरिक्त 
आयात ड्यूटी मांगी जाती है, यह विलुकुक अज्लुचित है, और 
वाज़ार-द्स्तूर के विरुद्ध है। पुना कमेटी ने यह राय दी थी कि 
जब तक इस प्रकार की अतिरिक्त आयात ड्यूटी कन्टेक्‍्ट में खीकृत 
न हो, तब तक खरीदारों से विक्रेता को ऐसी ड्यूटी नहीं 
मांगनी चाहिये। इसके अतिरिक्त कमेटी ने इस सिलसिले मे यह 
डल्लेख किया था कि दो-तीन सारू पहले जब जापानी कोरा मार का 
भाव चहुत ऊंचा हो गया थो, उस समय भी खरीदारों से अति- 
रिक्त आयात ड्यूटी नहीं वखूछ की जाती थी। आगे चल कर 
कमेटी ने इस वात पर प्रकाश डाहा था कि इस वात को दृष्टिगत 
रखते हुए कि कस्टम्स के टेरिफ में भी आयात ड्यूटी में कोई नचीन 
परिवतेन नहीं हुआ है, खरीदारों से अतिरिक्त आयात ड्यूटी 
मांगना न्‍्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अन्त में कमेटी ने इस 


( एव ) 


यात पर प्रकाश डालते हुए कि इस प्रकार की अतिरिक्त आयात- 
ड्यूटी से सरकारी आय का कोई सम्बन्ध नहीं, यह राय दी थी कि 
खरीदारों से ऐसी ड्यूटी चसूछ करना बिलकुल अनुचित बात है। 
इनलेण्ड बिल्स आफ एकक्‍्सचेस 

चेम्बर की कमेटी मे इनलेण्ड विल्‍्स आफ एक्‍्सचेञ् की स्टाम्प 
ड्यूटी घटाने के लिये भारत-सरकार के पास प्रतिनिधित्व किया 
था। भारत-सरकार ने चेम्बर का अजुरोध स्वीकार कर लिया और 
इनलेण्ड-बिल्स आफ एक्सचेश्व स्टास्प ड्यूटी घटा दी । 


बर्मा के पीसगुड्स के आयात-व्यवसाय के आंकड़े 


चम्बर ने अपने सदस्यों की जानकारी के ढिये बर्मा के पीस 
शुड्स-ब्यवसाय के आंकड़े संग्रह कर सदस्यों में वितरण कराये। ये 
आंकड़े इस विषय से सम्बन्धित सदस्यों को भारत और बर्मा 
के बीच हुए पीसगुड्स के व्यवसाय से अवगत कराने के उद्देश्य 
से वितरण कराये गये थे। 

डुपलिकेट कन्ट्र कट 

चेम्बर की ११ फरवरी १९४० की कमेटी-मीटिज्ञ में पीसगुड्स 
के व्यवसाय में प्रचलित कन्द्रैक्ट की अखुचिधाओं पर विचार किया 
गया। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी कि मिलों और 
इस्पोर्टरों के वीच ते होनेवाले सौदे के कन्ट्रोकट की डुपलिकेट कापी 
रहनी चाहिये, और खरीदार को सौदा फरने के पहले अथवा बाद 
कन्टो कट की डुपलिकेट कापी देखने का अधिकार मिलना चाहिये। 
पुनः कमेटी ले यह राय दी थी कि यह उचित नहीं कि बिक्रेता 
क्रेता को कन्ट्रेक्ट की डुपलिकेट कापी देने से इन्कार करे | इस 
सम्बन्ध में कमेटी ने सकूछूर निकारू कर सदस्यों में वितरण 

_कराया। 


( १८९ ) 


कपड़े के बाज्ञार में फाटका 


चेम्बर के पास इस वात का प्रतिनिधित्व किया गया कि कपड़े 
के वाज्ार में कुछ कपड़े के दुलाछ और व्यापारी फाठका करते हैं। 
चेस्वर की कमेटी ने अपनी ११ फरवरी १५४० की कमेटी-मीटिहल 
में यह प्रस्ताव किया कि कपड़े के बाजार में फाटका करना अनुचित 
तथा गर क़ानूनी है। इस सम्बन्ध में कमेटी ने खरीदारों को यह 
सलाह दी कि उन्हें चाहिये कि वे जापानी माल के तेयारी डिलेवरी 
सोदे के पहले कमट्रैक्ट में डल्छिखित गांठों की संख्या तथा अन्य 
विवरण धाप्त कर | कमेटी ने यह राय भी दी थी कि विक्रेताओं 
को भी जापानो माल के तैयारी सौदे के पहले गाँठ की संख्या आदि 
का पूरा विवरण उल्लेख करना चाहिये। 


िलननननलनन++-+म नमनन- एन पक 


डाक और तार 


कि तल ननिनमननन “न न. 


गिरीडीह और कोडरमा के लिये ट्र'क 
लाइन की सुविधायें 
१९३९५ की चेस्वर की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख 
किया गया है कि भारतीय डाक और तार-विभाग गिरीडीह और 
फोडरमा के लिये दूक लाइन की खुविधायें प्रदान करने के प्रश्न 
पर विचार कर रहा है। ११ नवम्बर १९३५ को चेम्बर की कमेटी 
ने भारतीय डाक और तार-विभाग के डायरेक्टर जनरल से 
मुलाक़ात की थी, और उनका ध्यान गिरीडीह और: कोडरमा के 
लिये टूक छाइन की सुविधायें देने की ओर आकर्षित कराया 


€ १०७ ) 


था। इस खिलसिले मे डायरेक्टर जेनरर महोदय से कमेटी ने 
यह भी पूछा था कि गिरीडीह के लिये दुक काइन की व्यवस्था 
करने पर कम से कम कितसी साराना आय की गारण्टी देनी पड़ेगी ९ 
कोडरमा के सम्बन्ध में कमेटी ने डायरेक्टर जेनररू महोद्य से यह 
पूछा था कि क्या भारतीय डाक और तार-विभाग कोडरमा में 
दूुक लाइन के लिये एक्सचेजञ्न स्थापित करने के प्रश्न पर विचार 
करेगा ? 

१०३५९ के द्सिम्बर महाने में बिहार और उड़ीसा सर्किल के 
पोस्ट मास्टर जेनरल ने चेम्बर को सूचित किया कि दूक छाइन के 
लिये प्रत्येक््लाल ३३५०) की सरकारी आय की गारण्टी देनी 
पड़ेगी, ओर यह गारण्टी लगातार द्स सारू तक के लिये होगी। 
पुनः इस सम्बन्ध में उन्होंने यह सूचित किया था कि दुक लाइन 
निर्माण के लिये सरकार को जो व्यय कश्ना पड़ेगा, उस पर विचार 
कर गारण्टी की रक़म में परिवर्तन भी किया जा सकता है। 

१९३५९ के जुलाई महीने में भारतीय डाक और तार-विभाग के 
डिप्टी चीफ इस्जीनियर ने चेम्बर को सूचित किया कि कोडरमा में 
दुक देलीफोन स्थापित करने के प्रइन पर विचार करने के लिये 
आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है। _ 


५ जून १९४० को पन्न लिख कर कमेटी ने भारतीय डाक और 
तार-घिभाग के डायरेक्टर से यह सुचित करने का अन्लुरोध किया 
कि क्या गिरीडीह के लिये ट'क लाइन की खुविधा प्रदान करने के 
प्रइन पर कोई अन्तिम निर्णय हो सका है ९ पुनः कमेटी ने इस बात 
पर प्रकाश डाला था कि युद्ध-जनित परिस्थितियों के कारण 
गिरीडीह और कोडरमा के लिये ८ंक लाइन की अत्यन्त अधिक 
आवश्यकता है। 

अपने ५ अगस्त १९४० के पत्न-द्वारा भारतीय डाक और वार- 
व्रिभाग के डिप्टी-चीफ इस्ीनियर ने चेम्बर को सूचित किया कि 


( ११ ) 


कोडरमा मे दुक छाइन स्थापित करने के लिये न कोई खरीदार 
तैयार है, और न साहाना सरकारी आय की कोई निर्धारित 
गारण्टी देने के लिये ही तेयारु है, इसलिये इस सस्वन्ध में आगे 
की कार्यवाही नहीं अग्नसर हो सकती। उन्होंने यह भी सूचित किया 
था कि ऐसी आशा है कि डिरीडीह के लिये दुूक लाइन की 
व्यवस्था करने के सम्बन्ध में बिहार और उड़ीसा सर्किल के 
पोस्ट मास्टर जेनरल ने चेम्बर को अछग पत्र लिख कर आवश्यक 


खूचना दे दी होगी । 


डक्त विषय के सम्बन्ध में कमेटी अभी भी पूर्णरुप से 
ध्यान दे रही है। 


ट्रक टेलीफोन की दर में कमी करने का खुकाव 


११ नवम्बर १९३५९ को चेम्बर की कमेटी ने भारतीय डाक और 
तार-विभाग के डायरेक्टर जेनरल से मुलाक़ात करते हुए उनका 
ध्यान इस वात की ओर आकर्षित किया कि ठुड्ढ टेलीफोन में चात- 
चीत करने के लिये जिस आदमी से वात-चीत करनी रहती है, उसे 
यदि छाइन पर बुलाया जाता है, तो इसके लिये २५ प्रतिशत 
अतिरिक्त चाज चसूल किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा चाज है। 
आगे चल कर कमेटी ने उक्त प्रकार के अतिरिक्त चार्ज की द्र में 
कमी करने का झुझाव दिया था। 


अपने १० मई १९४० के पत्र-द्वारा तार-विभाग के डिप्टी डाय- 
रेक्टर जनरल मे चेस्वर को सूचित किया कि इस वात को इृष्टिगत 
रखते हुए कि टूक छाइन पर किसी आदमी को वात-चीत करने के 
लिये बुलाने पर अतिरिक्त समय और श्रम छगता है, २७ प्रति- 
शत अतिरिक्त चार अनुचित नहीं कहा जा सकता, और फछतः+ 
इसमें कमी करने का भ्रस्ताव भी नहीं रखा जा सकता |: 


( 32५2२ ) 


दिवाली के अवसर पर धड़ाबाजार पोस्ट आफिस में 
अतिरिक्त कमंचारियों की नियुक्ति का सुझाव 


२५, अक्टूबर १९४० को कमेटी ने वड़ाचाजार पोस्ट आफिस के 
पोस्ट मास्टर को पत्र लिख कर दिवाली के समय पर अतिरिक्त 
कर्मचारियों को नियुक्त करने का सुझाव देते हुए यह उल्लेख किया 
था कि चूकि दिवाली ३० अक्ट्वर १९४० को पड़ेगी, इसलिये ३० 
ओऔर ३१ अक्टूबर दो दिलनाँ के लिये इस अवसर पर जो धन्यवाद 
पत्रों तथा साधारण पत्रों का वाहुल्य रहता है, उनको वितरण करने 
में शीघ्रता करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति चहुत 
जरूरी है। 

बेंकाक होकर जापान के लिये हवाई-डाक 
भेजने की व्यवस्था 

चेम्वर का ध्यान इस वात की ओर आकर्षित किया गया कि 
बैंकाक और जापान के बीच हवाई-सम्वन्ध स्थापित किया गया 
है, ओर इस मार्ग से होकर ८ से १२ दिन के भीतर हवाई-डाक 
जापान से कलकत्ते पहुंच जाती है; पर कलकत्ते से खुदूरपूर्व के 
लिये जो 'हवाई-डाक जाती है, वह सिंगापुर या हांग-कांग तक 
तो हवाई-मार्ग से जाती है, और उसके बाद सामुद्रविक भाग से 
भेजी जाती है, जिसकी वजह जापान पहुंचने में उसको १४ से २० 
दिन तक समय रूग जाता है। यह जानकारी प्राप्त होने के बाद 
चेम्बर की ओर से डाक और तार-विभाग के डायरेक्टर जेनरल 
के पास ५ द्सिम्बर १०४० को एक पत्र भेजा गया, जिसमें यह 
उल्लेख किया गया था कि जो भारतीय व्यवसायी जापान के 
साथ व्यवसाय करते हैं, उनकी सुविधा के लिये भविष्य में कलकतते 
से जापान के लिये वेंकाक होकर हचाई-डाक भेजने की व्यचस्था 
करनी चाहिये। “2 


( रैंदई ) 
अपने १८ दिसम्बर १५४० के पत्र-दारा भारतीय डाक और 
तार-विभाग के असिस्‍्टेन्द डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने चेम्बर के 
उक्त पत्र के उत्तर में यह सूचित किया कि भारतीय डाक और 
तार-विभाग थाईरैण्ड और जापान के बीच के हचाई-मार्ग के प्रयोग 
के प्रइनन पर विचार कर रहा है। 


कमेटी ने उक्त विषय के सम्बन्ध मे आवश्यक काररवाई 

जारी रखी | 
विदेश भेजे जाने वाले तारों में सांकेतिक पता 
देने की व्यवस्था करने का सुझाव 

चेम्बर की १९३५९ की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया जा चुका 
है कि विदेश भेजे जाने वाले तारों मे जो सांकेतिक पता देने का नियम 
था, चह वर्तमान यूरोपीय महायुद्ध आरस्भ होने के साथ ही रद्द कर 
दिया गया, और इसलिये कमेटी ने इस सम्बन्ध में भारतीय डाक 
और तार-विभाग के डायरेक्टर जेनररू का ध्यान आकर्षित कराने 
के लिये १० दिसिम्वर १५३५ को उनके पास एक पत्र लिखा। इस 
सस्बन्ध में यह वात उल्लेखनीय है कि यूरोपीय युद्ध आरम्भ होने के 
साथ ही विदेश भेजे जाने वाले तारा पर सांकेतिक पता लिखने का 
नियम हंटा कर तार पाने वाले ओर भेजने वाले का पूरा नाम- 
ठिकाना उल्लेख करने का नियम ज्ञारी किया गया, जिससे विदेशों 
से कारबार करने वाले भारतीय व्यवसायियों को अनावश्यक अखु- 
विधाय होने लगीं और साथ ही साथ व्यर्थ का' अतिरिक्त खर्च 
भी पड़ने लगा। अतः व्यवसायियों की अखझुविधायें दूर करने के 
उद्देश्य से कमेटी ने भारतीय डाक और तार-विभाग के डायरेक्टर 
जेनरल के पास उक्त पत्र लिखा । 


चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुएए भारतीय तार-विभांग के 
डिप्टी डायरेक्टर जेनरल ने अपने ४ जनवरी १९४० के पत्र-द्वारा 


€ रुणद४ ) 


सूचित किया कि वतंमान सस्वस्धित नियन्त्रण-आदेश के नियमों 
के अन्तर्गत विदेश भेजे जाने वाले तारों में सांकेतिक पता लिखने की 
स्वीकृति नहीं दी जा सकती। पुनः डिप्टी डायरेक्टर जेनरलू महो- 
दय ने यह उल्लेख किया था कि विदेश भेजे जाने बारे तारों में 
पूरा पता देने का नियम भारत के चीफ सेन्सर-द्वारा जारी किया 
गया है। 

पुत्ः कमेटी ने ९ जनचरी १९४० को भारत के चीफ सेन्सर के 
पास पत्र लिखा; जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि व्यवसा- 
यियों के खुभीते के लिये विदेश भेजे जाने वाले तारों में पाने घाले 
ओर भेजने वाले का सांकेतिक पता देने के नियम के साथ-साथ यह 
नियम भी रखा जाय कि तार पाने वाले और भेजने वाले का पूरा 
भांम-पता दिया जा सके। भारत के अन्तर्गत रहने वाले तारों के 
सस्वन्ध में कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि जव तारों में तार 
का पता ( ठेलिश्राफिक ऐड स ) दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध 
में देल्लीग्राफ आफिस को कोई दिकक्‍्क़त नहीं पड़ सकती; क्योंकि 
उसके रिकार्ड में तार पाने वाले का पता मौजूद रहता है। आगे 
चलकर कमेटी ने इस सिलसिले मे यह उल्लेख किया था कि 
वारों में सांकेतिक पता देने से सफलता पूर्वक युद्ध-संचालन में कोई 
भी अड्चन आते की सस्भावता नहीं हो सकती | पुनः कमेटी ने 
यह सुझाव दिया था कि तार पाने वाले और भेजने वार का पूरा 
नाम-ठिकाना उल्लेख करने के नियम के साथ यह नियम रखना 
भी आवश्यक है कि इस हालत में नाम-ठिकाना के लिये सिर्फ 
एक हब्द्‌ का चार्ज स्वीकार किया जाय | 

चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए भारत के चीफ टेलीआफ सेन्सर 
में अपने १६ जनवरी १९४० के पत्र-द्वारा खूच्चित किया कि भारत 
से बाहर भेजे जाने वाले तारों में रजिस्टर्ड तार-पता नहीं उल्लेख 
किया जा सकता | पुनः इस सम्बन्ध में उन्होंने यह उल्लेख किया थां 


( १९०५ ) 


कि ऐसा प्रतिबन्ध समस्त बृढिश साम्राज्य के लिये छागू है; ओर 
जब तक इसको हटाने के लिये पारस्परिक समझौता न हो जाय, 
तव तक विदेश भेजे जाने वाले तार्र में रजिस्टड तार-पता देने की 
स्वीकृति नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त चेम्बर का ध्यान 
इस वात की ओर भी आकर्षित कराया गया था कि १ जनवरी 
१९४० से जो तारों पर नियन्त्रण छगायां गया था, वह हटा दिया 
गया है; और बेन्टछी सेकन्ड और वेन्टछी कम्छठीट फ्रेज़ कोड्स 
व्यवहार किये जा सकते हैं। अन्तम चेम्वर को यह सूचित किया 
गया था कि इस सम्बन्ध में जो अन्य परिवर्तन होंगे, उसकी सूचना 
जनता को दे दी जायगी । 


टूक टेलीफोन की दर में रियायत करने का प्रस्ताव 


१९ नवम्बर १०३० को जब कमेटी ने भारतीय डाक और 
तार-विभाग के डायरेक्टर जेनरलर से मुलाक़ात की थी; तो उनको 
यह सुझाव दिया था कि दुक-ठेलीफोन करने पर जो चाजे लरूगता 
है, उसके लिये यदि तीन मिनट से अधिक समय हछगे, तो प्रथम तीन 
मिनट के लिये निर्धारित चार्ज का आधा चार्ज रूगना चाहिये | 
उत्तर में डायरेक्टर जेनरलरू महांदूय ने यह कहा कि डाक और तार- 
विभाग सम्भवतः इस प्रकार के खुझावों पर विचार नहीं कर 
सकता ; क्‍्याँकि ऐसे खुझावों को कार्यरूप में छाने से दुक टेली- 
फोन लाइन काफ़ी देर तक बच्मी रहेगी । 

२१ द्सिस्वर १०३९ को भारतीय डाक और तार-विभाग “ने 
एक प्रेस-खूचना प्रकाशित कराई, जिसमें यह घोषित किया गया 
था कि भारत-सरकार ने दुक काल के लिये एक विशेष प्रकार का 
कार चाल्यू करना निश्चित किया है, जो “प्राईवेट इनलेण्ड टूक 
काल” कहलायेगोा, और तार भेजने के लिये जो एक्सप्रेस तारं* 
प्रणाली है; उसी ढंग का होगा। आगे चलकर यह उल्लेख किया 


(६ श्दुदे ) 

गया था कि इस श्रकार के अर्जेन्ट टुक काल के लिये साधारण 
दुक काल से जल्दी काइन मिल जायगी; चाहे वह साधारण काल 
प्राईवेट हो या आफिसियलरू | इसके पश्चात्‌ यह उल्लेख किया गया 
था कि अर्जेन्ट दुक काल के लिये जितनी देर तक दुक टेलीफोन का 
प्रयोग किया जायगा, उतने समय के लिये साधारण दूक काल से 
दूना चार्ज लिया जायगा। प्रेस-सूचना से यह भी बताया 
गया था- कि युद्ध धारम्भ होने के समय से द्धक टेलीफोन का 
बहुत अधिक व्यवहार होने छगा; और इस वजह से लाइन देते में 
काफ़ी ज़्यादा देरी हो ज्ञाती थी, जिसको दूर करने के लिये 
अर्जेन्ट दक कार प्रणाली कायम की गई। इस सिलसिले में 
यह भी उल्लेख किया गया था कि १५३५ के अगस्त, सितस्वर 
और/“अक्दुबर महीनों में €'क काल करने वालों की संख्यां इतनी 
ब्रढ़ गई कि इन महीनों में क्रमशः ३७२०८, तथा ६०९०२ और 
३४००० काल जिन कोगों से बातचीत करने के लिये किये गये, 
वे टेलीफोन छाइन पर आ नहीं सके; इसलिये जो छोग टूक टेली- 
फोन से बातचीत करने के लिये शीघ्र छाइन चाहते हैं; डनको 
खुविधा देने के लिये अर्जेन्ट दक कार की व्यवस्था की गई है। 
इसके अतिरिक्त दुक छाइन से बातचीत करनेवालों की भीड़ 
कम करने के लिये सरकार ने,जो ८ बजे रात से लेकर ८ बज दिन 
तक़ के ,लिये,दुक ठेलीफोन के लिये साधारण द्र से आधी दर के 
दिसाब से चार्ज लिया जाता है, यह समय घटा करं १ जनवरी 
१९४० से १० बजे रात से लेकर ६ वजे दिन तक कर देने का 
निश्चय किया था। इस खिलसिले में यह उब्छेख किया गया था कि 
द/क टेलीफोन की छाइन देने में शीक्रता करने के उद्देश्य से दी 
खरकार ने टक देलीफोन-प्रणाली में रद्दोबद्छ करना निश्चित किया 
है; और चद अनुकूल परिस्थिति हो जाने पर इस पर पुन 

विचार करेगी | 


( शष७' 


१६ जनवरी १९४० को कमेटी ने भारतीय डाक और' तार- 
विभाग के डायरेक्टर जेनरलर को पत्र लिख कर इस वात पर' 
प्रकाश डाछा था कि कमेटी उनके इस विचार से कि टूक काल 
के लिये प्रारंभ के तीन मिनट के वाद के प्रथम तीन मिनट की दर में 
कमी करने से बातचीत करने चारों की संख्या वहुत वढ़ जायगी/ 
सहमत नहीं है| पुनः कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि यदि' 
कमेटी के खुझाव के मुताविक़ दूक टेलीफोन की दर में कमी कर 
दी जाय, तो इससे व्यवसायी-समुदाय टूक छाइन का वहुत ज़्यादा 
व्यवहार करेगा । इस सिलसिले में कमेटी ने यह भी उल्लेख किया 
था कि दुक देलीफोन की द्र में कमी करने पर जनता को तो 
खुविधा मिलेगी ही, साथ ही ऐसी व्यवस्था करने पर डाक और 
तार-विभाग की आमदनी भी वढ़ जायगी। 

“अर्जेन्ट प्राईचेट इनलेण्ड टुक काल” प्रणाली क्रायम करने के 
जो कारण वतराये गये थे, थे भी कमेटी को मान्य नहीं थे। 
कमेटी इस बात से भी सहमत नहीं थी कि टूुक टेलीफोन की 
दर बढ़ा देने से बातचीत करने वालों की संख्या घट जाय॑ंगी। इस 
नियम को कि दुक काल की साधारण द्र से आधी दर के दिसाव 
से चार्ज लगने के समय को; जो ८ वजे रात से ८ बजे दिन तक 
के लिये निर्धारित किया गया है, घटा कर १० वजे रात से ६ बजे 
द्नि तक कर दिया जायगा, कमेटी ने बहुत ही अख़ुविधाजनक 
बतलाते हुण यह राय दी थी कि इस प्रकार के नियम से जनता 
को कोई भी छाम नहीं होगा । इसलिये कमेटी ने इस वात पर 
जोर दिया था कि सरकार को चाहिये कि इस विषय पर पुनः 
विचार करे; और आधा चार्ज रूगने वाले समय को पहले की तरह 
८ बजे शत से ८ बजे द्नि तक के लिये कर दे । 

चेम्वर के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए डिप्टी डायरेक्टर जेनरल 
(फाईनेन्ल) ने अपने १५ फरवरी १९४० के पत्र के साथ चेस्वर के 


(४ १९८: ), 


पास २१ दि्सिस्वर १०३५ को प्रकाशित हुई प्रेस:'सूचना की नक़रू 
भेजी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि एक कार के समय- 
सम्वन्धी नियम में जो परिवर्तन किया गया है, वह कुछ ही कारू 
के लिये है, और इसको बतौर परीक्षा कम ले कम तीन मास 
चालू रखकर इस पर पुत्तः विचार किया जायगा | 


व्यापार-समाचार ब्राडकास्ट करने का सुझाव 


चेस्वर के पास यह प्रतिनिधित्व किया गया था कि विहार 
के कुछ दूं ड एसोसिएशन कलकत्ते से व्यापार-समाचार त्राडकास्ट 
करने की आवश्यकता पर बहुत ज्ञोर दे रहे हैं, लेकिन उनको यह 
खुबिधा नहीं मिल रही है; क्‍योंकि कऊकतते से व्यापार-समाचार 
प्नाडकास्ट नहीं होता, हाऊां कि वस्वई, दिल्ली और अल्य रेडियो- 
स्टेशनों से त्राडकास्ट होता है। इसलिये चेस्वर की कमेटी ने 
३ जनवरी १५४० को कलूकता आरू इन्डिया रेडियो स्टेशन के 
डायरेक्टर के पास पन्न लिखकर यह सुझाव दिया था कि कलकत्ता 
रेडियो स्वेशन ले कलकत्ते के वाज़ार का व्यापार-समाचार व्राड- 
कास्ट करना अत्यन्त आवच्यक है। इस सिलसिले में आगे 
चलकर कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि कलकत्ते का व्यापार- 
समाचार अन्य रेडियो स्टेशनों के व्यापार-समाचार न्नाड- 
कास्ट करने के समय के पहले या पीछे ब्राड करनां चाहिये; 
खासकर वम्वई-व्यापार-समाचार बाडकास्ट करने के समय के 
पहले या पीछे। इस सिलसिले में कमेटी ने यह खुझाच भी दिया 
था कि व्यवसायी-समुदाय कलकत्ते से जूट, गनी, हैसियन, पीस- 
गुडस, गेहूं, तीसी, चीनी, सोना, चॉदी के भाव और फारेन 
एक्‍्सचेञ् के भाव का ध्राडकास्ट झुनने के लिये विशेष उत्छुक रहेगा । 

चेम्बर के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए आर इन्डिया रेडियो 
के कलकत्ता स्टेशन के डायरेक्टर ने अपने ५ जनवरी १०४० के' 


( १९० ') 


पत्न-द्वारा चेम्बर को सूचित किया कि कछकतते से व्यापार-समा- 
चार श्राडकास्ट करने का प्रदन आर इन्डिया रेडियो, दिल्ली के: 
समाचार-सम्पादक के विचाराधीन है। 
पुनः कमेटी ने १४ जनवरी १५४० को आहरू इन्डिया रेडियो, 
दिल्ली, के समाचार-सम्पादक का पत्र लिखकर कलकत्ता रेडियो 
स्तेशन से व्यापार-समाचार त्राडकास्ट करने की व्यवस्था करने 
का खुझाव दिया था। इस सिलूखिले में कमेटी ने यह भी उल्लेख 
किया था कि जब पहले आहरू इन्डिया न्यूज़ कलकत्ता रेडियो 
स्टेशन से बंगला में त्राडकास्ट होता था; तो चहां से कलूकत्ते 
का व्यापार-समाचार भी ब्राडकास्ट होता था। लेकिन जब से 
दिल्ली रेडियो स्टेशन वंगछा में आरू इच्डिया न्यूज़ ब्राडकास्ट 
करने छगा है, कलूकत्ते से व्यापार-समाचार कब्राडकास्ट होना 
बन्द हो गया है। 
चेस्वर के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए आर इन्डिया रेडियो, 
दिल्ली, के समाचार-सम्पादक ने अपने १७ जनवरी १५०४० के 
पत्न-द्वारा सूचित किया कि दिल्ली रेडियो स्टेशन से वाज्ञार-भाव 
ब्राडकास्ट करने की व्यवस्था नहीं की गयी है, और कलछूकत्ता 
रेडियो स्टेशन से व्यापार-समाचार ब्राडकास्ट करने के प्रदन पर 
विचार करना पड़ेगा तथा इसके लिये चेम्बर को आल इन्डिया रेडियो, 
कलकत्ता के डायरेक्टर के पास अपने विचार प्रकट करने चाहिये। 
इसलिये पुनः कमेटी ने कलकत्ता आलू इन्डिया रेडियो स्टेशन 
से कलकत्ते का वाज्ार-भाव ब्राडकास्ट करने का सझाव दिया। 
इसके उत्तर में कलकत्ता रेडियो डायरेक्टर ने अपने ५ फरवरी 
१५४० के पत्न-छारा खूचित किया कि ६ वजे शाम के पहले करूकत्ता 
रेडियो स्टेशन से कलूकतते का व्यापार-समाचार व्रोडकास्ट 
करने के सस्वन्ध में काफ़ी जॉच-पड़तारू और वादविवाद' के 
पद्चातू भारत-सरकार इस निण्य पर पहुंची है कि इंस प्रकार 


( २०० ) 


का समाचार त्राउकास्ट आम जनता के ठिये विशेष महत्वपूण 
नहीं है, तथा इसकी चजह से डाक और तार-विभाग की आय 
में घादा पहुंचता है । आगे चलढकर डायरेक्टर महोदय ने कमेटी 
को यह भी सूचित किया था कि करकत्ता रेडियो स्टेशन से 
६ बजे शाम के बाद वाज़ार-भाव ब्राडकास्ट करने के प्रदन पर 
भारत-सरकार विचार कर रही है; और उसके निर्णय की प्रतीक्षा 
की जा रही है | 
कम्रेटी ने उक्त विपय की काररवाई जारी रखी। 


म्युनिसिपैलिटी, टाफिक एवं पुलिस 


साइकिल-रजिस्ट्री की व्यवस्था 

पिछले कई वर्षा से कछकत्ते म॑ं साइकिक-चोरी की शिकायत 
अधिकाधिक वढ़ती जा रही है, और यह वात अनुभव से सिद्ध हो 
चुकी है कि साइकिलों की कोई विशेप प्रामाणिक पहचान नहीं 
होने के कारण पुलिस को अभियुक्तों का पता छगाने में बड़ी 
परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिये साइकिछ-चोरी बन्द करने 
के उद्द इथ से कछकत्ता-पुलिस-विभाग ने साइकिलों की रजिस्ट्री 
करने की व्यचस्था की | इस प्रकार की साइकिल-रजिस्ट्री के लिये 
आठ आना फीख निर्धारित की गई थी, और रजिस्ट्री के लिये 
कोई अनिवाय नियम नहीं रखा गया था; बल्कि यह साइ- 
किछ रखने वाछों की इच्छा पर निर्भर था कि वे चाह तो 
अपनी साइकिल रजिस्ट्री कराव | रजिस्ट्री की पहचान के लिये 
साइकिल के हैण्डिल वार में एक सांकेतिक प्लेट छगा देने की 
व्यवस्था की गई थी। इस सांकेतिक प्लेट के दो भाग बनाये गये 


(६ २१०१ ) 


थे। नीचे का भाग ऐसा था कि वरावर साइकिल में छगा रहे, 
और ऊपर का भाग जब जुरूरत हो, साइकिल से अछग किया जञा 
सके। यह व्यवस्था इसलिये की गई थी कि जब कोई आदमी 
अपनी साइकिल से प्लेट का ऊपरी भाग निकाल कर कहीं साइकिल 
छोड़ दे, तो उसे यदि कोई अन्य आदमी ले जाय, तो पुछिस डसे 
रोक कर आवद्यक पूछ-ताछ कर सके | 

उक्त योजना द्ञाफिक एडभाइजुरी बो्ड-दवारा मंजूर कर छी 
गई। इस सम्बन्ध में बोर्ड में चेम्बर की ओर से प्रतिनिधित्व 
करने वाले सदस्य श्रीयुक्त किशोरीलाल जी ढांढनियां के खुझाव 
षोर्ड-द्वारा मंजूर कर लिये गये । 

उक्त घिषय के सस्बन्ध में कलकत्ता-पुलिस-कमिद्नर ने चेम्वर 
के पास कितनी ही सूचनायें भेजते हुए उन्हों चेम्बर से अपने 
सदस्यों में वितरण कराने तथा साइकिल रखनेवालों से अपनी 
साइकिलें रजिस्ट्री कराने की हिदायत देने का अनुरोध किया था। 
उक्त सूचनाओं में साइकिल-रजिस्ट्री के सम्बन्ध में हिदायते दी 
गई थीं। कमेटी ने कऊकत्ता-पुलिस-कमिहनर को सूचित किया 
कि चेम्वर साइकिल-चोरी बन्द करने के कार्य में पुलिस-अधिका- 
रियों को पूर्ण सहयोग देगा। चेम्बर ने साइकिल-रजिस्टरी के सम्बन्ध 
में अंग्रेज़ी, हिन्दी, उर्दू और बंगला में प्रकाशित कितनी ही खुचनायें 
सदस्यों में वितरण करायी | 


कलकत्ते के नये मकानों की सीढ़ियों के दोष . 


चेस्बर का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराया गया था 
कि कलकत्ते में कितने ही ऐसे तये मकान चनते हैं, जिनकी सीढ़ियां' 
विना घरे के रहती हैं जिसकी वजह से आदमियों के गिरने का 
खतरा बना रहता है। इसलिये कमेटी ने इस सस्वन्ध में पुलिस 


तथा कार्पोरेशन अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया। पुनः 
नंद 


€ रबर )' 


चेस्बर की ओर से कलकत्ता कार्पोरेशन के कौंसिलर श्रीयुक्त 
आनन्दी छाछ जी पोद्ार तथा, श्रीयुक्त रूपनारायण जी गग्गड़ 
एम० ए, बी० काम०, बी० एल० से डिप्टी पुलिस कमिश्नर 
(हेड कार्टर्स) से मुलाक़ात की थी | भ्रीयुक्त आनन्दीछाल जी पोदार 
ने कलकत्ता-कार्पोरेशन में भी इस विषय का भतिनिधित्व किया था । 


बड़ेबाज़ार में यातायात की सुव्यवस्था 
करने का सुकाव 


कई चर्षो से बड़े बाज़ार मे पेदुल चलने वालों तथा गाड़ी वालाँ 
के यातायात की भीड़ के कारण जनता को बड़ी ही अखुविधाय 
होती चछी आ रही थीं, इसलिये कमेटी ने कलकत्ता-पुलिस- 
अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया। इस सम्बन्ध, 
में कमेटी ने २० मार्च १५४० को पुलिस-कमिशइनर को एक पत्र 
लिखा था, जिसके उत्तर में कमिश्नर महोदय ने चेम्बर को सूचित 
किया कि द्ञाफिक-पुलिस के उपयोग के किये (१) चिबरेकानन्द' 
रोड:,ओर सेन्ट्ल एवेन्यू (२) हरिसन रोड और खेन्‍्टूल एवेन्यू 
(३) विवेकानन्द रोड और सकूछर रोड तथा (४) हरिसन रोड 
और सकूलर रोड मोड़ो पर डूम रखने की व्यवस्था की गई है। पुनः 
कमेटी ने कछकत्ता-पुलिस की इस कार्यवाही की प्रशंसा करते हुए 
यह सुझाव दिया कि कई अन्य प्रमुख सोड़ो' पर भी-जेसे 
(१) हरिसन रोड और स्ट्रोण्ड रोड (२) हरिसन रोड ओर 
चितपुर (३) काटन स्ट्रीट और कलाकर स्ट्रीट एक्सटेन्शन तथा 
(४) कालीकृष्ण टेगोर स्ट्रीट और चितपुर रोड--डूम रखने की 
व्यवस्था करनी चाहिये। उत्तर में अपने २३ अप्रैक १९४० के पत्र- 
द्वारा कछकत्ता-पुलिस-कमिझ्नर ने चेस्बर को सूचित किया कि 
डूम तेयार किये जा रहे हैं, और उन्हें त्रेम्बर-छारा बताये गये 
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मोड़ों पर रखने की व्यवस्था की जायगी | इस सम्बन्ध में पुलिस- 
कमिश्नर महोदय ने यद भी खूचित किया था कि हरिसन रोड 
और स्व ण्ड रोड तथा हरिसन रोड और चितपुर दोनों ही सोड़ों 
पर टाम गाड़ियों को पास करने के लिये कान्‍्स्टेचुलों को इधर 
उच्चर घूमते रहना पड़ता है; इसलिये इन मोड़ों पर डूम रखने की 
व्यवस्था करना सम्भव नहीं ही सकता। 


पुनः कमेटी ने पुलिस-अधिकारियों को वड़े वाज्ञार की 
सड़कों म॑ गाड़ियों के ठहरने वाले स्था्नाँ को सफेद रंग से रंगकर 
सांकेतिक राइन बनाने की व्यवस्था करने का झुझाव दिया था। 
उत्तर में पुलिस-कमिश्नर ने कमेटी को सूचिस किया कि परीक्षा 
करने के डह्देइ्य से १० मई १९४० को वस स्टैण्ड, टेकसी स्टैण्ड 
और "लो पार्किज्! स्थानों की पहचान के लिये दो गैलन रंग खर्च 
कर सांकेतिक छाइनें बनाई गयीं; लेकिन सड़क वरावर नहीं होने 
के कारण ओर कंकड़ पिटाई होने के कारण ४८ घंटे के भीतर 
ही मिट गईं। इसलिये पुलिस-विभाग प्रत्येक दूसरे दिन 
लाइन बनाने के लिये रंग ज़र्च करने मे असमर्थ है; पर पड़ेवाज्ञार की 
खड़कों में 'पार्किक् की पहचान के लिये अन्य साधन के उपयोग 
का प्रबन्ध किया जा रहा है। 


कमेटी ने पुलिख-विभाग का ध्यान इस वात की ओर भी 
आकर्षित किया था कि द्वाम गाड़ियों के सामने से होकर आगे 
निकलने की चेष्ट करने के कारण बसवाले प्रायः डुर्घटना कर 
बैठते हैं। उत्तर में पुलिस-कमिश्षर ने कमेटी को सूचित किया कि 
चसों की चजद से होनेवाली दुघटनाओं को रोकने के किये कोई 
आम उपाय काम में नहीं छाया जा सकता; पर इस तरह की 
इ्धटना करनेवाले बस ड्राइभरों के सम्बन्ध में पूरा विवरण प्राप्त 
होने पर पुलिस उचित काररवाई करेगी। 
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” गौरी-माता की पूजा का जुल्स 


/ कमेटी ने गौरी-माता की पूजा का जुलूस निकालने की आज्ञा 
देने के लिये कलकत्ता-पुलिस-कमिश्षर से अनुरोध किया था। 
उत्तर में पुलिस-कमिक्षर ने कमेटी को सूचित किया कि गोरी- 
माता की पूजा के अचसर पर १० अप्रैल और ११ अप्रैल १९४० को 
६ वजे शाम से लेकर १० बज रात तक के लिये गाने-बजाने के 
साथ जुलूस निकालने की स्वीकृति दे गयी है, और इसके लिये 
छाइसेन्स की जुरूरत नहीं है बहतें कि जुलूस बड़ावोजार, जोड़ा- 
साँकू, और जोड़ावागान के ही इछाकों के अन्तर्गत रहे। पुनः 
पुलिस-कमिश्नर महोदय ने यह हिदायत दी थी कि जहाँ तक 
सम्भव हो सके, जलूस में भाग लनेवा्ों को मसज़िद के सामने 
से होकर जाना वचाना चाहिये। 


'कैलकनस नल तन टनलननन»समधथ नस. 


कालीकृष्ण टेगोर स्ट्रीट के आस-पास चोरी 
की शिकायत 


कमेटी का ध्यान कालीकृष्ण टैगोर स्ट्रीट के आस-पास होने 
बाली चोरियों और डकेतियों की ओर आकर्षित हुआ | यह मुद॒ल्ला 
इतना खतरनाक सिद्ध हो चुका है कि रात को कौन कद्दे दिन-दहाड़े 
भी यहां चोरी, डकेती तथा पाकेट्मारी के अपराध होते रहते 
हैं। इसलिये जनता की जान और माल की सुरक्षा की व्यवस्था 
करने के उद्देश्य से कमेटी ने १७ मई १०४० को कलकत्ता-नाथ्थ- 
डिवीजन के डिप्टी-पुलिख-कमिशक्षर को पत्र लिखकर इस बात 
पर प्रकाश डाला था कि कालीहृष्ण टेगोर स्ट्रीट के आस-पास 
का मुहछ्ला काफ़ी उन्‍नतिशीछ बन गया है; और इसके अन्तर्गत 
कलकत्ते के कितने ही संज्ञान्त छोगों ने अपने रहने के लिये मकान 
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भी बनवा लिये हैं। पुनः कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि प्रत्येक 
दिन सबेरे कालीकृष्ण ठेगोर स्ट्रीट ले होकर सस्भ्रान्त-परिवार 
के स्त्री-पुरुष गंगा-स्लान के लिये यातायात करते हैं, ओर वद्‌-- 
भाशों के संगठित दल के छोग इनकी चीजें हड़पने की ताक 
में इधर-उधर खड़ा रहते हैं। अन्त में कमेटी ने पुलिस-कमिश्षर 
को यह खुझाव दिया: था कि' सम्बन्धित मुहल्ले की जनता 
की जान और भाक की सुरक्षा की व्यवस्था के लिये एक 
अनुभवी सी० आई० डी आफिसर तथा कुछ कान्सस्‍्टेबुलों की 
नियुक्ति आवश्यक है। 

कमेटी के प्रतिनिधित्व के फलस्वरूप पुलिस-अधिकारियों मे 
कमेटी के कई सुझावों के अनुसार कालीकृष्ण टेगोर स्ट्रीट के 
आस-पास की जनता के रामार्थ आवश्यक व्यवस्था की है। 


नूरमल लोहिया लेन में यातयात की व्यवस्था' 


नूरमछ लोहिया लेन में यातायात की वजह से काफ़ी मीड़ 
रहा क़रती है, और यह कलकत्ते के पीसग्रुड्स-व्यवसाय का एक 
प्रमुख केन्द्र है। चूंकि धभायः रास्ता जाम रहने के कारण नूरमल 
लोहिया लेन के दुकानदारों को बहुत ही अखुविधाय होती थीं, 
इसलिये कमेटी के पास इस सम्बन्ध में बराबर कुछ न कुछ 
शिकायत आती ही रहती थी। कमेटी ने आवश्यक जाँच-पड़तोल 
कर लेन के भीतर यातायात पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से इस 
ओर कलकत्ता-पुलिस-कमिश्नर का ध्यान आकर्षित किया। कमेटी 
ने इस सम्बन्ध में अन्य सुझावों के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर 
महोदय को निम्न खुझाव भी दिये थे :--- 

(१) केवल एक तरफ से गाड़ियों के जाने के लिये जो. ६ 
धंजे शाम तक समय निर्धारित किया गया है, इसको ९. बजे रात 
तक बढ़ा देना चाहिये ।- 
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(२) ठीक-ठीक नियमालुकूछ व्यवस्था करने के लिये ९ बजे 
दिन से ९ बजे रात तक नूरमछ लोहिया लेन और आर्मनियन स्ट्रीट 
के मोड़ पर एक द्राफिक कान्‍्स्टेबुल नियुक्त करना चाहिये। 

(३ ) कोई बैलगाड़ी; भेंसागाड़ी, ठेलागाड़ी अथवा अन्य प्रकार 
की गाड़ियाँ सिवा माल वोझाई करने अथवा उतारने के अतिरिक्त 
पन्‍्द्रद मिनट से अधिक समय के लिये केन के अन्दर खड़ी 
नहीं रहनी चाहिये । 

(४ ) किसी भी वेलगाड़ी; भसागाड़ी ठेलागाड़ी अथवा अन्य 
गाड़ियों को जब तक लेन के अन्तर्गत स्थित किसी फर्म-द्वारा पास 
नहीं मिले, तब तक लेन के भीतर प्रवेश करने की स्वीकृति नहीं दी 
जानी चाहिये। 

(५) मोटर छारियाँ-द्वारा ऊपर से गांठ फेंकने की स्वीकृति 
नहीं दी जानी चाहिये, और गाँठ नीचे से ढालवां-तख्ते के जरिये 
अतारने की हिदायत दी जानी चाहिये | 

कमेटी को पुलिस-विभाग के २३ भई १५४० के पत्र से मालूम 
हुआ कि कलकत्ता-पुलिस-कमिश्षर ने कमेटी के निम्न सुझावों को 
मंजूर कर लिया है :-- 

(१) गाड़ियों के एक तरफ से प्रवेश करने के लिये जो ९५. वजे 
दिन से ६ बजे शाम तक समय स्वीकृत है, उसे बढ़ाकर ९ बजे 
दिन से ९. वजे रात तक कर देना चाहिये | 

(२) यह देखने के लिये कि नियम की अदूली ठटीक-ठीक होती 
है; आवश्यक कान्स्टेवुल की नियुक्ति होनी चाहिये। 

(३) माल चढ़ाने-उतारने के अतिरिक्त १५ मिनट ने अधिक 
समय से अधिक किसी भी गाड़ी को छेन के भीतर ठहर॑ने की 
स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये । 

(४ ) सभी मोदर-लारियाँ-द्वारा माल ढाँछुवाँ तख़्ते के जरियें 
नीचे से उतारे जाने की व्यवस्था होनी चादिये | .. *  ': “ 
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कमेटी के इंस सुझाव के सस्वन्ध में कि जिन गाड़ियों को लेन 
में स्थित फर्मों के पास मौजूद हों, केवल उन्हीं गाड़ियों को लेन के 
भीतर प्रवेश करने की स्वीकृति दी जानी चाहिये, कलकत्ता-पुलिस- 
कमिश्नर ने खेद प्रकट करते हुए खूचित किया था कि कलकत्ता में 
इस प्रकार की व्यवस्था करने की चेष्ठा पहले की जा चुकी है, 
जिसमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकी | 

चादमे पुलिस-कमिश्नर महोदय ने चेम्बर को यह सूचित करने 
का अनुरोध किया था कि क्या चेस्ब॒र नूरसर लोहिया लेन, क्रास 
स्ट्रीट और भार्सनियन स्ट्रीट के अन्तर्गत मोटर-लारियें से माल 
उतारने के लिये ढांलवां तज़्ते सछाई करने की व्यवस्था कर सकेगा; 
क्योंकि मोटर छारीवाले प्रायः तज़्ता नहीं रखते । इस सम्बन्ध में 
डिप्टी पुलिस कमिइनर (हेड क्काटर) से मुलाकात करने के लिये कमेटी 
ने चेम्वर की ओर से कलकत्ता कार्पोरेशन के कौन्सिलर श्रीयुक्त 
आनन्दीलार जी पोद्दार और श्रीयुक्त आर० एन्० गग्गड़ एम० ए०, 
वी० काम०, वी० एल०, को नियुक्त किया। पुनः कमेटी ने पुलिस- 
कमिश्नर को यह सचित किया कि ढालवां तख़्ता देने की व्यवस्था 
करने के लिये चेम्चर से न कह कर मोटर लछारीचालों को इस प्रकार 
के तज़्ते रखने की हिदायत दी जानी चाहिये; क्योंकि रास्ते में 
यातायात करनेवाले लोगों की झुरक्षा का उत्तरदायित्व क़ानूनन 
मोटर छारी के मारिकों पर रहता है। 

कंमेटी को उत्तर देते हुए कलकत्ता पुलिस कमिइनर ने सूचित 
किया कि इस प्रकार का कोई भी क़ानून नहीं है कि मोटर लारीवाले 
माल उतारने के लिये तज़्ते का व्यवहार करे । आगे चलकर पुलिस 
कमिश्नर महोदय ने यह खुझाव दिया था कि मार के माहिकों 
को भाल उतारने के छिये अपनी तरफ से मजदूर रख कर तद््तों के 
प्रयोग की व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे काफी सहलियत होने 
की संभावना है। इस विषय पर कमेटी पूर्ण ध्यान दे रही है । 


६ <ेन्थ ) 
कलकत्ता-ट्राम' के भाड़े में इद्धि 


३० मार्च १९४० को कमेटी ने कछकचा-टाम-कम्पनी को पत्र 
लिख कर इस बात पर प्रकाश डाछा था कि प्रस्तावित दाम-भाड़ा 
बढ़ाने की वजह से मध्यवित भ्रेणी के लोगों को बड़ा धक्का पहुंचेगा; 
क्येंकि ये छोग प्रायः ट्राम का व्यवहार किया कंरते हैं। इसके 
पश्चात्‌ कमेटी ने कम्पनी से अपने निर्णय पर पुनः विचार करंने 
का अनुरोध किया था। 

कमेटी के पत्र का उत्तर देते हुए अपने ४ अप्रेर १९४० के 

पत्न-द्वारा कलकत्ता-ट्राम-कम्पनी के एजेन्ट ने कमेटी को यह सूचित 
किया कि दाम कम्पनी मूल भाड़े की द्र में कोई बुद्धि न कर ऐसी 
व्यवस्था कर रही है कि केवल इस श्रेणी के टिकट की द्रः बढ़ाई 
जाय, जो बहुत सस्ता पड़ता है। इस सम्बन्ध में आगे चंछकर 
एजेन्ट महोदय ने यह उल्लेख करते हुए कि विशेष कांरणंवश 
कम्पनी ने भाड़े की दर बढ़ाना निश्चित किया है, कम्पनी के भोड़ा 
बेढ़ाने के निर्णय में परिवर्तन करने 'में अपेनी असमर्थता प्रकेर्ट 
फीथी। 


यज्ञ-महोत्सव के अवसर पर पुलिस का प्रबन्ध 

धर्तमान्न युद्ध में मित्र-राष्ट्रों की विजय की कामना. करते।हुएं 
भारवाड़ा-समाज ने कलकत्ते में प्राथना तथा कई अन्य धार्मिक 
समारोहों की द्वृहत्‌ योजना की थी। इस अबखर पर एक. यज्ञो- 
त्सखव की भी व्यवस्था की गई थी। बड़ेबाजार में; चेम्ब्रवालें 
भूक़ान के पास के प्छाट नं० ३० से छेकर ३५ (,कलाकर स्ट्रीट 
पृक़्सठेन्सन ) के अन्तर्गत १० जून- १९४० से लेकर ढुग्राताए.दस 
दिनां तक यज्ञ-मरहोत्सव हुआ। इस अवसर पर, स्वयंलेव्रकों की 
व्यवस्था के अतिरिक्त कमेटी ने स्पेशल पुलिस /कास्ट्रेबुल़ों: की 
नियुक्ति, आवश्यक, समझ , कर पुलिस-कम्रिइ्नर को प्रतु:लिल्ल:कर 


हैं हे | ४ ॥र ्>च 
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उचित ध्रवन्ध करने का अनुरोध किया था। कमेठी ने पुलिस- 
कमिश्नर महोद्य से यज्ञ-स्थान के लिकट्वर्ती मोड़ों से केचछ 
एक तरफ से यातायात करने का वन्दोवस्त करने का खुझाव देते 
हुए मोड़ की निगरानी करने के लिये एक द्ाफिक-पुलिस-इन्स- 
पेक्टर और स्पेशल कान्स्टेवुलों को नियुक्त करने का सुझाव दिया 
था। पुछिस-कमिह्नर महोदय ने कमेटी के खुझावों को स्वीकार 
करते हुए उचित प्रवन्ध की व्यवस्था की । 

चेम्बर ने यज्ञ-कार्य में पूर्ण योग-दान दिया, ओर यह प्रसन्नता 
की वात है कि यज्ञ-महोत्सव वड़ी धूमधाम से निर्विन्न समाप्त हुआ। 

प्रमुख मोड़ों पर कान्स्टेबुलों की नियुक्ति 

२९ जुलाई १५४० को पत्र लिखकर कमेटी ते कछकत्ता-पुलिस- 
कमिश्नर का ध्यान जडुलाल मलिक रोड और जोगेन कविराज 
रोड के मोड़ पर जो कई महीनों से हमेशा डुघेठनाय होती चली 
आ रही थीं, इस ओर आकर्षित कराया। पुछिस-कमिश्चंर- 
महांद्य से कमेटी ने उक्त सड़कों के मोड़ पर टाफिक कान्स्टेदुछ 
नियुक्त करने का खुझाव दिया था। उत्तर में खेद्‌ प्रकट करते हुए 
घुलिस-कमिदइ्नर महोदय ते कमेटी को सूचित किया कि कास्स्टे- 
बु्ों की कमी के कारण दह कमेटी के छुझाव के अजुसार सम्ब- 
न्धित मोड़पर कान्सस्‍्टेवुल मियुक्त करने में असमर्थ हैं। 


११० नं० क्रास स्ट्रीट वाले मकान में सफाई 


की व्यवस्था 
कमेटी के पास इस वात की शिकायत आई थी कि ११० न्त॑० 
क्रास स्ट्रीट वाले मकान के माछिक की ओर से भकान के पेशाव- 
खानों तथा पाखानों की सफाई की उचित व्यवस्था नहीं की 


जाती । कमेटी ने इसकी सुचना कलकत्ता-कार्पोरेशन का दे. दी, 
२७ 
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और कापरिदान के सेक्रेट्टी ने कमेटी को सूचित किया कि सस्ब॒- 
न्घित मकान-भालिक के शुमाइते को मकान भें सफाई रखने के 
लिये आवश्यक हिदायत दी जा चुकी हैं । 
कलकत्ता-कारपोरेशन का चुनाव 
कलकत्ता-कार्पोरेशन के चुनाव में जो उस्मेद्चार वड़ेवाज्ञार 
के इछाक़े से खड़े हुए थे, उन लोगों ने चुनाव में मदद देने के लिये 
चेम्बर से अनुरोध किया। चेम्वर ने इनमें से कई उमेदवारों का 
पक्ष समर्थन किया और सफल उसमेदवारों को बधाई देते हुए उनसे 
यह आशा प्रकट की कि कलकत्ता-कापोरेशन के सर्वे प्रथम मेयर 
स्वर्गीय श्रीयुक्त सी० आर० दास ने कार्पोरेशन के लिये जो नाग- 
रिक आदर्श स्थापित किया है, उससे उनको सर्वदा प्रेरणा मिलती 
रहेगी। चुनाव भें जिन सफल उम्ेदवारों का पक्ष चेम्बर ने सम- 
थत किया उनके नाम हैं, मेसर्स गोकुलछदास जी मोहता, भ्रीयुक्त 
आलनन्‍्दीलाल जी पोद्दार, श्रीयुक्त मोहनछार जी मकड़, श्रीयुक्त 
प्रंशुदूयाल जी हिम्मतर्सिहका, श्रीयुक्त मदनमोहन जी वर्मन और 
श्रीयुक्त प्रभांशुकुमार जी सेठ । 


- कार्पेरेशन के कूड़ा-टबों की सफाई करने का सुझाव 
“कमेटी का ध्यान इस वात की ओर आकर्षित कराया गया 
कि वड़ेवाज्ञार में कूड़ा-टवों के भीतर तथा उनके चारों तरफ 
कूड़ा-ककंट जमा रहता है, और कार्पोरेश्चन की ओर से घुछाई: 
सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह शिकायत 
दूर नहीं होती, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां फैलने 
“की आशंका रहती है। चेम्बर की स्थुनिसिपक्त सब-कमेटी ने इस 
सम्बन्ध: में पूरी जाँच-पड़ताछू कर बड़ेवाज्ञार के कौन्सिलरों को 
इस विषय से अवसर कराया । यह संतोष की बात है कि बड़े 
'वाज्ांट के कई कोल्सिलरों ने चेम्बर की ग्थुनिसिपर्ं:सब कंमेटी 
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को पूर्ण सहयोग दिया, और इस सम्बन्ध में उन्होंने कार्पोरेशन 
अधिकारियों को आवश्यक सुझाव दिये। कमेटी यह चाहती थी 
कि वड़ेवाज्ार में ओर अधिक कूड़ा-टव रखने की व्यवस्था होनी 
चाहिये, और कारपोरेशन-छारा कूड़ा साफ करने का उचित 
प्रवन्ध होना चाहिये। कमेटी ने यह खुझाव भी दिया था कि 
कार्पोरेशन-द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य-सम्वन्धी शिक्षा दिलाने 
की व्यवस्था करनी चाहिये, और उन्हें इस वात की हिदायत दी 
जानी चाहिये कि वे निर्धारित समय में कूड़ा फोंक। शहर की 
सफाई के सम्बन्ध में कमेटी की ओर से कितने ही अन्य सुझाव 
भी दिये गये थे। इस विषय पर एक विस्तृत मेमोरेन्डम तेयार 
करने के लिये कमेटी ने आवद्यक संग्रह एकन्न किया। कमेटी 
इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से ध्यान दे रही है। 


विदेशी शराब की दुकान॑ खोलने का प्रयास 


कमेटी को यह जान कर वड़ा खेद हुआ कि ६० नं० अपर 
खितपुर रोड में विदेशी शराब की दुकान खोलने का प्रयास किया 
जा रहा है। इसलिये/कमेटी ने २१ अक्दूवर १९४० को कलकत्ता 
एकसाइजु-लाइसेन्सिह् बोर्ड के प्रेसिडेन्ड को पत्र लरिख कर यह 
खूचित किया था कि जिस स्थान पर विदेशी शराब की दुकान 
खोलने का वन्दोवस्त क्रिया जा रहा है, उसके आख-पास का 
मुह॒ल्ला वहुत घनो वसा हुआ है, और जिस भकान में दुकान 
स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, उसकी चारों तरफ 
बहुतेरे संभ्रान्‍्त लोग रहते है । पुनः कमेटी ने इस वात पर प्रकाद 
डाछा था कि जिस स्थान पर शराव की डुकान खोलने का प्रस्ताव 
किया गया है, वह कई मन्दिरों तथा स्कूलों से क़रीब है; और 
यदि उस्र स्थान पर दुकान खोलने की स्वीकृति दे दी जायगी, तो 
बहुतेरे लोग धाराव पीने की वुरी आदत में फंस जाय॑ग्रे। 


( *२ ) 

'क्रमेठी को कलकत्ता-णकसाइज कलक्टर से यह जान कर कि 
६० न॑० अपर चितपुर रोड में जो विदेशी शराव "की दुकान खोलने 
का प्रस्ताव किया गया था; वह स्वीकृत नहीं हुआ, बड़ी ही 
प्रसन्‍नता हुई । 


ए्‌ू० आर० पी० 


युद्ध-विस्तार के कारण यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि भारत में 
हवाई-आक्रमण से सतक रहने के लिये व्यवस्था की जाय। इस 
सम्बन्ध में बंगाल-सरकार ने कलकते तथा कलूकत्ते से बाहर के 
लिये विस्तृत योजना तैयार की । अधिकारियों-द्वारा ए० आर० पी० 
संगठन में सहयोग देने के लिये चेम्बर से अनुरोध किया गया था। 


कमेटी ने इस सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग द्या। 


१३ खितम्बर १९४० को बंगारू-सरकार ने चेम्बर' के पास 
ए० आर० पी० के सम्बन्ध मे एक पंत्र भेजा था। पत्र के साथ 
ए० आर० पी० आदेश-सम्बन्धी नोटिफिकेशन की एक नक़ल भी 
आई थी। इस सम्बन्ध में बंगाल-खरकार ने कमेटी से ए० “आर० 
पी० अधिकारियों को सहयोग देने का अनुरोध किया था। पुनः 
बंगार-सरकार की ओर से यह उल्लेख किया गया था कि वर्तमान 
योजना के अन्तर्गत यदि हवाई-आक्रमण की सम्भावना संभव जान 
पड़ेगी, तो किसी भी समय विशेष परिस्थिति घोषित की जा 
“सकती है । इस प्रकार की विशेष परिस्थिति के समय फे लिये 
अनता के लिये बंगाल-सरकार ने कई हिदायत प्रकाशित कराई थीं। 
इन हिंदायतों के अन्तर्गत रोशनी के सम्बन्ध मे यह हिदायत दी 
गई थी कि आवश्यकता पड़ते ही कई आंपवादों फे अतिरिक्त 

- बाहर की सभी रोशनियाँ बुझा देनी 'चाहियें, और मकानों के 
भीतर की रोशत्नियों को इस बन्दोबस्त से जलाना चाहिये: कि 
प्रकाश बाहर से नहीं दिखाई पड़े । .इस बात- को" दृष्टिगत रखते 


( २१३ ) 


हुए कि इस प्रकार की विशेष परिस्थिति छगातार हफ्तों अथवा 
महीनों तक ज्ञारी रह सकती है, वंगाल-सरकार ने यह , खुझाच 
दिया था कि रोशनी के सम्बन्ध में पहले से ही डचित' व्यवस्था 
कर लेनी चाहिये, ताकि रात के समय आफिसों में फाम-काज 
करने में सहलियत हो। इस, सम्बन्ध मे सरकार की ओर से यह 
सुझाव दिया गया था कि विशेष परिस्थिति घोषित होने पर 
चनाचटी रोशनी से काम चलाया जा सकता है, और फौज्ञी 
अधिकारियों ने इस दिशा में डचित काररवाई की है। भागे 
चलकर सरकार की ओर से यह उल्लेख किया गया था कि फौज्ञी- 
अधिकारियों ने जिस प्रकार की रोशनी की व्यवस्था की है, उसी 
प्रकार की व्यवस्था सरकारी तथा अन्य खास-ख़ास आपएफिसों में 
भी की जा सकती है। पुनः सरकार ने यह सुझाव भी दिया था 
कि इस वात पर विचार करते हुए कि बनावटी रोशनियों के 
प्रकाश से रात को काम करना मुश्किक हो जायगा, आऑफिसों का 
काम-काज रात होने के पहले ही वन्द्‌ कर देने की ज्यचस्था की 
जा सकती है। अन्त में सरकार ने चेम्बर से उक्त नोटिफिकेशन 
की नक़ल अपने सद्स्यों मे वितरण कराने का अनुरोध किया था। 

कमेटी ने बंगारू-सरकार के पत्र के उत्तर मे स्चित किया कि 
चेम्बर की ओर से सरकार के सुझावों पर अमल करने के लिये 
सदस्यों को आवश्यक सलाह दे दी गई है। सरकार की ओर से 
जो यह खुझाव दिया गया था कि जहां खतरे की अधिक संभावना 
हो, आफिसों मे वनावटी रोशनी से काम चकछाया जा सकता है, 
कमेटी ने यह खुझाव दिया था कि. सरकार को चाहिये कि वह 
ए० आर० पी० के चीफ एभर रेड वार्ड्न्ों आदि प्रमुख अफसरों 
को हिदायत दे कि थे अपने-अपने इला्क़ाँ की जनता को रोशनी 
नियंत्रण तथा अन्धाकुष्प के सम्बन्ध में सभी जानने योग्य वार्त॑ 
चतलाच | 
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१६ खितस्वर १९४० को पब्लिक रिलेशन्स॑ सब कमेटी के 
आनरेरी सेक्रेटटी मि० जी० डबलू० टायसन ने भारतीय-रक्षा- 
विधान की धारा ५१ तथा धारा ५२ के अन्तर्गत प्रकाशित किये 
गये वंगाल-सरकार के नोटिफिकेशन की एक प्रति कमेटी के 
पास भेजी थी। इस नोटिफिकेशन में कलकत्ते तथा कलकत्ते के 
पड़ोस के औद्योगिक क्षेत्रों में शब्ु-विमान-आक्रमण की आशंका 
होने पर विशेष परिस्थिति घोषित किये जाने पर लागू होनेवाले 
नियमों का उल्लेख किया गया था। चेम्बर से उक्त नोडिफिकेशन 
को अपने सदस्यों में वितरण कराने का सुझाव दिया गया था। 
कमेटी मे भोटिफिकेशन का हिन्दी रूपान्तर अपने सदस्यों में 
विवरण कराया | 

६ नवम्वर १९४० को वंगारू-सरकार ने ए० आर० पी० की 
अन्धाकुप्प-योजना की परीक्षा करने के लिये कछकत्ते तथा कलकत्ते 
के पड़ोस मे रात के १०। वजे से लेकर ११॥ वजे तक समय 
निर्धारित किया। विमान-आक्रमण-सुरक्षा-समिति के चेयरमेन 
तथा प्रेसिडेन्सी डिवीजन के कमिदुनर मि० एन० भी० पएच० 
साइमन्स ने चम्बर से अपने सदस्यों से अपने अधिकारवालछे मकानों 
में अन्धाकृप्प परीक्षा को सफल बनाने का डचित प्रबन्ध 
करने का खुझाव देने के लिये अनुरोध किया था। कमेटी ने ६ 
नवम्बर १९४० को कलूकत्ते मे होनेवाली अन्धाक्ृप्प परीक्षा को 
सफर बनाने में बंगाकल-सरकार को सहयोग देने के लिये मि० 
साइमन्स की हिदायत अपने सदस्यों में वितरण कराई" | 

बंगालू-सरकार ने ३ नवम्वर १९४० को चेम्वर के पास एक 
पत्र भेजा, जिसमें कककत्ते तथा कलूकत्ते के निकटवर्ती औद्योगिक 
क्षेत्रों के मकानो को विस्फोटकीय वर्मों से वचाने की व्यवस्था 
करने की आवश्यकता पर ज्ञोर दिया गया था | इस सम्बन्ध में 
यह भी उल्लेख किया गया था कि कलकत्ता-कार्पोरेशन के पड़ोस 
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के इछाकों के औद्योगिक क्षेत्रों में दमक्ों तथा आग वुझाने के 
साधनों की व्यवस्था की गई है; पर इससे विस्फोटकीय बरमों के 
गिरने से जो आग छूगेगी, उसको चुझाना सम्भव नहीं हो सकता | 
विस्फोटकीय बमों की चजह से जो आग लगने की सस्भावना हो 
सकती है, उससे खुरक्षित रहने के लिये वंगालू-सरकार ने कलकत्ता 
फायर-बिगेड के चीफ आफिसर की राय लेकर एक नोट तेयार 
किया था, जिसमें इस प्रकार की आग से बचने के सर्वोत्तम 
उपायों का पूर्ण विवरण उछिखित था। इस नोट में प्रत्येक 
मकान-मालिक को अपने-अपने मकानों की सुरक्षा की व्यवस्था 
करने का खुझाव दिया गया था । इसलिये बंगारू-सरकार ने 
चेस्वर को अपने सदस्यों से यह सुझाव देने के लिये कि विस्फोट- 
कीय वर्मों से सुरक्षित रहने के लिये जल्दी से जल्दी सतक हो 
जाने की आवश्यकता है, अनुरोध किया था। कमेटी ने बंगाल- 
सरकार के सुझावा के अनुसार विस्फोटकराय बमों से सुरक्षित 
रहते की व्यवस्था करने के सम्बन्ध मे सकूंछर निकाल कर सदस्याँ 
में वितरण कराया। सकूंछर में कमेटी ने समस्त सदस्यों स॑ 
बंगाऊलू-सरकार के खुझावों पर अमर करने का अचुरोध किया था। 


कमेटी ने ए० आर० पी० कोआर्डिनेशन कमेटा के चेयरमन से 
प्राप्त हिदायतों के सम्बन्ध में स्कूछर निक्रा् कर सदस्यों में 
वितरण कराया, और इस प्रकार ११ नवम्बर १५४० को करूकत्ते 
में जो अन्धाकुप्प-परीक्षा हुई थी, उसमें बंगाछ-खरकार को सहयोग 
दिया। इस सस्वन्ध में जो नागासक स्वयंसेवर्का का पेरेड हुआ 
था, जिसकी जांच दिज् एक्सिलेन्ली वाईस राय १७ दिसम्बर 
१९४० को कर चुके थे, उसमें भाग लेने के लिये चेम्बर के सदस्यों 
को आमन्त्रित किया गया धा। फ्रेड देखने के छिये चेम्बर की 
ओर से २० सदस्य उपस्थित थे। 
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- अेम्बर ने अपने आफिस के अन्तर्गत बड़ाबाज़ार इलाक़े के 
चीफ'एयर रेड वार्डेन के आफिस के किये स्थान दिया। श्रीयुक्त 
किशोरीलाल जी ढांढनियां ने बड़ावाज़ार के चीफ एयर रेड वार्डेन 
की हैसियत से जनता की काफ़ी सेवा की; लेकिन अचा- 
नक वीमार हो जाने के कारण उन्होंने इस पद्‌ से इस्तीफा दे 
दिया। विमान-आक्रमण से सतक रहने के सम्बन्ध में कमेटी ने 
बड़ेबाज्ार की जनता को शिक्षा देने का बहुत ही अच्छा, प्रवन्ध 
फिया था, और कमेटी के क्राययों की बड़ी ही प्रशंसा हुईं । चेम्बर 
के हाऊू मे ए० आर० पी० के सम्बन्ध में योग्य शिक्षको-छारा लेक्चर 
दिलाने का प्रवन्ध किया गया था; और कितने ही छलेक्चर दिये 
गये | वड़ावाज्ञार इलाके में ए० आर० पी० के कितने ही सिविक 
गार्ड, स्वयंलेवक और आफिसर चेस्वर के सदस्य हैं। 

२९ जुलाई १९४० का कलकत्ते के मेयर मि० ए० आर० सिद्दीक़ी 
से मुलाक़ात करने के लिये चेम्व॒र के अवैतनिक संयुक्त मंत्री श्रीयुक्त 
पीताम्बर छाल जी अग्नवालू-द्वारा एक चाय-पार्टी दी गई। इस 
अवसर पर कलकत्ता नाथ डिवीज्ञन के डिप्टी-पुलिस-कमिइनर 
मि० कै० एफ० ,सोभान भी उपस्थित थे। मि० सोभोन ने सिविक 
गार्ड और ए० आर० पी० के संगठन का महत्व बतछाते हुए इस 
सम्वन्ध में सहयोग देने के लिये जनता से अपीर की । बड़ेबाज्ञार 
के चीफ एयर रेड वार्डेन श्रीयुक्त किशोरीछाल जी ढांढनियां ने 
बड़ेबाजार की ए० आर० पी०-सम्बन्धी कार्यवाहियों से उपस्थित 
सज्जनों को अवगत कराया । 


झुरक्षित-स्थान 


२१ जून १९४० को कलूककत्ता-पुलिख-कमिझनर ने चेम्बर को 
पत्र लिखकर यह पूछा था कि क्या चेस्बर यह आवश्यक समझता 
है कि युद्ध में ककत्ते के जिन महत्वपूर्ण स्थानों को खतरे की 
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सम्भावना है, उन्हें 'सुरक्षित-स्थान' घोषित कर दिया ज्ञाय। 
पुलिस-कमिइनर के पत्र का अभिप्राय उल्लेख कर सकूंछडर निकाल 
कर कमेटी ने सदस्यों में वितरण कराया 


हबड़ा स्टेशन पर मारवाड़ी यात्रियों की गिरफ्तारी 


सिक्के एकन्न कर करूकत्ते के वाहर ले जाने के अभियोग में 
कई मारवाड़ी सजनों और महिकाओं को १९४० के जुलाई माह 
के प्रथय और द्वितीय सप्ताह में हवड़र स्टेशन पर गिरफ्तार किया 
गया था। इस सम्वन्ध से इस रिपोर्ट में अन्यत्ञ उल्लेख किया जा 
चुका है कि उक्त गिरफ्तारी के सिलसिले में १७ जुलाई १९४० को 
हवड़े के मजिस्टू 5 के पास चेस्वर की ओर से एक डेपुटेशन भेजा 
गया था, और इस डेपुटेशन ने उनसे अभियुक्त व्यक्तियों की वावत 
चाद-चिचाद किया था| वाद-विवाद से जो निष्कर्ष निकला, उसके 
सस्वन्ध में स्थिति खुछासा करने के लिये सकूंछर निकाछू झर कमेटी 
ने सदस्यों मे चितरण कराया। पुनः कमेटीने यात्रियों के पास अधिक 
सिक्‍के नहीं पाने पर उनके वक्‍स सील कर, उन्हें इस सस्वन्ध में 
सर्टिफिकेट देने की भी व्यवस्था की थी। कमेटी की ओर से 
स्टेशन पर स्वयंसेवक भी नियुक्त किये गये थे, ताकि यात्रियों को 
अनावच्यक तक़लीफे नहीं उठानी पड़ें। चेम्बर के खाहाय्य से 
वहुतेरे यात्रियों ने छाम उठाया, और २३ अगस्त १९४० को 
हवड़ा-पुलिस-खझुपरिन्टेन्डेन्ट ने कमेटी को सूचित किया कि आच- 
श्यकता से अधिक सिक्के ले जाने के अभियोग में जो सन्दिग्ध 
व्यक्तियों की तलाशी लेने का नियम था, वह हृवड़ा स्टेशन के 
लिये छाग्ू नहीं रहेगा । इस सस्वन्ध में यह वात पिशेष डल्लेख- 
नीय है कि उक्त अभियोग से जितने पुरुष और महिलायें मिरफ्तार 
हुई थीं, चेम्वर के प्रयास से वे सभी मुक्त कर दिये गये | 

र्८ 
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१४४ नं० काटन स्ट्रीट के सामने के फुटपाथ में 


सुधार करने का सुकाव 


१८ मार्च १९४० को कमेटी ने करूकचा-कार्पोरेशन के चीफ 
एकक्‍्सक्युटिव आफिसर को पन्न लिखकर उनका ध्यान इस वात की 
ओर आकर्पित कराया था कि १४३ न्नं० काठन स्ट्रीट (चेम्वर 
कार्यालय वाला मकान ) के सामने का फुंटपाथ हमेशा बवेमरस्मत 
रहता है, जिसकी चजह से लोगों को यातायात में अखुविधा होती 
है और भकान में आने-जाने वालों को भी कठिनाई होती है। 
घुत्रः कमेटी ने पत्र में इस बात पर प्रकाश डाछा था कि फुट्पाथ 
की सतह भी बड़ी ख़राब द्वाछत में रहती है, ओर स्थानीय 
दुकानदार कूड़ा-ककंट फंक्रकर काफ़ी गन्दगी फेला देते हैँ । कमेंटी 
ने इस सम्बन्ध में आवश्यक खुधार करने के लिये सम्बन्धित चाडे- 
कोंसिलरों तथा सावंजनिक अधिकारियाँ को भी अनुरोध किया 
था। इस विषय में कमेटी ने यह खुझाव दिया था कि फुटपाथ 
सीमेन्ट होना चाहिये और इसकी सफाई की भी उचित व्यवस्था 
होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में कछकत्ता-कोपोरिशन-द्वारा चेम्वर को 
यह सूचित किया गया था कि सम्बन्धित फुटपाथ बनाने के 
सिलसिले मे कलकत्ता इस्पूसमेन्ट दुस्ट की स्कीम ६२ में जिक्र 
किया चुका है, जो कार्पोरेशान के पास हार में ही आई है। पुनः 
यह उल्लेख किया गया था कि इस्पूभमेन्ट टुस्ट को कलकैत्ता- 
कार्पोरेशन-द्वारा सम्बन्धित फुटपाथ बनाने का अनुरोध कर दिया 
गया है। पर यह खेद का विषय है कि कार्पोरेशन के अधिकारियों 
ने कमेटी के अन्य सुझावों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण 
अभी तक स्थिति में उचित सुधार नहीं हो सका। 


(२९ ) 


बड़ाबाज़ार में यातायात की सुव्यवस्था 
२९ मार्च १९४० को कमेटी ने कलकता के आटोमोविल- 
एसोसियेशन बंगाल के सेक्रेटरी के पोस पत्र लिख कर उनका 
ध्यान बड़ेबाज्ञार में यातायात के लिये छुविधा प्रदान करने के 
उद्देश्य से आकर्षित कराया था। चूंकि इस सम्बन्ध में वड़ावाज्ञार 
अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिये कम्रेडी ने स्थिति में 
आवश्यक सुधार करने के लिये सेक्रेटरी महोदय से इस इलाके के 
लिये इस विषय के अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त करने का सुझाव 
दिया था। पुन कमेटी की ओर से यह झखुझोच भी दिया गया 
था कि एु० ए० बी० को चोहिये कि वह अन्य इलाकों की तरह 
वड़ेवाज्ञार में भी मुख्य-मुख्य मोड़ों पर नोटिस वोर्ड और अन्य 
प्रकार के पोस्टर चिपकाने की व्यवस्था करे। 


विविध 


है, सूत ओर कपड़े की परीक्षा 


सन्‌ १९३५९ में इन्डियन खेन्टुछ काटन कमेटी ने करकत्ते के 
लिये चेस्बर को अपना एज़ेन्ट नियुक्त किया। इस सस्वन्ध में 
८ द्सखिम्वर १९३९ को सकूलर ज्लं० ४३ निकाल कर कमेटी ने काटन- 
मिल के व्यवसायियों तथा सदस्यों को सूचित किया कि वे रूई, 
सूत और कपड़े की परीक्षा इस चेम्बर की मा्फत करा सकते हैं। 

इन्डियन सेन्टुल काटन कमेटी की झेकनोलोजिकल छेवोरेटरी- 
हारा सर्वे कराने के लिये चेम्वबर से कितने ही व्यापारियों ने 
आवेदन किया था। इन व्यापारियों के मार के नमूने उक्त टेकनो- 


( रश्रे ) 
लेन-देन में पाई बाद देने के लिये व्यवसायियों में पारस्परिक 
समझौते की जरूरत है। आगे चछ कर यह उल्लेख किया गया था 
कि ६ पाई से छेकर १५ पाई तक १ आना मान छेना होगा, ओर 
& पाई से कम होने पर उसे हिसाब में नहीं जोड़ना होगा। 
पुनः इस सिलसिले में यह खुलासा किया गया था कि पाई बाद 
देने का नियम किसी हिसाब की पूरी रक़म के ही लिये होना 
चाहिये और इसको सेकड़े आदि के हिसाब के आधार पर नहीं 
होना चाहिये। 
.., इस चेम्बर की कमेटी से उक्त विषय से अपने स्थानीय तथा 
. देश के अन्य भागों के सदस्यों से अवगत कराने के लिये अच्ुरोध 
किया , गया था, ताकि उक्त प्रस्ताव का व्यवसायियों में अधिक 
से अधिक प्रचार हो, ओर यदि्‌ आम राय इसे क़ानून का रूप 
देने के पक्ष में हो, तो इस दिशा में उचित काररवाई की जा सके। 
फरतः कमेटी ने बंगारू चेम्बर ओफ कामर्स का भ्रस्ताव अपने 
सदस्यों की राय लेने के लिये वितरण कराया। सदस्यों से उत्तर 
पाने के बाद कमेटी ने २४ फरवरी १९४० को बंगालरू-चेस्बर आफ 
कामस के पोस अपनी सम्मति भेज दी । कमेटी की राय में उक्त 
प्रस्ताव से कोई भी छाम होने की सम्भावना नहीं थी। इस 
सम्बन्ध में जो क्लकों के काम की झंझट की बावत उल्लेख किया 
गया था; इस पर कमेटी की यह राय थी कि प्रस्ताव में उल्छिखित 
पाई बाद देने का नियम बनाने से भी स्थिति में कोई खुधार नहीं 
किया जा सकता। कमेटी का ऐसा निर्णय इसलिये था कि पाई 
बाद देने का नियम किसी हिसाब की पूरी रक़म से सम्बन्धित था, 
और सेकड़े आदि के आधार पर नहीं था। चूंकि ऐसे नियम के 
प्रचलन से कई तरह की अखुविधाये आने की सम्भावना थी, और 
यह छोटे-मोटे व्यवसायियों और व्यक्ति-विशेष के लिये हानिकारक 
, खिद्ध होता, इसलिये कमेटी को कम आशा थी कि इस अस्ताव 


( 3२२३ ) 


पर पारस्परिक समझौता हो सकता है। कमेटी इस प्रस्ताव को 
क़ानून का रूप देने के पक्ष में भी नहीं थी; क्योंकि इस कार्यचाही 
से खुदरा व्यवसायियों को बहुत क्षति पहुँचने की सम्भावना थी, 
और खुदरा तथा थोक-व्यवसायी परस्पर इस प्रकार सस्वन्धित 
हैँ कि दोनों के लिये अठछग-अछग नियम रखना सम्भव नहीं हो 
सकेगा। पुनः कमेटी ने इस सम्बन्ध में इस वात पर प्रकाश डाला 
था कि वहुतेरे हिन्दुस्तानी फर्म बही-खाते में पाई के आधार पर 
हिसाब नहीं रख कर पेसे के आधार पर रखते हैं, इसलिये यदि 
प्रस्तावित नियम चालू किया गया, तो इससे कई तरह की कठिना- 
इयां आ उपस्थित होंगी। इस सिलसिले में कमेटी ने यह खुझाव 
दिया था कि व्यवसायी-वर्ग ६ पाई से अधिक होने पर १ आना 
तथा ६ पाई. से कम होने पर उसको वाद देने के नियम का अपेक्षा 
१ इ पाई से ३ पाई तक १ पैसा या पांव आना तथा ४-) पाई 
से ६ पाई तक २ पेसा या आध आना और ्र्‌ पाई से लेकर 


१५ पाई तक ४ पैसा या ६ आला मानने को तैयार होगा। 
और इस सिलसिले में कमेटी ने यह उल्लेख किया किया था कि 
थदि उसके खुझाव के अनुसार पारस्परिक समझौते से कोई नियम 
घनाया जाय, तो इसका प्रचकन सम्भव हो सकता है; क्यांकि 
पाई तथा अधेले की चरढकन भारत के सभी भार्गा में नहां है, 
ताकि इन्हें भेंजाया जा सके। 


१६४१ की मनुष्य-गणना 
भारत-सरकार के होम-डिपाटंमेन्ट द्वारा प्रकाशित कराई 
गई, आठवीं अखिल भारतीय मनुष्य-गणना १०४१ के सम्बन्ध कां 
प्रेस-सूचना चेम्बर के पास आई थी। इस प्रेस-सूचना भें यह 
उल्लेख किया गया था कि १९४१ में होनेवाली आठवीं अखिल 
भारतीय मनुष्य-गणना में, छोमों का पेशा; काम-काज का विवरण; 
वेकारी, शिक्षित लोगों की वेकारी तथा अस्थाई काम-काज आदि 


( २२७ ) 


की पूरी जांच-पड़ताछ १९४१ की वसन्‍्त ऋतु में लेन्‍्सल कमिश्नर 
मि० डवबलू० डबलू० यीट्स-द्वारा की जायगी। प्रेस-सूचना में 
सरकार की ओर से २२ प्रइन उल्लेख किये गये थे । 

कमेटी ने सदस्यों को आवश्यक सुझाव देने के लिये एक सेन्सस 
सव कमेटी निर्माण कर इस विषय को उसके खुपुर कर दिया। 


श्री श्री सल्यनारायण जी का जुलूस 


श्री श्री सलत्यवारायण जी स्टेट के सेवाइत तथा दुस्टी कुमार 
श्री गंगाधघर जी वागछा ने चेम्वर को पत्र लिखकर सूचित किया 
कि श्री आओ सत्यवारायण जी का वाषिंक जुलूस १९ सितस्वर 
१९४० को निकलेगा, और इस अवसर पर जुलूस गज्गा के किनारे 
थोड़ी देर॑ के लिये रोक कर जुलूस में भाग छेने बारे सर्व- 
साधारण को भार्थना करनी पड़ेगी। पुत्रः उक्त पत्र में चेम्बर से 
अपने सदस्यों को जुलूस में भाग लेने के लिये सूचित कर देने का 
अनुरोध किया गया था। कमेटी ते इस विषय की सूचना अपने 
समस्त सदस्यों को दे दी । 


कलकत्ता में हुन्डो चुकाने का नियम 


इन्डियन मर्चेन्द्स एसोसिएशन (कराची) ने छेस्वर से कछकन्ते 
में प्रचल्तित हुन्डी पेश करने तथा चुकाने के नियम के सम्बन्ध 
में पूछ-ताछ की थी, जिसके उत्तर में कमेटी ने निम्न बातें 
उल्लेख कींः--- 

(१) किसी भी दिन किसी भी समय ६ वजे शाम के पहले, 
जिसके नाम पर हुल्डी काटी गई हो, उसके पास चुकती करने के 
“लिये पेश कर छोड़ दी जा सकती है। लेकिन ६ बजे शाम के, 
“बाद हुन्डी नहीं पेश की जा-सकती। 


( २४ ) 

- - (२) जिसके नाम पर हुल्डी काटी- गई .हो, बह यदि उसे 
स्वीकार कर के; तो हुन्डी का रुपया पानेवाले के पास किसी भी 
दिन ५ वजे शाम के पहले हुन्डी वापिस भेज देनी चाहिये। इसके 
पंश्चात्‌ हुन्डी का रुपया पाने वाले को रुपया वखूलछ करने के लिये 
जिसके नाम.पर हुन्डी काटी मई हो, उसके पास अपना आदमी 
भेज देना चाहिये । जिसके नाम पर हुन्डी काटी गई हो, वह यदि 
रुपया पानेवाले के पास ५ वजे दिन के वाद हुन्डी वापिस भेजे, 
तो डसे पानेवाले के पास साथ-साथ रुपया भी भेज देना चाहिये। 

(३) जिसके नाम पर हुन्डी काटी गई हो, वह हुन्डी पाने के 
दिन से लेकर ५ दिन तक इसे अटका सकता है । 

(४) उपयु क्त समय में से दी के दिन अथवां रविवार वाद 
नहीं दिये जाते । 


युद्ध-सम्बन्धी अफवाहों से आतंक 

इस रिपोर्ट में अन्यत्न डल्लेख किया जा चुका है कि युद्ध के 
सस्वन्ध में झूठी अफवाह फेलने के कारण जनता में भारी आतंक 
फैल गया जिससे वहुत से लोग सिक्‍के जमा करने रंगे और 
कलकत्ते के वाहर भी जाने छगे। इस सम्बन्ध में कमेटी ने जनता 
तथा विशेषतः सदस्यों का ज्ञास़ दूर करने के उद्देश्य से झूठी 
अफवाहों का खण्डन करने के लिये कितने ही बुलेटिन निकारू कर 
वितरण कराये। कमेटी ने इन चुलेटिनों में आतंकित जनता से 
निर्मय होकर रहने का अनुरोध किया था। इस खम्बन्ध में कमेटी 
ने सदस्यों से आवश्यकता से अधिक सिक्‍के रखने की मनाही की 
थी। पर कमेटी को यह महसूस हुआ कि सिक्कों की कमी के कारण 
व्यवसाय चलाने में कठिनाई उपस्थित होगी, इसलिये उसमे इस 
सस्वन्ध में सरकार तथा रिज़र्व वेंक के पास प्रतिनिधित्व किया। 
कमेटी के प्रतिनिधित्व के फलस्वरूप रिज़र्व बैंक ने करेन्सी को 
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( कद ), 
प्रेंड्र:फी प्रतिदिनः३००००), रुपये कै सिफके तथा ररेज़ग़ी व्यवेसा- 
व्रियों: तथा।चेम्बर के: सदस्यों में व्रितरण।करने. के लिंये हिदासर्तादे 
दी; चेम्वर' के प्रयाल् ले स्थिति. मे काफ़ी खुघार हुआ ।-त्रेम्बर को 
इस, सम्वन्ध में रिज़र्व, बेंक ने जो मदद की इसके लिये उसके 
मैनेजर मदोदय को १६ जुछाई १९.४० को पत्र लिख कर धन्यवाद 
दिया गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है; कमेटी ने सिक्के 
चितरण करने के लिये चार स्थानों पर प्रवन्ध किया, और यह हर्ष 
की वात है कि सभी स्थानों पर सिक्‍के वितरण करने का समुचित 


प्रवन्ध रहा; ओर सिक्‍के लेने के लिये प्रतिदिन ६०० से छेकर ८०० 
तक व्यवसायी जमा होते थे । 


कमेटी ने सदस्यों को युद्ध-सम्बन्धी टीक-ठीक समाचार देने 
फे लिये, तथा झूठी अफवाह से सतक रहने का अनुरोध करने फे 
लिये एक स्पेशल सब-कमेटी वनाई। युद्ध की परिस्थिति से उत्पन्न 
होनेचाली समस्याओं से सदस्यों को अवगत कराने का कार्य भी 
“उक्त स्पेशल सब-कमेटी के खुपुदे था। इस सम्बन्ध में स्पेशल बुले- 
“टिन निकालने तथा समय समय पर सभाये करने का भी प्रवन्ध 
“किया गया था । इस स्पेशल एडभांइज़री कमेटी के सदस्य थे सर्वश्री 
(१) गुरुदेव जी खेमानी (२) पररताम्वरछाल जी अग्नवाल' (३) 'ऑर० 
एन० गग्गड़ (४) खेतसीदास जी हरछालका (५) मोतीकाल जी 
फेड़िया (६) गौरीशइूर जी गायनका और (७) किशोरीलाल जी 
ढांढनियाँ । इस दिशा में इस स्पेशल सब-कमेटी की कार्यवाहियाँ 
क्री जनता तथा सम्बन्धित अधिकारियों ने वड़ी दी प्रशंसा की । 


कलकत्ता ब्लाइंड रिलीफ केन्प १६४० 


/ - ,कछकत्ते के मेयर महोदय द्वारा संगठित ब्लाइंड रिलीफ़ कैम्प 
!१९,४० 'के अवैतनिक मंत्रियाँ ने १८ अकदूबर १५४०“ को:: इस 
)संस्था-में सहायता देने के लिये कलकत्ते के, 'कई” सुप्तिित 


( ई२७ ) 


व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से प्रकाशित अपील . चेस्चर के पास भेंजी 
थीं। यह केम्प ३ नवम्बर १९४० को खुला; और यह हर्ष की वात 
है कि विख्यात देश सेवक और इस चेम्बर के सदस्य राय वहाडुर 
सेठ खुखलालजी कर्नानी ने इस केम्प के लिये मेयर को अपने 
२०५९ नं० सकूलर रोड वाले नये मकान का नीचे का समूचा तल्ला 
अपण कर दिया | इस फण्ड में सहायता देने के लिये कमेटी ने उक्त 
अपील अपने सदस्यों में वितरण करायीं।...* 


इलेक्ट्रिक स्वीचों के सम्बन्ध में सरकारी हिदायतें 

इलेक्ट्क स्वीचों के सम्बन्ध में प्रकाशित वंगाल सरकार के 
व्यापार और श्रम-विभाग की हिद्ायतों की ओर कमेटी का ध्यान 
आकर्षित हुआ। इन हिदायतों के अन्तर्गत इलेक्िट्क स्वीचों 
फो इन्डियन इलेक्टिलियी रूल्ल (१९३७ ) की धारा ५१ के 
अनुसार छाइस वायर के ऊपर रखने की हिदायत के अतिरिक्त 
कई अन्य हिंदायतें भी उछ्लिखित थीं । ये हिदायत अंग्रेजी, बंगला 
और डद्‌ में प्रकाशित हुई थीं, इसलिये कमेटी ने ३० नवम्बर १९.४० 
को वंगारू सरकार को पत्र छिख कर इस बात पर प्रकाश डाला 
कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि कलकत्त के बहु-संख्यक 
नागरिक विशेष कर बड़ाबाजार इलाके की जनता केवल हिन्दी 
जानते हैं, उक्त हिदायतें हिन्दी में भी प्रकाशित होनी चाहिये। 
पुनः कमेटी ने वंगारू सरकार को यह सुझाव दिया था कि भविष्य 
में उक्त प्रकार की सभी मुख्य दिदायतें अन्य भाषाओं के अतिरिक्त 
हिन्दी में भी प्रकाशित होनी चाहिये । 

चेम्बर का कोन्सल-जेनरलों का सहयोग 

सदा की भांति इस रिपोर्ट के सारलू भी कछकत्ता स्थित 
विभिन्‍न देशों के कौन्सलूू-जेनररों का सहयोग चेम्बर को प्राप्त 
हुआ, जिससे भारत तथा विदेशों के साथ व्यवसाय करने में 


( £श्ट ॥ 
खुविधायें मिलीं। साधारण काम काज की खझुविधा तथा व्या- 
पारिक ज्ञानकारी प्राप्त होने के अतिरिक्त कई कौन्सल जेनरलों के 
जरिये विदेशों से चेम्बर के पास कई ट्रेड इनक्वारीज़ भी आयी 
थीं, और सम्बन्धित सदस्यों ने इससे काफ़ी छाम्र उठाया। 
युद्ध के लिये धन-संग्रह का प्रयल _ 

१ अगस्त १९४० को ब्रिटिश वार-लेविंग्स मुभमेन्‍्ट के अवैत- 
निक मन्‍्त्री महोद्य ने चेम्बर के पास एक पत्र भेजा, जिसके साथ 
कई सकूलर भी आये थे | इन सकूलरों में 'रुपी डिफेन्स छोन्‍्स! का 
पूर्ण विवरण उल्लिखित था। चेम्बर से सर्कूलरों को अपने सदस्थों मैं 
वितरण कराने का अज्ञुरोध किया गया था । कमेटी ने इन सर्कूलरों 
को अपने सदस्यों में चितरण कराया | 

१८ सितम्बर १९४० को थुद्ध-फण्ड तथा युद्ध-उप-समिति के 
अवैतनिक मंत्री ने चेम्बर के पास पत्र लिखते हुए सूचित किया कि 
युद्ध में ब्रिटेन की विजय के लिये पूर्णरूप से सक्रिय सहायता देने 
तथा युद्ध-प्रयल्ों को बढ़ाने के उद्देश्य से कलकत्ते में एक प्रतिनिधि 
समिति का निर्माण किया गया है, ओर इसके प्रेसिडेन्ट हिज 
एक्सिलेन्सी बंगाल गवर्नर हैं। इस सम्बन्ध में चेम्बर से चन्दा एकच 
कर युद्ध मे त्रिटिश सरकार को सहायता पहुंचाने का अनुरोध 
किया गया था। उक्त पत्र पर कमेटी ने पूर्णरूप से ध्यान दिया। 


श्रमिकों के जीविका-निवांह के व्यय के 
सम्बन्ध में जांच 
बंगाल-सरकार के आदेशासुसार बोर्ड आफ एकनामिक इन्का- 
यरी-बंगाल ने इस धानन्‍्त के ओद्योगिक क्षेत्रों में काम करनेवाले 
श्रमिकों के परिवारों के जीविका-निर्चाद के लिए जो प्रत्येक 
परिवार की आम खर्च पड़ता है, इस सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त करने के लिये आवश्यक जांच-पड़तारू करने का निम्धय 


( रण ) 


किया | इस वात: को इृष्टिगत रखते हुए कि श्रमिक अंपनी जीविका: 
निर्वाह के सम्बन्ध में स्वाचलम्बी वन सके वैज्ञानिक तरीक़े पर 
एक व्यय-सम्वन्धी सूची तैयार करने की योजना निश्चित की गई 
थी। उक्त बोर्ड के चेयरमैन ने ४ जुलाई १९४० को चेम्बर के पास 
एक पत्र भेजा था। इस पत्र के साथ उक्त योजना के कांरयक्रम का 
विवरण भी चेम्बर के पास आया था, और प्रस्तावित जांच के 
सस्वन्ध भे चेस्वर से सुझाव मांगा गया था। कुछ समय के लिये 
बोर्ड का कार्य-क्रम इस प्रान्त के ५ मुख्य, औद्योगिक केन्द्रों की 
भ्रमिक-आबादी के ५००० परिवारों का खर्च तथा इस सम्बन्ध भें 
अन्य जानने-योग्य बातों की ज्ञानकारी प्राप्त करने के कार्य तक 
सीमित रखा गया था। इस कार्य के लिये अगद्र, वजबज, बौरिया, 
आसनसोल); वर्नपुर, कुल्टी, हबड़ा 'और नारायनग्ंज, प्रमुख 
औद्योगिक केन्द्रों को चुना गया थी ।- यह जांच उक्त बोर्ड की एक 
उप-समिति के खुपुद की, गई थी | , इस उप-समिति के चेयरमैन 
थे बंगाल-लेबर-कमिश्नर ओर सदस्य थे प्रोफेसर पी० सी० 
भहलनवीस, डाक्टर ए० एन० मलिक, डाक्टर जे० सी० सिनहा 
ओर दक्त वोर्ड के सेक्रेटरी । प्रस्तावित ज्ञांच के सम्बन्ध में बोर्ड 
ने चेम्बर से सहयोग देने का अचुरोध किया था। 


नेशनल सर्विस लेबर टिव्यूनल 


१९ जुलाई १९५४० को नेशनल सर्विस लेवर ट्िव्यूनल के लेचरे 
कमिश्नर तथा चेयरमैन ने इसकी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में चेम्बर 
के पास एक नोट भेजा था। नेशनरछ सर्विस (टेकनिकल परसोनेल) 
आर्डिनेन्स १९४० गजूट आफ इण्डिया के असाधारण संस्करण में 
२९ जून॑ १९४० को प्रकाशित हुआ था, और इसी के वाद छा 
कर दिया गया। इस आर्डिनेन्स के छामरू करने का मुख्य उद्देश्य 
भारत के प्रमुख कारखाना तथा अस्त्र-शस्त्र निर्माण होनेवाले 


€ शेईं& ) 

“ क्ारखोनों के लिये कछ-पु का कान रखने.-वाले “विशेषज्ञ तैयारे 
करना था। यह आउिनिन्स- १८ साल से छेकर ५० ,साल कीःआयु 
की केवल प्रिटिश प्रजा के लिये छामू था। बंगाल में इसका प़ासन 
संश्वालन एक नेशनल सर्विस लेवर द्िब्यूनल के खुपु्द (था; 
जिसकी देख-रेख के लिये चार सरकारी आफिसर “नियुक्त 
किये गये थे। इस द्विब्यूनल ने आर्डिनेन्स-सम्वन्धी कार्य प्रारम्भ 
फर दिया। द्विव्यूनल का आफिस १३ नं० हेयर स्ट्रीटझ, कलकत्ता 
(देचार हाउस) में स्थित था। ट्रिव्यूनल के एक्स-आफिसियो बंगाल 
के छेवर कमिद्रनर थे। उत्त आउिनिन्स के अछुसार ब्रिटिश भारत 


के अन्तर्गत किसी भी फैक्टरी का जो भारत-सरकार-द्वाण राष्ट्र 


के भहृत्व का कार्य करनेवाली घोषित की जा चुकी थी अथवा 
घोषित की ज्ञा सकती थी “नोटिफायड फैक्टरी” नामकरण किया 
गया था। आडिनिन्स के नियम के अनुसार कोई भी 'नोटिफायड 
फ्रैक्टरी' किसी 'नोटिफायड फैकटरी! के कल-पुज्लें का काम्र जानते 
घलि ब्येक्ति को छोड़ कर अन्य किसी भी फैक्टरी क़े इस 
प्रकार के व्यक्ति को अपने काम के लिये नियुक्त करने »क़े 
उद्देंदय से आवश्यक आदेश देने के लिये द्िब्यूनल के पांस 
आवेदन कर सकती थी। इस सम्बन्ध में गवाही+हर्हादत 
लेने के लिये दिव्यूलल को सिविल कोर्ट की क्षमता. प्राप्त थी। यह 
ट्व्यूनल गवाहों को उपस्थित होने का आदैश दें सकता था। यद 
द्व्यूनल छोट-से-छोटे चक-शाप में काम करनेवाले कलू-पुर्जे- 
सम्बन्धी जानकारी रखनेवाले व्यक्ति के सम्बन्ध में भ्री- आवह्ग्रक 
पूछ-ताछ कर सकता था। दिव्यूनल इस वात की-भी-जांच्र'कर 
सकता था कि किसी कारखाने में काम करनेवार्ा कल-एंज क़ी 
जानकारी रखमेचाला व्यक्ति 'नोटडिफायड फैक्टरी! में>काम:करने 
के उपयुक्ते है या नहीं। द्िव्यूनबूल किसी 'नोटिफायड:फैक्ट्री)के 
अतिरिक्त किसी भी अन्य 'फैक्टरी में काम -करनेवाले:/कर्ल-पुज्चे।के 


ज्बिा 


( १३१ ) 


विशेषज्ञ व्यक्ति को , आवदयकता होने पर किसी “नोटिफ़ायड 
फैक्टरी! में. काम करने का आदेश दे सकता था । पर इस प्रकार का 
कोई भी आदेश देने के पहले दिब्यूनल को इस सम्बन्ध में जांच- 
पड़ताल कर लेना आवश्यक था, और मालिक अथवा कर्मचारी में 
से किसी के द्वारा कोई आपत्ति करने पर उसकी सुनवाई कर उचित 
निर्णय करने का नियम था। किन्तु एक 'नोटिफ़ायड फैक्टरी' से 
दूसरी नोटिफायड फेक्टरी” में किसी कलू-पुजे के विशेषज्ञ को 
भैजने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को था। - 
उक्त आर्डिनेन्स और नोट पर कमेटी ने पूर्ण ध्यान द्विया। 


बारहवीं इन्डस्ट्रीज़ कान्फरेन्स 

भारत सरकार ने फेडरेशन” आफ इन्डियन चेस्वर्स 'आफ 
कामसे एण्ड इण्डस्ट्रीज से १६ और १७ द्सिस्ब॒र १९४० को छखनऊ 
में होनेचाली वारहीं इन्डस्ट्रीज़् कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये 
अपने एक प्रतिनिधि का नाम पेश करने के लिये अनुरोध किया 
था। फेडरेशन ने २० अगस्त १९.४० को चेम्बर के पास ,पत्र लिख 
कर कान्फरेन्स मे भाग लेने के लिये जो उसने चुनाव की व्यव॑स्था 
की थी, उसके लिये अपनी ओर से एक प्रतिनिधि का नाम पेश 
करने का अनुरोध किया था। घुनः २६ सितम्बर १९४० को 
फेडरेशन ने अपनी विभिन्‍न सदस्य संस्थाओं की ,ओर से जो 
प्रतिनिधियाँ के नाम पेश किये गये थे, उसका उल्लेख कर चेम्वर 
से यह पूछा था कि यह किस व्यक्ति को वोट देना पसन्द करेगा। 
कमेटी ने श्रीयुत्त ़ाछका पद्मपत सिंघानिया को वोट देना निश्चित 
किया, और इसकी सूचना फेडरेशन को दे दी गयी। अन्त में 
चनाव होने पर श्रीयुक्त पददेमपत सिंघानिया फेडरेशर्न की ओर 

, से उक्त इन्डस्ट्रीज़ कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये चुने गये। 
फेडरेशन ने १५ अक्दूबर १५४० को पत्र रिख कर चेस्वर को 
- सूचित किया कि इन्डस्ट्रीज़ कान्फरेन्स के वारहवें अधिवेशन में चाद- 


( रेंइर » 
विवाद के लिये केन्द्रीय सरकार: ने जो विषय निश्चित किया है; उस 
सम्बन्ध में भारत सरकार के व्यापार विभाग ने प्रान्तीय सरकारों 
को २ चर्ना दे दी है। केन्द्रीय सरकार ने वाद-विवाद्‌ के लिये निम्न 
विषयों को, निश्चित किया था।-- 
(१) बोर्ड आफ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्टरियल रिसचे 
(५१) हैन्डलूम वीभिह्ञ इन्डस्टी ; 
' (३) इन्डस्ट्रिय रिसर्च कौन्सिल के पांचवें ओधघवेशन की 
कार्यवाहियों के सम्बन्ध मै 
(४ ) इम्पीरियुछ सेरिकल्चरलू कमेटी की छठवीं मीटिज्न की 
कार्यवाहियों की विचरण पत्रिका 
( ५) ऊन-उद्योग-समिति की पांचवी मीटिक्ञ की कार्यवाहियों 
की विवरण पत्रिका 
सन्‌ १९२१ में हुई पहली इन्डस्ट्रीज़ कान्फरेन्स के सभापति सर 
थामस हाल्ेण्ड द्वारा प्रकट किये गये विचारों के अनुसार इस 
प्रकार की कान्फरेन्‍्लों का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था 
“विभिन्‍न प्रास्तों की ओद्योगिक कठिनाइयों का अध्ययन कर समस्त 
'देश की औद्योगिक उन्नति के लिये-एक समान नीति कायम करने 
की व्यवस्था करना | पहले उक्त कॉन्फरेन्स से कई प्रान्तीय ओऔद्यो- 
गिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध मे वाद-विचाद भी होता था, और 
भारत सरकार का औद्योगिक विभाग केवछ औद्योगिक जानकारी 
रखते चाला विभाग समझा जाता था, जिसके जरिये एक प्रान्त के 
औद्योगिक अनुभवों से अन्य प्रान्त के डायरेक्टरों को अवगत 
कराया जा सकता था, ताकि वे इससे अपने अपने क्षेत्रों के औद्यो- 
गिक कार्यक्रम सश्चालन करने. में समर्थ हो सके। 
भारत-सरकार ने फेडरेशन को पत्र छिख कर यह भी सूचित 
पिया था कि कान्फरेन्स के चेयरमैन का अनुरोध है कि यदि फ़ेड- 
- झरेशन की ओर से कान्फरेन्स में भाग लेनेवाल्ा प्रतिनिधि कान्फ- 


( रह३३ ) 


रेन्स के कायक्रम के अन्तर्गत कोई भी मुख्य विषय कान्फरेन्स में 
विचारार्थ पेश करना चाहे, तो इसके लिये सहप खीकृति दी जा 
सकती है। फेडरेशन ने इस आदेश के अनुसार चित्न प्रस्ताव 
कान्फरेन्स में पेश करने के लिये भेजा, जिसको बाद-विवाद के 
लिये रखने के छिये कान्फरेन्स के चेयरमैन ने स्वीकृति दे दी :--- 


(क) युद्ध धारम्म होने के समय से सरकार को युद्ध-सामत्री 
सप्ठाई करने के सम्बन्ध मे भारत-सरकार को जो अद्भुभव प्राप्त 
हुआ है, उस पर विचार करते हुए, और खुरक्षा के लिये प्रमुख 
थुद्ध-सामग्रियों की सझ्ठाई के सम्बन्ध में इस देश की छाचारी को 
महसूस करते हुए यह कान्फरेन्स भारत-सरकार से अन्नुरोध करती 
है कि वह इस देश में 'डिफ़ेन्स इन्डस्ट्रीज' स्थापित करने के 
उद्देदय से इस सम्बन्ध सें आवश्यक जांच-पड़ताल करे। 

(ख) यह कान्फरेन्स राय देती है कि इस' वात को दृष्टिगत रखते 
हुए कि प्रमुख उद्योगों को भारतीय अधिकार के अन्द्र छाया 
जाय, सरकार को एक स्पष्ट औद्योगिक नीति घोषित करनी 
चाहिये, और औद्योगिक सफलता के लिये 'टेकनिकल' साहाय्य 
करना चाहिये तथा भार सप्छाई की गारण्टी देकर अथवा रक्षा- 
त्मक नीति से काम लेकर या अन्य प्रकार से भोरतीय उद्योगों को 
निश्चित आर्थिक सहायता देने का आइवासन देना चाहिये। 

श्रीयुक्त कालापदमपत जी सिंघानिया ने उक्त कान्फरेन्स की 
कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जो अपनी रिपोर्ट दी, वह इस चेम्बर 
के पास भी भेजी गयी थी। फंडरेशन के उक्त प्रस्ताव के दोनों 
भाग पृथक पृथक कान्फरेन्स द्वारा स्वीकृत कर लिये गये। 


अन्तर्राष्ट्रीय कान्‍्फरेन्स का २६ वां अधिवेशन 


ए२८ फरचरी १०४० को भारत सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति 
प्रकाशित कराई, जिसमें यह उल्लेख किया गया था; कि अन्त- 
३० 


( रे३४ ) 

सैष्ट्रीय छेवर कान्फरेन्स का २६ वां अधिवेशन ५ जून १९४० को 
जैनेवा में होगी, और इसकी कार्य-क्रम खूची में केवर एक हीं 
विषय रखा जायगा। यह विषय, “सार्वजनिक अधिकारियों, 
इमस्प्लायस आर्गनिजेशनों तथा वर्क्स आर्गेनिजेशनों में पारस्परिक 
समझौते के तरीके” था| इम्प्छायस आर्गेनिज्ञेशनों से सरकार में 
अक्त कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये अपनी ओर से एक प्रतिनिधि 
भेजने का आदेश दिया था। चंकि काम्फरेन्स के विचारार्थ एक 
ही विषय रखा जाने को था; इसलिये भारत सरकार ने यह निश्चय 
किया कि प्रतिनिधियाँ के साथ उनके सलाहकार भेजने की 
आवश्यकता नहीं महसूस होती | 

७ मार्च १९४० को वज्ञरू-सरकार ने उक्त प्रेस-विज्ञत्ति की एक 
नक़ल चेम्बर के पास भेजते हुए यह अभमुरोध किया था कि यदि 
इस सम्बन्ध मे चेम्बर की ओर से कोई सुझाव देना आवश्यक 
समझा जाय, तो यह चंगाल-सरकार के व्यापार और अ्रम-विभाग॑ 
के ज्ञरियि भेजा जाना चाहिये। 

पुनः फेडरेशन ने ६ मार्च १९४० को चेस्बर के पास पत्र लिख 
कर सूचित किया कि इण्डियन इस्छायरों की ओर से जेनेवा में होने 
घाली कान्फरेन्स में साग लेने के लिये एक प्रतिनिधि को नोम 
चुनने का काम वेह शीघ्र ही अपने हाथों में लेगा। पुनः फेडरेशन ने 
ईस सम्बन्ध में चेम्बर से जल्दी-से-जल्दी अपनी राय देने का अनुरोध . 
किया था। भारतीय इम्छायरों की ओर से कान्फरेन्‍्स में प्रेतिनि- 
घित्व करने के लिये चेम्बर ने श्रीयुक्त डुर्गाप्रसाद जी खेतोन का 

नाम पेश किया। पर खेतान जी ने खेद प्रकट करते हुए कान्फरेन्स 

में भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की। अन्त में फेंडरेशन ने 
चेस्बर को सूचित कियो कि आर इन्डिया आर्गेनिज्ञेशन आफ 
इन्डस्टियल इम्छायर्स की सम्मति छेकर भारतीय, इस्झ्लोयंरों.की 
ओर से ज्ञेनेवा-कान्फरेन्स मे भाग लेने के लिये कानपुर के श्रीयक्त ' 


( शे३५ ) 
एच० जी० मिश्र को प्रतिनिधि चुनो गया था, पर यूरोपीय युद्ध 
की वजह से कान्फरेन्स स्थगित कर दी गई। 


इन्डियन चेम्बसे आफ कामसे एण्ड इन्डस्ट्री 


का १३ वां वार्षिक अधिवेशन 

इन्डियन चेम्बर्स आफ काम्स एण्ड इन्डस्ट्री का १३ वां वार्षिक 
अधिवेशन दिल्ली में ३० और ३१ मार्च १९४० को हुआ था । 
२ जनवरी १९.४० को पत्र छिख कर फेडरेशन ने चेस्वर से अनुरोध 
किया था कि यदि चेस्बर अधिवेशन में पेश करने के लिये प्रस्ताव 
रखना चाहे, तो कार्य -क्रम मे उल्लेख करने के लिये चेस्बर अपने 
प्रस्तावों के ड्राफ्ट फेडरेशन के आफिस में १२ फरवरी १९४० के 
पहले भेज सकता है । 

कमेटी ने उक्त अधिवेशन में ऐश करने के लिये अपने प्रस्ताव 
का डफ्ट ९ फरवरी १९४० को फेडरेशन के पास भेज दिया। 
इस प्रस्ताव का डल्लेख भारतीय सूती पीसगुड्स के लिये 
स्टेन्ड्ड कन्दे कट फार्म' शीर्षक के अन्तर्गत इस रिपोर्ट में अन्यत्र 
किया जा चुका है। पुनः २ जनवरी १९४० को फेडरेशन ने उक्त 
अधिवेशन में भाग लेने के लिये अपने प्रतिनिधियों के नाम २६ 
फरवरी १९४० के पहले लिख भेजने के लिये चेम्वर से अनुरोध 
किया था | चेम्वर ने अपनी ओर से अधिवेशन में भाग लेने के लिये 
सर्व श्री सुन्दर छाल जी डागा; मंगतूराम जी जैपुरिया, मदन छाल 
जी खेमका को प्रतिनिधि नियुक्त किये। 

फेडरेशन ने उक्त अधिवेशन में पेश करने के ,लिये ये प्रस्ताव 
मंजूर किये :--(१) युद्ध-सामझ्नी की खरीद (२) मूल्य-नियन्त्रण (३) 
शीपिद्न (४) भारत-सरकार-द्वारा निर्मित नये पदों पर योग्य भार- 
तीयों को नियुक्त करना (५) निर्यातपर नियन्त्रण (६) टेरिफ पालिसी 
(७) औद्योगिक अन्वेषण और उद्योग तथा अन्वेषण में निकटतम 


( २३६ ) 
सम्बन्ध स्थापित करना (८) प्रवासी भारतीयों की मुसीबत तथा 
(९) कच्चे-माल के आयात की ड्यूटी चापिस लौठाना । 
स्वे-सर्टिफिकेट 

पिछेले वर्षों की भांति इस चर्ष भी चेम्बर ने व्यापारिक चस्तुओं 
के सर्वे का काम अपने द्ार्थों में लिया; ओर बस्तुओं की 
परीक्षा कर सम्बन्धित व्यापारियों को इस सम्बन्ध में सर्टिफिकेट 
जारी किया। चेम्बर की इस व्यवस्था से वहुतेरे व्यवसायी लाभ 


उठा रहे हैं। 
सर्टिफिकेट आफ ओरीजिन 

सन्‌ १९३५ की चेम्बर की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया 
जा चुका है कि घिदेश भेजे जाने चाछी सभी चस्तुओं के लिये जो 
ब्रिटिश भारत के अन्तर्गत उत्पन्न होती हैं, चेम्बर सर्टिफिकेट 
आफ ओरीजिन देता है। इस रिपोर्ट बाले चर्ष मे भी बहुतेरे 
सदस्यों ने इस सस्बन्ध में चेम्बर से पर्याप्त छाभ उठाया है। इस 
सम्बन्ध में यह उल्लेख कर देना उचित है कि यह सर्टिफिकेट 
आफ ओरीजिन इन्टरनेशनर कनवेन्शन-द्वारा कस्टम्स में देने के 
लिये निश्चित किया गया है, और चेम्बर-हारा दिया गया सर्दि- 
फिकेट संसार के सभी देशों में मान्य है। 

इस रिपोर्टवाले साल में भी चेम्बर-द्वारा वहुतेरे सर्टिफिकेट 
आफ आओरीजिस ज्ञारी किये गये, और थे विदेश के सभी देशों में 
स्वीकृत हुए । 
शीपमेन्ट में विलूम्ब होने के सम्बन्ध में सर्टिफिकेट 


शीपमेन्ट में विलूम्व होने पर इस प्रकार के चिलूम्व के सम्बन्ध 
में आवश्यक जांच-पड़ताल कर चेम्बर सदस्यों को सर्टिफिकेट देता 
है। इस प्रकार के सर्टिफिकेट से वहुतेरे सदस्यों ने चेम्बर से 
लाभ उठाया है । 


( २३७ “) 
चेम्बर का पंचायती विभाग *' 

चेस्बर के पंचायती विभाग की स्थापना जब से हुई है, तब 
से इसने कितने ही झमेले ते किये हैं। यह पंचायती विभाग 
चेम्वर में आनेवाले झमेले की जांच करने तथा सम्बन्धित पक्षों 
में आपसी समझौता कराने तथा झमेले का फैसला करने के 
उद्देश्य से क्रायम किया गया है. पिछले साल की चेम्बर ,की 
वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया जा चुका है कि झमेले का फैसला 
करने के लिये विभिन्न उद्योग-धन्धे की पूर्ण जानकारी रखने 
बाले व्यक्तियाँ को पंचायती विभाग में सदस्य रखा गया था। 
व्यापारी समुदाय की खुविधा के लिये बहुत कम फीस लेकर 
चेम्बर द्वारा झमेला देखा जाता है। 


: चेम्बर में आनेवाली रिपोट तथा पत्रन्पत्रिकायें 


भारत सरकार के विभिन्‍न विभागों, बंगारू सरकार, हिज़- 
मेजेस्टीज़ टू ड कमिइनर, पब्लिसिटी आफिसर, डायरेक्टर जेनरल 
आफ कमर्सियल इन्टेलिजेन्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स्‌ू तथा अन्य 
संस्थाओं से चेम्बर के पास जो पब्लिकेशन तथा आंकड़ों के 
सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजी गयी थीं, उन्हों चेम्बर ने सघन्यवाद 
स्वीकार किया। कमेटी के पास विदेशों के कौनन्‍्सरूू जेमरलों तथा 
विभिन्‍न व्यापारिक संस्थाओं ने जो अपने अपने देशों की 
व्यापारिक, अर्थ-शास्त्र-सम्वन्धी तथा ओद्योगिक खसमस्थाओं के 
विपय में उपयोगी तथा ज्ञानने योग्य साहित्य भेजे, इसके लिये 
भी कमेटी ऋृतज्ञता प्रकाश करती है। भारत के जिन व्यापारिक 
चेम्वरों तथा एसोखिएशर्नां ने चेम्बर के पास अपनी-अपनी 
वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य साहित्य भेजे, चेम्वर उनकी भी आभारी है। 


.( >थबट ) 


चेम्बर के सांथ अन्य संस्थाओं का सहयोग 


चेम्बर को अपनी सम्बद्ध संस्थांओों, मारवाड़ी मर्चेन्ट्स एसो- 
सिफ्शन (दार्जिलिंग), कोडरमा माइका माइनिकज्ञ एसोसि- 
एशन, कलकत्ता टिम्बर मर्चेन्द्स एसोसिएशन, कलकत्ता 
हीट एण्ड सीड्स एसोसिएशन, से काफ़ी सहयोग मिला। . 
कलकते तथा बाहर की अन्य व्यापारिक संस्थाओं ने भी 
आवश्यकतालुसार उद्योग-धन्धे-सम्बन्धी भामछों में च्ेम्बर को 
सहयोग दिया है । इन संस्थाओं में से वंगालू चेम्बर आफ काम, 
बहाल नेशनल चेम्बर आफ काम, मुसलिम चेम्बर आफ कामर्स 
आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैँ | कमेटी इन सभी संस्थाओं के 
प्रति ृतज्ञता प्रकाश करती है। 


आर्थिक सहायता 


च्ेम्बर के साल-भर के आय-व्यय का हिसाब तथा बैलेन्स शीट 
(वर्ष समाप्ति ३१ द्सिस्वर १९४०) इस रिपोर्ट में आगे दिया गया 
है । ईस सम्बन्ध. मे कहने की आवश्यकता नहीं कि चेम्बर के 
सदस्यों के चन्दे से ही आर्थिक सहायता मिली है, और इन्हीं के 
सहयोग तथा सौजन्यता से चेम्बर आज अपनी वर्तमान उन्नत 
अवस्था को प्राप्त हो सका है । 


0 कै 0००० 


( रशह ) 
मारवाड़ी चेम्बर आफ काम, कलकत्ता 
के 


आय व्यय का हिसाब (ता० १ जनवरी १६४० से 
ता० ३१ दिसम्बर १६४० तक) 


आय 
४६७६) भ्रीमासिक चंदाखाते जमा 


व्यय 
३०३९०) चेतनखाते नाव 


४१४१) सन्‌ १९४० में प्राप्त १२१४०) भाड़ाखाते नाव 


३०) बकाया 
२५) एफिलियेशन फीसखाते 
जमा 
१७१५०) विश्ञेष चन्दाखाते जमा 
५४४॥।) फीस प्राप्त 
२०४) सर्वे फीस खाते 
जमा 
१९८॥-) आव्विद शन 
फीस खाते जमा 
७२) विविध 
१५४६) नुकसान .रहा 





नील जिन नानक अपनम-»-भवतन++म--->-स नमक, 


७११०॥) 


८२९७) छपाई व स्थेशनरी 
खाते नाव 
२८७) टेलीफोन खाते नाच 
३२%) विजली खाते नाव 
१९८०) चिट॒डी व तार खाते 
नावें ५ 
६८”) टू व्लिंग खर्च खाते 
नाव 
१५०) फेडरेशन आफ इंडि- 
यन चेस्बर्स आफ 
काम एण्ड इण्डस्ट्री 
को एफिलियेशन फीस 
दी गयी 
७८९॥) सन्‌ १९३५ की अंग्रेजी 
च्‌ हिन्दी रिपोर्ट खाते 
नावें 
१७०॥)। फुटकर ख्च॑खाते नाचें 
२१८॥७) सन १९३५० के खर्च 
खाते लावें 
४०२॥७) व्यय हुआ 
२७४) गतचर्प के आय- 
व्यय के हिसाव के 
अजुसार वाद दिया 
११०॥०७)॥ छीजत खाते नावें 


७११०) 








( २४० ) 


मारवाड़ी चेम्बर आफ कामसे, कलकत्ता 
का 


छडिद्योग्मगट० 5#€टा 
(३१ दिसम्बर १६४०) 


१४०२॥०)॥ बढ़ती खाते जमा. '९८५०।-) फर्नीचर एण्ड फिटिंग्स 








(8777७ ७/90) ५४६॥७) गत वर्ष का 

१६०७-)॥ गत वर्ष का ६५०) चाल्दू वर्ष का 

१५४७७) आय-व्यय के ११९६॥७) 

हिसाब मे सुकसान ८०) छीजत ता० 

रहा सो बाद दिया ३१-१२-३९ तक बेर 
२२३॥॥)॥ चखुकाना वाकी रहा ११०॥८०-)॥ चालू वष 

२००) भाड़ा का अर 

१९.०) टेलीफोन खर्च ९८९०) 


७॥-) विजली खर्च १००) पेशगी भाड़ा दिया 
०२५४) सन १९४६१ का अग्रिम <३३) चन्दा खाते बाकी रहा 
चन्दा प्राप्त २२०) सन्‌ १९३५ का बाकी 
.२०) ड्च॑ती खाते ६९) सन्‌ १९३५ का उचंती 
का ०५३५) सन्‌ १९४० का बाकी 
<३३) 
२०.८०) रोकड़ पोते बाकी 
२२३०) संट्ूूबेंक आफ 
इंडिया लि० के 
नाचें 
७५:०-)॥ चगदी 


अनवनीनननानानारन #नफनननिननभन व हैनिनना- ललणणडिल हट टिभिशिना-+र कनसननलननान+ न ज्यारभनभन«.नमन्‍कर. 


रनरणाल)। 








२२२०॥<-)। 


( २४१ ) 
भारवाडी चेम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता 
की 


सम्बद्ध संस्थाओं की नामावली 


अब फिट 5 


१ कौंडारमा माइका माइनिंग एसोसिएशन, कोडरमा, 
२ कलकत्ता टिम्बर मर्चण्ट्स एसोसिएशन, 
६७२०, स्वण्ड रोड, कलकत्ता 
३ कलकत्ता ढीट एण्ड सीड्स एसोसिएशन (तीखी बाड़ा) 
१४९, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता 
४ मारवाड़ी मर्चेण्ट्स एसोसिएद्ान, दार्जिलिंग 


( २४२ ) 
मारवाड़ी चेम्बर आफ काम कलकत्ता 
के 


सावजनिक संस्थाओं में प्रतिनिधियों क 'न|मावली 
( ता० ३१-१०-४१ तक ) 


न्न््स््रिम डिक 
संस्थाओं-के नाम प्रतिनिधि 
१ एक्‍सपोर्ट पडभाइज्री””.. श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका : 
कौंसिल की' कलकत्ता पटनी-एट-छा 


पोर्ट कमेटी 


२ बंगाल, आसाम; बिहार और 
उड़ीसा प्रान्तों के लिये 
निर्मित प्रोविन्शियल एड- 
भाइज़्री कमेटी फार वार- 
सप्लाइज 

३ बंगाल टेकक्‍्सटाइल इन्स्टी- 
दयूढ, श्रीरामपुर की प्रवन्ध- 
कारिणी समिति-- 

४ रेलवे ओर व्यापारिक संस्था- 
आओ के प्रतिनिधियों की 
इन्फार्मल मीटिग्स 


७ बंगाल नागपुर रेलवे की 
लोकल एडसाइज़्री कमेटी 


समभाप॑ति-श्रीयुक्त सेठ श्री मंगतृ- 
राम जी जेपुरिया के एवज्ञ में 
प्रतिनिधित्व किया । 


श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका 
पएरनी-एट-ला 


श्रीयुक्त च्यामाप्रसांद जी जैपुरिया 
श्रीयुक्त रूपनारायण जी. गग्गड़ 
एम० ए०, बी० काम०, बी० एल० 
»  किशोणीलाल जी ढांढनियां 
४». पीताभ्वरकाल जी अग्रवाल 
श्रीयुक्त समदनलाल जी खेमका 
पएटर्नी-एड-ला 


( रधरे ) 


६ रेलवे रेट्स एडभाइजुरी 
कमेटी-+ 


७ तारकेइवर स्टेट मैनेजमेंट 
कमेथी-- 

८ कलकत्ता-कार्पोरेशन के कम- 

शियल स्युज्ञियम और स्वास्थ्य- 

प्रचार-विभाग की सलाहकार 
समिति-- 

९ भिज्निटिंग कमेटी आफ दि 
मेडिकल कालेज, भ्रूप आफ 
हास्पिटल्स-- । 

१० भिज्ञलिटिंग कमेटी आफ दि 
केम्पबेल हास्पिटल-- 

११ बंगाल सूल्य-निर्यत्रण सला- 
हकार समिति-- 

१२ बंगाल वेटेरिनरी कालेज 
मैनेजमेंट कमेटी-- 

१३ कलकत्ता दाफिक एडमाइ- 
ज़री बोर्ड-- 

१४ कलकत्ता पिश्वरापोत्त 

सोसाइटी-+ 


भ्रीयुक्त मंगतूराम जी जपुरिया 
»  शिवकिसन जी भद्दर 
» गंदाधर जी वमगड़िया 
» बेजनाथजी भिवानीवाला 
» हरखराज जी लोढ़ा 

श्रीयुक्त रुूपनारायण जी गग्गड़ 

एम० ए०; बी० काम०, बी० एल०; 


श्रीयुक्त राधोक्तप्ण जी नेवटिया; 
धविशौरद! 


श्रीयुक्त सीताराम जी केड़िया 
श्रीयुक्त राधाकृष्ण जी नेचटिया॥; 
“विशोरद' 


श्रीयुक्त रामनाथ जी चगड़िया 
श्रीयुक्त राधाकृष्ण जी नेवटिया 
“विदशारद” 


श्रीयुक्त आनन्दीलाल जी पोद्ार 


श्रीयुक्त गंगाधर जी नेवटिया 


++ई६289 स्ट्रोक 


